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शासन-सुधारका विकास 
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ब्रिटिश शासन-व्यवस्था और भारत.” "” श्छ 
प्रिटिश राजतन्त्र और राजा-प्रिवी कौंसिल-मन्त्रिमण्डल और कॅबिनेट 
बाइस मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर-ब्रिटिश पालेमेंट--पाटेमेंटकी दूसरी 
सभा-त्रिटिश पार्लमेंट और भारत । 


अध्याय- २ 


-ब्रिटेनमे भारतका शासन-सूत्र “* " "”” " एष्ठ १८ 


भारत मन्त्री और उसका कार्य-इण्डिया औफिस-इण्डिया कौंसिल-हाई- 


कमिइनर । 
अध्याय- २ | 

sc Re 
सन्‌ १८६१ ई० का शासन-सुधार-समाचार पत्रका दमन-यूरोपियनका 
विद्रोह-सन, १८९२ ई० का ज्ञासन-सुधास्-पा्मेटमें गैरसरकारी "बिल 
राष्ट्रीय जाग्ति-स्वदेशी आन्दोलन-मौलें-मिण्टो शासन-सुधार-निर्वाचक 
पण्ड मौ मिट सुधारफे बाद्‌-काँग्रेस-लीग योजना-होमझ्ल-लीग 
आन्दोलन-शासन-सुधारकी अन्य यौजनाए'-मांटेगु-चेम्सफोर्ड शासन-सुधार- ` 
सन्‌ १९१९ से १९३५ ई० तक-राष्ट्रीय आन्दोलनका नया रूप--नेहरू 
सिपोर्ट-साइमन कमीशन--राउण्ड टेबळ कानफरेन्स-हाइट पेपर । 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varariasi लि 


[2 ] 


अध्याय---४ 
भारत-सरकार और उसका संघटन '“ ** "" पृष्ठ ८८ 
गवर्नर-जनरल--गवर्नर-जनरलके अधिकार-एक्जिक्यूटिव कौंसिल-कोंसिलके 
मेम्बर और उनके अधिकार-कौंसिलक्री कार्यवाही-छुट्टो आदिकी व्यवस्था- 
भारत सरकारका काम-भारत-सरकार और प्रान्तीय सरकार-संघीय झासक 
मण्डल-संछीय गवर्चर-जनरल-संघीय गवर्नर जनरल और उनके अधिकार-- 
कानून बनानेका अधिकार-- विधान फेल हो जानेपर । 


अध्याय---५ 


> केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद्‌ "® ** "” पृष्ठ १०३ 
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कार्यक्षेत्र = व्यवस्थापिका परिषद्का अधिवेशन --प्रश्‍न और प्रस्ताव- कानुन 


बननेकी विधि--फिनेन्स विल | 
` अध्याय-<६ 

संघीय-व्यवस्थापिका परिषद '" *'* "” "°` पृष्ठ १३० 
राज्यपरिषदका संघटन---राज्यपरिषदका निर्वाचिन--संघीय असेम्बली या व्यव- 
स्थापिका सभा- देशी रियासतोंका. प्रतिनिधित्व--प्रतिनिधि कौन नहीं हो 
सक्ते- देशी राज्यके प्रतिनिधिकी योग्यता-- सदस्यांको सुभीते--परिषदकी 
कार्य श्रणाली--कानून वनानेकी अधिकार-सीमा- कानून कैसे बनेंगे-फिनेन्स 
बिल- विशेष परिस्थितिमें अधिकार । 
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उहध्याय्‌- १ 
ब्रिटिश शासन-व्यवस्था और भारत 
सन्‌ १८५७ के असफल स्वाधीनता-संग्रामके बाद सन्‌ १८५८ 
$० के १ नवम्वरको ब्रिटिश सम्राज्ञी महारानी विकोरियाने 
भारतका शासन-सूत्र ईस्ट इण्डिया कम्पनीके हाथोसे ले लिया 
और उस समयसे बराबर प्रत्यक्ष रूपमें भारतवर्ष ब्रिटिश साम्रा- 
ज्यका एक अंग होकर ब्रिटिश शासनके अधीन रहा है। इस 
देशकी शासन व्यबस्थामें समय-समयपर जो परिवर्तन हुए हें 
और इस समय यहाँ जो.शासन-विधान प्रचलित दै, बह ब्रिटिश “री 
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HS 000... 
पार्डमेण्ट द्वारा बनाया गया दै और अनेक अंशोंमें त्रिटिश शासन / १ 
पद्धतिके ढाँचेपर ही इसका निर्माण हुआ है । अतएव भारतीय 
शासन-व्यवस्थाको .अच्छी तरह समभनेके लिये ग्रेटत्रिटेनकी 
शासन-पद्धतिको जान लेना उपयोगी हो सकता है। साथ ही, इससे 
यह्‌ भी मालूम हो जायगा कि ब्रिटेनमें बेठे हुए अंग्रेज अधिकारी 
किस प्रकार भारतपर हुकूमत चला रहे हैं। इसलिये वहाँकी शासन- 
पद्धतिकी कुछ आवश्यक और जानने योग्य बातोंपर यहाँ प्रकाश 
डाला जाता है। 

ब्रिटिश राजतन्त्र और राजा 

यूरोपके अधिकांश राज्योंमें यद्यपि राजतन्त्र शासनका अन्त 

हो चुका दै, ब्रिटेनमें राजतन्त्र शासन-प्रणाळी सदियोंसे चली आ 

रही दै । इङ्कलेण्डके राजा वंश-परम्पराके अनुसार पेत्रिक सिंहा- 

सनके अधिकारी होते हैं। यह कोई जरूरी नहीं कि पुरुष ही 

गद्दीपर बैठे; स्त्री भी गद्दीकी अधिकारिणी होतो हैं। लेकिन फिर 

भी ब्रिटिश शाही खान्दानमें बहनकी अपेक्षा भाईका अधिकार 

ज्यादा माना गया है । प्रेटब्रिटेनके प्रधान शासककी दैसियतसे 
वे इङ्कलैण्डके राजा, और ब्रिटिश साम्नाज्यके सर्वोच्च शासककी 
हेसियतसे सम्राट कहलाते हैँ। इसीलिये शाही फरमानोंमें राजा 
और सम्राट” दोनोंका प्रयोग किया जाता है। राजाके सबसे 
बड़े पुत्रको "प्रिस आफ्न वेल्स? कहा जाता है; ओर अगर राजाकी 
"बसे बड़ी सन्तान लड़की हुई, तो बह 'प्रिन्सेस आफ्न वेल्स? 

डाती हैं ! 
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इङ्गढेण्डके राजा यद्यपि इतने बड़े साम्नाज्यके अधिकारी हैं; 
फिर भी वे भारतीय देशी नरेशोंक्री भाँति निरङ्कुशा शासक नहीं 
हैं, और न तो वे इन छोगोंकी भाँति राष्ट्रीय कोषसे मनमाने 
तौरपर धन खर्च कर सकते हैं। शाही परिवारके खर्चके लिये 
हर साल पालेमेण्ट द्वारा निर्धारित रकम दी जाती दै। इसके 
अलावा वे राज-कोषसे अपने अथवा अपने परिवारके,लिये कुछ 
नहीं ले सकते हें । 

सिद्धान्तकी दृष्टिसे इङ्गलेण्डके राजाको प्रायः वे सभी अधिक्रार 
प्राप्त हैं, जो किसी भी स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश राजाको हो सकते हं 
लेकिन व्यावहारिक रूपमें वे उन अधिकारोंका उपयोग स्वेच्छा- 
चारी राजाकी भाँति नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि 
सदियोंसे वहाँ यह्‌ परम्परा चढी आ रही दै, जो अब एक प्रकारसे 
इङ्गलेण्डके अलिखित शासज़-बिधानका अंग हो गयी है, कि राजा 
अपने मन्त्रियोंकी सछाहके विना कोई राज-कार्य नहीं कर सकता; 
. उसके हरेक राज-सम्वन्धी कार्यके लिये कोई-न-कोई मन्त्री जिम्मे- 
दार होगा । इसीलिये त्रिटिश शासन-पद्धतिका यह एक महत्व- 
पूर्ण सिद्धान्त माना जाता है कि "राजा कोई गळती नहीं कर 


सकता |! 
श्रिवी कौन्सिल _ 
. पुराने ज्ञमानेमें 'प्रिवी को ल्सिछ' राजाके उन अत्यन्त विश्वास- 
पात्र सछाहकारोंकी एक गुप्त सभा थी, जो हमेशा राजाके पास 
रहा करते थे और रोज़मर्राके राज-कार्य सः्वालनमें उन्हेँ सहा- 
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यता दिया करते थे। राज्यके उच कर्मचारी, राज-परिवारसे 
सम्बन्ध रखनेबाले और राजनीतिक महत्वके लोग ही इसके 
सदस्य रहते थे। एक ज्ञमानेमें तो 'प्रिवी कोन्सिल' न केवल 
राजाको सब कामोंमें सहायता दिया करती थी, बल्कि दीवानी 
और फौजदारी मामलोंपर विचार करने तथा आडिनेन्स जारी 
करके कानून वनानेका अधिकार भी इसने प्राप्त कर लिया। वर्तमान 
युगमें भी 'प्रिबी कौन्सिळ' को बहुत-कुछ अधिकार प्राप्त हैं। इसके 
सदस्य राजा द्वारा नियुक्त किये जाते हें और राज-परिवारसे 
सम्बन्ध रखनेबाले, राजनीतिक महत्वके अन्य लोग और सन्त्रि- 
मण्डळके सदस्योंमेंसे ही इस गुप्त सभाके सदस्य नियुक्त किये जाते 
हैं; और इस सभाके प्रेसीडेण्टको “ छौ प्रेसीडेण्ट” कहा जाता है । 
इसके सदस्यांकी संख्या छगभग तीन सौ रहती दै, लेकिन ६ सद्‌- 
स्योंकी उपस्थितिमें भी इसका काम हुआ करता है । इस सभाको 
सळाहसे सम्राट द्वारा जो फरमान निकाले जाते हैं, उनको दी 
धआडस-इन कोन्सिळ' (07065 n-Counci 1) कहा जाता हैं। 
“प्रिवी कौन्सिळ' की जुडीशळ कमेटीको ब्रिटिश उपनिवेश, 
भारतवर्ष तथा पादरियोंकी सबसे बड़ी अदाळतके फंसलेके 
खिलाफ अपील सुनेका भी अधिकार दै, और ऐसे मामलोंमे 
इसका फैसला ही अन्तिम फेसळा माना जाता द्ै। 
मन्त्रिमण्डल और "कॅबिनेट | 
जैसा कि ऊपर कहा गया दै, संदियों पहले प्रिवी कौन्सिल ही 
_ राज-शांसनमें बादशाहके सलाहकारका काम करती थी, लेकिन 
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धीरे-धीरे, लगभग दो सौ वर्षाके बाद छठ एडवडेके ज्ञमानेमें यह 
काम 'केबिनेट' के हाथोमें आ गया। एडवडंने 'प्रिवी कौन्सिल? 
को कई कमेटियोंमें बाँट दिया और जिस कमेटीके हाथमें राज- 
शासन सम्बन्धी काम सोपा गया वही 'केविनेट' था । एडवडंके 
वाद्‌ 'केविनेट' का अस्तित्व कायम रहा या नहीं, इसपर इति- 
हासकारोंका काफी मतभेद दै। जो हो, अठारहवीं शाताव्दीमें तो 
“केबिनेट' का अस्तित्व अवश्य था, यद्यपि, उस समय उसका 
स्वरूप, 'केबिनेट” के वर्तमान स्वरूपसे बहुत कुळ भिन्न था। उन 
दिनों 'केबिनेट के कुछ सदस्य तो सम्राटके जिम्मेदार मिनिस्टर , 
रहा करते थे, ओर कुछ तो नाममात्रके मेम्बर रहते थे, जो 
अक्सर राज-कार्यमें विशेष कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते थे। उस 
समय 'केबिनेटः में 'संयुक्त जिम्मेदारी! (Joint responsibility) 
के सिद्धान्तको कोई स्थान नहीं था, और न केबिनेटके सभी 
सदस्य प्राइममिनिस्टरके अनुयायी होते थे। उस समय केबिनेट- 
के सदस्य इस उसूलके भी कायल नहीं थे कि कामन्स-सभामें 
( House of Commons) उनके दलका जबतक बहुमत रहेगा, 
तभीतक वे इस पदपर बने रह सकते हैं। लेकिन उन्नीसबीं 
शाताब्दीमें 'केबिनेट? का विकास हो चला था और उस समय 
“केबिनेट, या मन्त्रिमण्डल ऐसे ही अफसरोंकी गोष्ठी था, जो 
“समान राजनीतिक विचारवाले थे और, साथ ही, जो अपने कायौ- 
के लिये संयुक्त रूपसे पार्लमेण्टके सामने जिम्मेदार थे। उन्नीसबीं 
शाताव्दीके 'केबिनेट” के सम्बन्धमें कुछ विद्वान लेखकोंका मत है 
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क्रे दरअसल यह एक प्रकारका “पाछेमेण्टरी शासक मण्डल' 
( Parliamentary ४८०५४५७ ) था, बथोंकि इसका अस्तित्व 
कामन्स-सभापर निर्भर करता था ओर जबतक वह चाहे, तभी- 
तक मन्त्रिमण्डल ( 20/१८६ ) के सदस्य अपने पद्पर बने रह 
सकते थे। लेकिन कुछ दूसरे विद्वानोंका मत है कि “के बिनेट? 
दरअसल 'शासक-मण्डछ' नहीं दै। फिर भी यह तो सभी 
स्वीकार करते हैं कि शासन-सथ्वालन-सूत्र केबिनेटके ही द्वार्थोमें 
' रहता दै और प्रायः सभी महत्वपूर्ण शासन-बिभागोंके प्रधान 
कैबिनेटके सदस्य रहते हैं। 'केबिनेट' के सदस्य उस राजनीतिक 
दळके प्रधान नेता द्वारा चुने जाते हैं, जिसका कामन्स-सभामें 
बहुमत होता दै, और उस नेताके अधीन उन्हें काम करना पड़ता 
है। यह नेता प्राइम मिनिस्टर कहलाता दै। मन्त्रिमण्डलमें यों 
तो बहुतसे मिनिस्टिर रहते हैं, लेकिन सभी मिनिस्टर केबिनेटके 
सदस्य नहीं होते- केवल मुख्य-मुख्य विभागोंके मिनिस्टर इसके 
सदस्य होते हैं और अपने-अपने विभागके कार्य-संचालनमें प्रत्येक 
भिनिस्टरको बहुत कुछ आजादी रहती दै; लेकिन शासन-संचा- 
छनवी नीति केबिनेट ही स्थिर किया करता दे और पालेमेण्टके 
सामने किसी कामके लिये उस विभागका मिनिस्टर ही नहीं, 
बल्कि सारा मन्त्रिमण्डल उत्तरदायी रहता है। 
प्राइम मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर 
प्राइम मिनिस्टर या प्रधान मंत्री और दूसरे मिनिस्टरोको नियुक्त 
करनेका अधिकार राजाको है, और कानूतन तो उन्हें अधिकार दै 
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कि जिसे चाहें उसे वे प्राइम मिनिस्टर ओर सिनिस्टर नियुक्त कर 
सकते हैं ओर जब चाहें, उनको अपने पंदोंसे बर्खास्त कर सकते 
हैं, लेकिन व्यावद्दारिक रूपमें ऐसा कभी होता नहीं है। पार्लमेंट 
की कामन्स-सभामें जिस राजनीतिक दलका बहुमत रहता है 
उसके नेताको राजा प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करते हें और उसीको 
अपने सन्त्रिमण्डलका संगठन करनेका आदेश देते हैं। प्राइम- 
मिनिस्टर अपने दलके जिन साथियोंको जिस विभागका , कार्य- 
भार संभालनेके लिये उपयुक्त व्यक्ति समभते हैं, राजा उनको उस 
विभागका मिनिस्टर नियुक्त करते हैं। मिनिस्टरके लिये पार्ल- 
मेंटकी दोनों सभाओंमेंसे किसी एकका सदस्य होना छाजिमी है। 


राजा प्रधान मंत्रीकी सछाहसे किसी ऐसे आदमीको भी मिनिस्टर ' 


नियुक्त कर सकते हैं, जो पा्टमेंटकी किसी सभाका सदस्य नहीं 
है, लेकिन ६ महीनेके अन्द्र उसका पालेमेंटका सदस्य चुना जाना 
लाजिभी है। अगर ६ महीनेके अन्दर वह पालमेंटका सदस्य 
“नहीं चुना जाता, तो उसके बाद वह मंत्रि-पद्पर कायम नहीं रह 
सकता है। प्राइम मिनिस्टर भी प्रायः किसी-न किसी विभागके 
मिनिस्टर रहते हें और व्यावहारिक रूपमें यद्यपि अन्य मिनिस्टर 
प्राइमर मिनिस्टरके अनुयायी होते हैं, लेकिन कानूनकी दृष्टिसे वे 
प्राइमर मिनिस्टरके अधीन नहीं होते | सच तो यह्‌ है कि मंत्रि- 
मण्डल स्वयं कोई कानूनी संस्था नहीं है। 


ब्रिटिश पालमेंट _ | 
रेट ब्रिटेनमें कानून बनानेका काम पालमेटके दवाथमें हँ। पार्ल- 
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मेंटकी दो सभाए' है (१) सरदार सभा या हाउस आफ 
लाड स ( House of Lords ) और (२) प्रतिनिधि-सभा या 
( House of Commons) । ‘हाउस आफ कामन्स' सरदार- 
सभाके सदस्योंकी संख्या लगभग ७०० दै, और इनमें अधिकांश 
सदस्य तो अंग्रेज छाड स हैं, जो आजीवन सदस्य होते हैं। इनके 
अतिरिक्त १६ स्कौटिश लाड प्रतिनिधि रहते हैं, जो स्कोटलेण्ड 
के लाड द्वारा चुनकर हरेक पार्छमेंटकी अवधि तकके लिये 
भेजे जाते हें । इनके अलावा, इसी प्रकार आयरिश लाडाके भी 
२८ प्रतिनिधि चुनकर हाउस आफ लाडं_समें भेजे जाते हैँ। इस | 
सभामें दिन्दुस्तानके एकमात्र लाड रायपुर ( बंगाल ) के स्वर्गीय | 
एस० पी० सिन्हा सदस्य थे, किन्तु उनकी मृत्युके बाद यद्यपि 
उनके बड़े लड़के ब्रिटेनके छाड खान्दानकी परम्पराके अनुसार 
छाड तो कहलाये, लेकिन वे 'हाउस आफ लाड स में बेठनेकी इजा- 
जत वर्षो तक नहीं पा सके अन्तमें लगभग दस वर्षाके बाद 
अब उन्हें इस सभामें वेठनेका अधिकार मिल गया है । इस प्रकारः | 
अब हाउस आफ लाड॑.समें एक भारतीय सदस्य भीहेइससभाको 
कानून बनानेके अलावा अदालती अधिकार भी हें । ग्रेट-त्रिटेनमें 
यही अपील सुननेवाली सबसे बडी अदालतका काम भी करती है । 
पालंमेंटकी दूसरी सभा 
हाउस आफ कामन्स या प्रतिनिधि-सभाके सदस्योंकी संख्या । 
६१५ दै, जो साधारणतः पांच सालके लिये चुने जाते हें । प्रत्येक । 
सदस्यको अपने निर्वाचन-क्षेत्रसे पालमेंटक्री बेठकमें शरीक होने ' 


— 


| 

ड | 
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के लिये जाने-आनेके हेतु मुफ्त रेळवे सफरके अलावा ६०० पौण्ड 
सलाना भत्ता भी मिळा करता है । पहले महिलाएँ .प्रतिनिधि- 
सभाकी सदस्या नहीं हो सकती थीं, लेकिन अव महिलाएँ भी 
कामन्स सभाकी मेम्बर हो सकती हैं, और अनेक महिलाएं 
सदस्या हैं भी । कामन्स-सभाको कानून बनानेका अधिकार तो 
है ही, लेकिन इसके साथ ही इसीको राज्यके शासन संचालन 
और शासन-नीति स्थिर करनेका भी अधिकार है,। शासन- 
संचालन सम्बन्धी कार्य यह मंत्रि-मण्डलके जरिये करती है। 
कानून सम्बन्धी मसविदा यों तो आमतौरपर दोनोंमेंसे किसी 
सभामें पहले पेश हो सकता दै, लेकिन धनः सम्बन्धी अर्थात्‌ 
सार्वजनिक कांमोंके लिये खर्च करनेके या टेक्स लगाने आदिके 
लिये जो कानून पास करना होता है उसका मसविदा पहले 
कामन्स-सभामें ही पेश किया जा सकता हवै; सरदार सभा 
(“०५९ ० 101१5) को उसमें संशोधन करनेका भी अधिकार 
. नहीं दै । बह या तो उस मसविदेको स्वीकार कर सकती है, या 
अस्वीकार । लेकिन धन-सम्बन्धी कानूनका मसविदा कामन्स- 
सभामें जिस रूपमें पास हुआ हो, उसको अगर सरदार-सभा एक 
महीनेके अन्दर ज्यों का त्यों पास न कर दे, तो ऐसी हालतमें भी 
राजा की स्वीकृति मिल जानेपर वह कानून बन जाता | 
किसी साधारण ससबिदाको कानुनका रूप देनेके लिये पहले पाले- 
मेंटकी दोनों सभाओंमें पास हो जानेपर जब उसपर राजाकी 
स्वीकृति मिळ जाती है तभी वह कानूनका रूप धारण करता है। 
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कामन्स-सभामें अगर किसी कानूनका मसविदा पास हो जाय: 


ओर उसे सरदार-सभा मंजूर न करे अथवा उसमें संशोधन करे, 
तो वह फिर विचारार्थ कामन्स-सभामें आ जायगा और दुबारा 
कामन्स सभामें पास हो जानेपर भी अगर सरदार सभा उसको 
उसी रूपमें पास न करे, तो तीसरी बार अगर फिर कामन्स-सभा 
में वह मसविदा पास हो जाय और उसपर राजाकी स्वीकृति 
मिळ जाय,.तो वह कानून बन जायगा | 
ब्रिटिश पालेमेणट और भारत 

त्रिटेनके अधीन होनेके कारण भारतको शासन-व्यवस्थाके 
सम्बन्धमें भी ब्रिटिश पाठंमेण्टको जो अधिकार प्राप्त हैं उनके 
कारण, प्रचलित भारतीय शासन-विधानमें संशोधन वही करती 
है, वही शासन सम्बन्धी जाँचके लिये कमीशन नियुक्त करती और 
सम्राटको आज्ञा निकलवाती है । पाछमेण्टकी दोनों सभाओंके 
कुछ सदस्योंकी एक कमेटी रहती दै जो भारतके सम्बन्धमें पार. 
मेण्टको परामर्श दिया करती है। पार्लमेण्टके बहुत कम ऐसे 
सदस्य रहते हैं, जिन्हें भारतके सम्बन्धमें काफी जानकारी रहती 
है, ओर वे इस सम्वन्धमें कोई खास दिलचस्पी भी नहीं दिखाते । 


लेकिन पार्लमेण्टके प्रमुख सदस्योंका भारत-सम्बन्धी समस्याओंसे ' 


अजुराग रहता है और वे समय-समयपर इस सम्बन्धमें पार्लमेण्ट 
में प्रश्‍न भी पूछा करते हैं, जिससे सदस्योंको दिन्दुस्तानके 
सम्ब्रन्धमें कभी-कभी थोड़ी-बहुत जानकारी हुआ करती है। 
ढेकिन हिन्दुस्तानके सम्बन्धमें पार्लमेण्टमें सबसे ज्यादा दिछ- 
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चस्पी उस वक्त देखी जाती है, जब बजटपर बहसके सिलसिलेमें 
भारत-मंत्री ( Secretary of State for India ) के वेतनबाली | 
मद्दपर वहस होती दै। ब्रिटिश मंत्रिमण्डलमें भारत-मन्त्रीका स्थान 
काफी महत्वपूर्ण होता है और उनका वेतन तथा उनके द्फ्तरका 
खर्च ब्रिटिश खजानेसे दिया जाता दै, इसलिये बजटकी इस मदद 
पर बहसके मौकेपर पार्लमेण्टके सदस्योंका हिन्दुस्तानकी ओर 
ध्यान जाना स्वाभाविक दै; लेकिन आमतौरपर साधारण स्थितिमें 
पार्डमेण्टके सदस्य भारतीय प्रश्‍नांकी ओरसे उदासीनता ही 


दिखाते रहते हैं । 
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अध्याय--२ 
ब्रिटेनमें भारतका शासन-सूत्र 


भारत-मन्त्री और उनका कार्य 

ब्रिटिश मन्त्र-मण्डल्में भारत-मन्त्रीका पद एक बहुत ही 
महत्वपूर्ण पद हे और भारत-मन्त्री हमेशा ब्रिटिश सन्त्रि-सण्डल- 
की अन्तरंग सभा ( 25156६) के सदस्य होते हैं और अपने 
कार्याके लिये वे ब्रिटिश पार्डमेण्टके सामने उत्तरदायी रहते हैं । 
भारतवर्षके शासनके सम्बन्धमें ब्रिटिश पार्मेण्ट अपने सारे 
अधिकारोंका उपयोग भारतमन्त्रीके ही जरिये किया करती है और 
हिन्दुस्तानके सम्बन्धमें सम्राटके जो अधिकार हैं, उनका उपयोग 
 करनेके लिये भारतमन्त्री ही उनके जिम्मेवार एजेण्ट हैं। इससे 


। / 
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इतना तो साफ जाहिर है कि भारतमन्त्रीको हिन्दुस्तानकी शासन- 
व्यवस्थाके निरीक्षण ओर नियंत्रणका अधिकार है और समय 
समयपर भारतके सम्बन्धमें पामेण्टको आवश्यक सूचना देते 
रहना इन्हींका काम है । अन्य ब्रिटिश मन्त्रियोंकी भांति प्रार्थना- 
पत्र सम्राटके पासतक पहुंचाना ओर अपराधीके प्रति दया दिखाने 
और उसको क्षमा-दान देनेके लिये शाही विशेषाधिकारका उपयोग 
करनेके हेतु सम्राटको सळाह देना भारतमन्त्रीका काम है। सन्‌ 
१९१६३० से सम्राटकी ओरसे अपराधीको क्षमा-दान देनेका 
शाही अधिकार उपयोग करनेकी क्षमता यद्यपि सम्राटके प्रतिनिधि- 
की दैसियतसे वायसरायको मिली हुई दै, फिर भी सम्राट जब 
चाहें, इस अधिकारका वे स्वयं तो उपयोग कर ही सकते हें । अगर 
बायसरायके पास क्षमा-दानकी प्रार्थना अस्वीकृत हो जाय, तो 
सम्राटके निकट प्रार्थना-पत्र मेजा जा सकता है । ऐसी अवस्थामें 
सम्राट अपने शाही अधिकारका उपयोग भारतमन्त्रीकी सलाहसे 
` ही करते हैं। सम्राटको हिन्दुस्तानके वायसराय और गवर्नर- 
जनरल, प्रान्तोंके गवर्नर, हाईकोटोके चीफ जस्टिस ओर अन्य 
जज, फेडरल कोर्टके चीफ जस्टिस और जज, हिन्दुस्तानके आडि- 
टर जनरळ और बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रासके छौडेबिशपकी 
नियुक्तिके सम्बन्धमें परामर्श देना भी भारतमन्त्रीके आवश्यक 
कर्वव्योमेंसे है, और इन्हींके परामर्शानुसार सम्राट इन पदोंपर 
लोगोंको नियुक्त करते हैं । 
भारतमस्त्रीकों पहले तो हिन्दुस्तानकी शासन-व्यवस्थापर 


/०५१००१%००००१०१०७००१०१००५/०१%००५०/% 
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नियंत्रण रखनेका अधिकार बहुत ही व्यापक था, लेकिन सन्‌ 
१६३५ के नये शासन-विधानके अनुसार भी इस सम्बन्धमें उनके 
अधिकार काफी व्यापक हैं। हिन्दुस्तानके मुल्की ओर फौजी-- 
तमाम अफसरोंपर नियंत्रण रखनेका अधिकार तो भारतमन्त्रीको 
है ही, इसके अलावा, नये विधानके अनुसार गवर्नर-जनरछ ओर्‌ 
प्रान्तीय गवर्नरोंक्रो जो अपने विशेष उत्तरदायित्वके पालनके 
लिये अपने विवेकसे काम ढेनेका जो विशेषाधिकार दिया गया है, 
इसके अनुसार वे जो भी कार्य करेंगे, उसके लिये वे भारतमन्त्रीके 
सामने उत्तरदायी होंगे । इसलिये नये विधानके मुताविक शासन- 
सम्बन्धी जो कार्य मन्त्रियोंको न सोपकर गवनेर-जनर और 
गवर्नरके ही हाथोंमें रखे गये हैं, उनके विषयमें भारतमन्त्रीकी 
आज्ञाओंका पालन करनेके लिये गवर्नर-जनरछ ओर गबनेर 
बाध्य हैं । 


सन्‌ १६३५ ई० के नये शासन-विधानके पास होनेके पहले 


इण्डियन सिविल सर्विस, इण्डियन.मेडिकळ सर्विस और इण्डि- 
यन पुलिस सर्विसवालोंको नियुक्त करनेका अधिकार कोंसिल-युक्त 
भारतमस्त्रीके हाथोंमें था, और नया विधान चाळू होनेपर भी 
यह अधिकार भारतमन्त्रीके दी हाथोंमें छोड़ दिया गया है। गव- 
नर-जनरलको नये विधानके अनुसार जिन खास जिम्मेवारियोंके 
सम्बन्धमें अपने विवेक ( 1025०:८४०॥ ) से काम लेनेका अधि- 
कार दिया गया है, उनको पूरा करनेके लिये अगर उन्हें कुछ अफ- 
सरोंकी मददकी जरूरत होगी, तो ऐसे सिबिल अफसरोंको भी 
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भारतमन्त्री ही नियुक्त किया करेगे; ओर जिन अफसरोंको वे 
नियुक्त करेंगे, उन अफसरोंकी सबिसकी शाता को तय करनेका 
भी पुरा अधिकार भारतमन्त्रीके हाथोंमें छोड़ा गया है। नये 
विधानको धारा २४७ में यह भी कहा गया है कि भारतमन्त्रीद्वारा 
नियुक्त किये गये सिविल सविसबालोंकी पेन्शन भारतीय फेड- 
'रेशनके रेवन्यूसे दी जायगी। इससे यह साफ जाहिर है कि सिविल 
सेविसवालाकी पेन्शनकी जो मदद बजटमें रखी जायगी, उसपर 
संघीय ब्यवस्थापिका परिषदके सदस्याँको बोट देनेका अधिकार 
नहीं रहेगा । 
इस सम्बन्धमें गवर्नर-जनरलको भी इस बातके लिये खास 
जिम्मेवारी सोंपी गयी दै, कि इण्डियन पब्लिक सविसमें जो लोग 
अभीतक हैं, या पहले रहे हैं, उनके आश्रितोंको अगर सन्‌ १९३५ 
के विधानद्वारा कोई अधिकार दिये गये हैं या उनके लिये अधि- 
कार सुरक्षित रखे गये हैं, तो गबर्नर-जनरळ उनको ये अधिकार 
' दिलायंगे और उनके वाजिब स्वाथो की रक्षा करेंगे। अपने इस 
उत्तरदायित्वके पाळनमें गवर्गर-जनरलको अपने विवेकसे काम 
लेनेका अधिकार दिया गया दै। इस अधिकारका उपयोग करनेमें 
उन्हें भारतमन्त्रीके आदेशक्रा पालन करना होगा । इतना ही नहीं, 
नये विधानके अनुसार तो भारतमन्त्रीको यह भी अधिकार दै, 
कि सिविल सविसवालोंकी पेन्शनकी रकमके लिये अगर भारतीय 
बजटमें रुपये न मिल सकें, तो जरूरत महसूस होनेपर भारतीय 
रेबन्यकी सिक्यूरिटीपर छन्दनमें वे इसके लिये कर्ज भी छे सकते हें । 
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इण्डिया औफिस 
भारतसन्त्रीका दफ्तर “इण्डिया आफिस 'के नामसे प्रसिद्ध दै 
और इस दफ्तरमें कुछ ऐसे अनुभवी अफसर भी कास करते हैं, 
जो हिन्दुस्तानमें काम कर चुके हैं और इसलिये अपने तजवेके 


र 


आधारपर बहुत ही महत्वपूण सलाह दे सकते हें । भारतमन्त्रीके 
दफ्तरमे काम करनेवाले अफसरोंका वेतन ब्रिटिश बजटकी 
सिविल सबिसवाली मदसे दिया जाता है । लेकिन इस दफ्तरका 
पूरा खर्च ब्रिटिश खजानेसे ही नहीं दिया जाता; हिन्दुस्तानकी 
ओरसे भी काफी रकम दी जाती हे । भारतमन्त्रीके कामोंमें सहा- 
यता पहुँचानेके लिये दो उपमन्त्री रहते हैं, जिनमेंसे एक तो भारत” 
मन्त्रीकी ही भाति पार्लमेण्टके बहुमत-दलके व्यक्ति रहते हैं वे और 
उसी समयतक अपने पदपर बने रहते दे, जबतक कामन्स-सभासें 
उनके दलका बहुमत रहता दै; ओर उनका पार्ळमेण्टकी दोनोंमेंसे 
किसी एक सभाका सदस्य होना लाजिमी है । लेकिन दूसरे उप- 


मन्त्री स्थायी होते दँ और इस पदपर उनका अस्तित्व किसी ` 


राजनीतिक दळ-विशेषके वहुमतपर निर्भर नहीं करता । इसीळिये 
थे स्थायी उपमन्त्री कहाते हैं और शासन-चीति निर्धारित करनेमें 
इनका कोई विशेष हाथ नहीं रहता । 
इण्डिया कॉसिल 
सम्राटके प्रतिनिधिकी दैसियतसे भारतमन्त्रीको जो अधिकार 
मिले हुए हैं, उनके अलावा उन्हें. और भी छुछ ऐसे अधिकार मिले 
हुए हैं, जो ईस्ट इण्डिया कम्पनी'के शासन-कालमें कम्पनीके डाइ- 
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रेकरां तथा 'कोर्ट आफ प्रोप्राइटर्स'को प्राप्त थे । इनमेंसे कुछ अधि- 
कारोंका उपयोग करनेके लिये भारतमस्त्रीको 'इण्डिया कौंसिल'की 
सलाह लेनी पड़ती दै । पार्लमेण्टने भारतमन्त्रीको परामर्श देनेके 
लिये कानून पास करके इण्डिया कोंसिळ' कायम की थी । इसके 
संघटनके सम्बन्धमें यह व्यवस्था थी, कि (इण्डिया कौंसिळ? के 
सद्स्योंमें भारतमंत्रीके अलावा कमसे कम आठ, और ज्यादेसे 
ज्यादा बारह सदस्य रहेंगे, जिनमेंसे कमसे कम आधे सदस्य ऐसे 
होने चाहिये,जो दस वर्षतक या इससे भी ज्यादा दिनोंतक हिन्दु- 
स्तानमें रह चुके हों। जेसा क्रि ऊपर कहा गया है, भारतमन्त्रीक्रे 
कुछ अधिकार तो ऐसे थे, जिनंका उपयोग वे 'इण्डिया कों सिंळ'का 
परामर्श लिये विना भी कर सकते थे; लेकिन कुछ ऐसे भी थे, 
जिनका उपयोग 'कोंसिल' के परामर्शसे ही वे कर सकते थे । ऐसे 
अधिकारोंका उपयोग करनेके लिये परामर्श देनेका निर्णय “इण्डिया 
- कोंसिळ' उपस्थित सदस्योंके बहुमत द्वारा करती थी । यह व्यवस्था 
` विशेषतः फिनेन्स-सम्बन्धी थी। लेकिन नये भारतीय शासन- 
बिधानके अनुसार फिनेन्स-विभाग भी कुछ हृदतक संघीय या 
फेडरल सरकारके मिनिस्टरके हाथोंमें देनेकी ब्यवस्था रखी गयी है, 
इसलिये इण्डिया कोंसिळ' को उठा देनेका निश्चय, किया गया है । 
लेकिन एक ओर जहाँ ऐसा निर्णय किया गया है, वहाँ दूसरी ओर 
इस प्रकारकी नयी व्यवस्था भी रखी गयी है कि भारतीय शासन- 
सम्बन्धी प्रश्‍नोंपर सलाह लेनेके लिये भारतमन्त्री कमसे कम तीन, 
ओर ज्यादेसे ज्यादा छः | सदस्योंको अपना सलाहकार मोकर॑र 
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करे गे। लेकिन इन सळाहकारोंसे वे सामूहिक रूपमें सलाह लेंगे या 
अलग-अलग, अथवा उनसे सलाह छेगे ही नहीं, यह भारतमन्त्री 
की स्वेच्छापर ही निर्भर रहेगा। ये सलाहकार पाँच साळके लिये 
नियुक्त हुआ करेंगे और एक वार पाँच साळतक सलाहकार रह चुकने 
के बाद फिर वही व्यक्ति दुबारा सलाहकार नहीं नियुक्त किये जा 
सके गे। 
हाई कमिश्नर 
पहले पहल लन्दनमें हाई कमिश्नरकी नियुक्तिके लिये 'क्रूए- 
कमेटी' ने सिफारिश की थी। इस कमेटीने कहा था कि लन्दन 
में भारत-सम्बन्धी राजनीतिक और शासन-कार्यके अलावा और 
जो दूसरे काम होते हैं उनको इण्डिया आफिस' से अछग करके 
हाई कमिश्नरके सिपुद करना चाहिये । मांटेगु-चेम्सफोड शासन- 
सुधारमें इस सिफारिशको अमल्में छाया गया और सन १६२० 
में पहलेपहल हाई कमिश्नरकी नियुक्ति हुई । हाई कमिश्नर लन्दन 
में आरत-सरकारका प्रतिनिधित्व करते हैं। स्टोसंकी खरीद और 
प्रान्तीय सरकार तथा भारत-सरकारके कामके लिये लन्दनमें 
अगर कर्मचारी नियुक्त करनेकी जरूरत हुई, तो उसे 
नियुक्त करना, सरकारी अफसरोंके छुट्टीपप जानेपर उनका 
वेतन और पेन्शानयाफ्ता अफसरोंकी पेन्शन देना, इण्डियन 
खिबिल सर्विस और जंगल-मोहकमेंके अफसरकी नियुक्ति होनेपर 
इड्डलेण्डमें उनपर निगरानी रखना आदि हाई कमिश्नरके काम हैं। 
नये शासन-विधानके सुताविक भी उनके कामोंमें कोई फर्क नहीं 
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पड़ा है। हाई कमिश्नर न तो भारतमन्त्रीके मातहत ही हे, और 
न तो उनका दफ्तर “इण्डिया आफिस” का अंग है; बल्कि हाई- 
कमिरनरका अपना अलग अस्तित्व हे और उनका दफ्तर भी 
अळग है। हाँ, कामकी सहूलियतके लिये भारत-मन्त्री जो काम 


उनके सिपुद कर दे, उनको अजाम देना भी हाई कमिश्नरके 
लिये ढाजिमी है । 
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अध्यायन 
शासन-सुधारका विकास 

आज ब्रिटिश भारतका शासन-संचालन जिस शासन-विधान 
- के अनुसार हो रहा दै, उसका यह रुप राष्ट्रीय आन्दोळनके फल- 
स्वरूप विधानके क्रमिक विकासका फल दै। यों तो अंग्रेजी हुकू- 
मतके आरम्भिक कालसे ही यहांकी शासन-व्यवस्था-सम्बन्धी 
अनेक परिवर्तन होते रहे हैं, परन्तु वे परिवर्तन शासन-संचालन 
सम्बन्धी सहूलियतके लिये हुए थे; शासन-संचालनमें भारतीयोंका 
सहयोग प्राप्त करने अथवा उन्हें किसी प्रकारका शासनाधिकार 
देनेके लिये नहीं। इसलिये ब्रिटिश-भारतके शासन-सुधारका 
वास्तविक इतिहास १८५७ के बादसे ही आरम्भ होता है, जब 
इस देशका शासन-सूत्र ईस्ट इण्डिया कम्पनीके हाथोंसे हटकर 

महारानी बिक्योर्याके हाथोंमें चछा गया । 
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तत्कालीन अंग्रेज राजनीतिज्ञोंको भलीभाँति यह मालूम हो 
गया कि वळवेका यद्यपि दमन कर दिया गया है, परन्तु अस- 
न्तोषके कारणको जवतक यथासम्भव दूर न किया जायगा, तब- 
तक स्थायी शान्ति कायम नहीं हो सकती । उन्हें यह महसूस हो 
रहा था कि शासक और शासितोंके बीच एक गहरी खाई रहनेके 
कारण असन्तोषकी मात्रा इतनी दूरतक बढ़ गयी द्वै। इसलिये 
देशमें स्थायी शान्ति स्थापित करनेके हेतु शासन-संचांलन तथा 
कानून बनांनेमें भारतीयोंका सहयोग प्राप्त करना उन्हें आवश्यक 
प्रतीत हुआ। अतएव बढवा शान्त होनेके बाद ईस्ट इण्डिया 
कम्पनीके हाथोंसे शासन-सूत्र लेनेके लिये ब्रिटिश पालेमेण्टमें जब 
१८६८ ६० में 'गवर्नमेण्ट आफ्न इण्डिया बिळ' पास हो रहा था, 
उसी समय भारतीयोंको प्रतिनिधित्व देनेका प्रश्न उठाया गया था; 
परन्तु सि० ग्छेडस्टनने इसका विरोध किया। उनका कहना था 
कि “जब बहुसंख्यक भारतीय हमारे विरुद्ध अस्त्र लिये हुए हे, तब 
उन्हें किसी प्रकारका प्रतिनिधित्व अथवा अन्य किसी प्रकारकी 
सुविधा देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमने यदि बहुत थोड़ी 
सुविधा दी, तो इससे उन्हें सन्तोष न होगा, और यदि हमने 
उदारतापूर्वक अधिक सुविधाएँ दीं, तो वे इसे हमारी उदारता 
नहीं समझंगे, बल्कि उनका यही खयाल होगा कि उन्होंने जो 
उपद्रव मचाया दै, उससे घबड़ाकर ही हमने उन्हें सुविधाएँ दी 
हैं।” पालमेण्ट भी मि० ग्ळेडस्टनकी इस दलीलसे सहमत हो गयी 
और भारतीयोंको प्रतिनिधित्वका अधिकार देनेका प्रश्न स्थगित 
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कर दिया गया । परन्तु इससे भी इतना तो स्पष्ट है कि सुधारको 
जरूरत सभी महसुस कर रहे थे। 

इस प्रकार १८५८ ६० में यद्यपि इस प्रश्नको टाळ दिया गया, 
बादमें अंग्रेज राजनीतिज्ञोंको सुधारकी आवश्यकता अधिकाधिक 
माळूम पड़ने लगी | सर बटेलफ्र रेने भी भारतीयोंके प्रतिनिधि- 
त्वकी सिफारिश करते हुए १८६० ई० में लिखा था कि 'कोंसिलों- 
में भारतीय प्रतिनिधियोंको अवश्य स्थान दिया जाना चाहिये |” 
इससे भारतीय शासन-सुधार-सम्त्रन्थी तत्कालीन विचारधारापर 
काफी प्रकाशा पड़ता है। - 

इसके अलावा, कानून बनानेकी व्यवस्था भी उस समय बहुत 
ही त्रुटिपूर्ण थी। कानून बनानेमें भारतीय अथवा यूरो पियन, 
किसी भी गेरसरकारी प्रतिनिधिका हाथ नहीँ था। दूसरी बात 
यह थी कि तत्कालीन लेजिस्लेटिव कोंसिलमें यद्यपि प्रत्येक प्रांतीय 
सरकारकी ओरसे एक-एक सरकारी प्रतिनिधि रहते थे, पर 
कोंसिळको न तो प्रान्तोंके लिये कानून बनानेकी फुर्सत रहती थी, 
और न उसमें इसके लिये उपयुक्त क्षमता ही थी। परन्तु सबसे 
बड़ी बात तो यह थी कि ढेजिस्लेटिव कोंसिलने ऐसा आचरण 
दिखाना आरम्भ कर दिया था, जो तत्कालीन प्रचलित शासन- 
व्यवस्थाके बिलकुल ही प्रतिकूल था । अतएव ब्रिटिश पार्लमेण्टको 
१८६१ ६० में इण्डिया कोंसिल एक? पास करना पड़ा । 

~ सन्‌ १८६१ ई० का शासन-सुधार 
इस यये ऐकके अनुसार कानून बनानेके लिये वायसरायकी 
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कोंसिलके सदस्योंकी संख्यामें वृद्धि की गयी । इसके अनुसार 
वायसरायको अपनी कौंसिलमें कमसे कम छः और अधिकसे 
अधिक बारह अतिरिक्त सदस्य, जिनमें आधी संख्या गैरसरकारी 
सदस्योंकी हो, मनोनीत करनेका अथिकार दिया गया। इन 
अतिरिक्त सदस्योंका कार्य-काळ दो वर्ष नियत किया गया था | 
१८६१ ई०के 'कोंसिळ एकट में स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया गया था कि 
बायसरायकी इस लेजिस्ठेटिव कोंसिलमें कानून बनानेके अति- 
रिक्त और कोई काम नहीं होगा--यहांतक कि सदस्याँको न तो 
प्रश्न पूछनेका अधिकार दिया गया था, और न शासकोंसे कोई 
कागज-पत्र तळब करनेका । कानून बनानेका अधिकार भी बहुत 
परिमित था । सरकारी ऋण या सरकारी रेवन्यू, सेना, धम, देशी 
नरेश या परराष्ट्रससम्बन्धी कोई 'बिछ' गवनर-जनरलकी अनुमति 
लिये बिना नहीं पेश किया जा सकता था । 'बिल' पास हो जाने- 
पर भी गवर्नर-जनरळकी स्वीकृति बिना वह कानून नहीं बन 
` सकता था । सम्राज्ञीको यह अधिकार था कि किसी भी कानूनके 
पास हो जानेपर भी इसे अस्वीकार कर दें। इसके अलावा, 
गवर्नर-जनरळको, विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जानेपर आर्डि- 
नेन्स जारी करनेका भी अधिकार दिया गया ।.. इनमेंसे अधिकांश 
अधिकार आजतक गवनेर-जनरलको प्राप्त हे। | | 
इस नये 'ऐक द्वारा बम्बई और मद्रासकी प्रान्तीय सरकारों- 
को भी प्रान्तीय शासनकी सुव्यवस्थाके लिये कानून बनानेका 
अधिकार दे दिया गया । प्रान्तीय गवनर्राको कानून बनानेके लिये 
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प्रान्तके ऐडवोकेट-जनरलके अलावा कमसे कम चार, और अधिक 
से अधिक आठतक अतिरिक्त सदस्य मनोनीत करनेका अधिकार 
मिठा । इन मनोनीत अतिरिक्त सद्स्योंमें कमसे कम आधी 
संख्या गैरसरकारी सद्स्यांकी रहना अनिवार्य कर दिया गया था । 
गवर्नेर-जनरलको बंगाल प्रेसीडेन्सीके ल्यि भी ऐसी ही व्यवस्था- 
पिका सभाका संगठन करनेका अधिकार द्या गया था । 
इसके पश्चात्‌ १८७० और फिर १८७१ ३० में भी दो महत्व- 
पृणे "ऐक! पाछमेण्टमेँ पास किये गये । १८७० के ऐकके अनुसार 
सकोंसिल गवनेर-जनरलको व्यवस्थापिका सभामें पेश किये बिना 
ही रेगुलेशन पास करनेका अधिकार तो दिया ही गया, परन्तु 
इसके साथ ही गवर्नर-जनरलक्ो इसके द्वारा यह अधिकार भी 
मिल यया कि इङ्गखेण्डमें ह्ोनेबाली सिविल सर्विसकी परीक्षामें 
सम्मिलित हुए बिना ही योग्य भारतीयोंको सिविळ सर्विसमें 
नियुक्त कर सकते हैं। सिविल सविसकी परीक्षामें सम्मिलित 
होनेके हेतु यद्यपि भारतीयोंके लिये भी द्वार खोळ दिया गया था, 
परन्तु तत्कालीन प्रचलित सामाजिक बन्धनोंके कारण किसी उच्च 
शिक्षा-प्राप्त भारतीयके लिये भी इङ्गडेण्ड जाना एक प्रकारसे अस- 
स्मव ही था। अतएव व्यावहारिक रष्टिसे भारतीयोके लिये 
सिविल सर्विसक। द्वार बन्द ही था। इसलिये पार्लमेण्टमें यह 
कानून पास दो जानेके बाद ही इसको कार्यान्वित. करनेके लिये 
भारतसरक्रारको आवश्यक नियम बनानेका आदेश दिया गया 
था, परन्तु वह दालळमटूळ करती रही और नियम बनानेमें ही तीन 
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(वर्षे लगा दिये । तीन वर्षके बाद भी भारत-सरकारने जो नियम 
बनाये, वे उपयुक्त कानूनके उद्देश्यके प्रतिकूल थे । अन्तमें १८७१ 
ई० में लाड नाथत्र कके जमानेमें भारतसरकारने इस कानूनको 
कायरूपमें परिणत करनेके लिये आवश्यक. नियम बनाये | 
परन्तु इससे भी भारतीयोंको कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, 
क्योंकि इस व्यवस्थाको काममें छानेकी चेष्टा करनेके बदले इसमें 
अड्ङ्गा ही डाळा जाता रहा, जिससे भारतीयोंमें भारी असन्तोष 
फला और जवर्देस आन्दोलन आरम्भ हो गया | इस आन्दोलनके 
फलस्वरूप लाड डफरिनके शासनकालमें सरकारने सर चार्ल्स 
एटचिन्सनकी अध्यक्षतामें पन्द्रह सदस्योंका एक “पब्लिक सर्विस 
कमीशन? नियुक्त किया | इस कमीशनमें पाँच भारतीय सदस्य भी 
थे । परन्तु पंद्रह सदस्योंके कमीशनमें पांच भारतीय क्या कर सकते 
थे ? इसलिये १८८७ $० में कमीशनने जो रिपोर्ट दी, उसमें भी 
इङ्गलेण्ड और भारतमें एक साथ ही सिविल सविसकी परीक्षा 

" होनेके खिलाफ राय दी गयी थी। कमीशनने भारतीयोंको उच्च 
सरकारी पदोंसे दूर रखनेके लिये ही ऐसा रुख दिखाया था । कमी- 
शनकी ऐसी सिफारिशाका उद्देश्य क्या था, यह तो सर जौन 
स्ट्रेचीके कथनसे ही साफ जाहिर हो जाता है। उन्होंने कहा 
था--“हमारा उद्देश्य क्या है, इसे छिपानेकी जरूरत नहीं। सच 
तो यह है कि ये उच्च पद हम अपने आदमियोंके ही हाथोमें रखना'. 
चाहते हैं, क्योंकि इनपर तथा राजनीतिक और सेनिक शक्तिपर 
ही, इस देशापर अपनी हुकूमत कायम रखना निर्भर दै।” 
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. इसके अलावा १८७१ ई० में जो पालेमेण्टमें इण्डिया कोसिल्स 
ऐक पास किया गया था, उसके अनुसार प्रांतीय व्यवस्थापिका 
सभाओंको कुछ जरूरी नये अधिकार दिये गये। इसके अनुसार 
प्रांतीय कोंसिलॉंको ऐसा नियम बनानेका अधिकार मिला कि 
जिससे भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपियनोंके मामलेपर विचार कर 
सके। . 

. सन्‌ १८६१ ३० के शासन-सुधारके वाद १८६२ ६० में ही 
दूसरा वास्तविक शासन-सुधार कानून पास किया गया, जिसे 
वैधानिक महत्व प्राप्त दे। इस बीचमें कई अन्य 'ऐक्ट' भी पाल- 
मेण्टमें पास हुए, परन्तु उनका उद्देश्य शासन-विधानमें संशोधन 
करके भारतीयोंको वैधानिक अधिकार देना नहीं था। फिर भी, 
इस बीचमें दो ऐसी घटनाये' हुई, जिनका वेधानिक दृष्टिसे बहुत 
बड़ा महत्व दै। पहली घटना है १८७८ ई० में “वर्नकुलर प्रेस 
ऐक्ट ? का पास किया जाना ; ओर दूसरी घटना दै यूरोपियनोंका 
विद्रोह । अतएव इन दोनों घटनाओंपर यहां संक्षेपमें प्रकाशा 
डालना अप्रासङ्गिक न होगा । 0 

समाचार-पत्रोंका दमन । । 

सन्‌ १८५७ के बलवेके बाद ब्रिटिश भारतमें समाचारपत्रोंकी . 

वृद्धि होने लगी और १८७० ई० तक तो इनकी संख्या ६४४ हो , 
गयी । इनमें चार सोसे अधिक अखबार देशी भाषाके थे । दस- 
बारह आदमी एक जगह वेठ जाते ओर उनमेंसे कोई एक आदमी 
पढ़कर अखबार सुनाया करता | इस प्रकारकी टोल्यां जहां-तहां 
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दिखाई पड़ने लगी । इसलिये सरकार घबड़ा-सी उठी और वायस- 
रायने तार द्वारा प्रस्तावित “ब्नकुलर प्रेस बिळ 'की धाराएं भारत- 
मन्त्रीको सूचित कीं ओर इस 'विळ'को पास करनेके लिये उनकी 
स्वीकृति मांगी । दूसरे ही दिन स्वीकृति मिछ गयी और उसी 
दिन व्यवस्थापिका सभामें यह “बिल” पेश किया गया और दो घण्टे 
के अन्दर ही इसे पास करके १८७८ ई० के १४ माचेको इसे कानूनका 
रूप दे दिया गया। इस कानूनके अनुसार सरकारको प्रेस तक 
जप्त कर लेनेका अधिकार मिल गया। 'अमृतबाजार पत्रिका'का 
प्रकाशन पहले वंगलामें होता था; परन्तु यह कानून पास होते 
ही दूसरे दिनसे ही. “अमृतवाजार पत्रिका? अंग्रेजीमें निकलने 
ल्गी। | 
'वर्नेकुछर प्रेस ऐक्ट' के कारण लोगोंको केसा क्षोभ हुआ, 
इसका पता कलकत्तेके टाउन-होलमें होनेवाी विराट प्रतिवाद- 
सभाकी कायवाहीसे चल जाता है । इस सभामें पांच हजार आदमी 
` उपस्थित हुए थे और प्रस्ताव पास करके इस 'गलाघोंटू कानुन' 
(Gagging Act) का प्रतिवाद किया गया ओर इसे. रद्द करनेके 
लिये पालमेण्टसे अनुरोध किया गया । इड्डलेण्डके मन्त्रिमण्डल्में 
परिवर्तन और लार्ड रिपनके वायसरायःनियुक्त होने तक 'वर्ने- 
कुलर प्रेस ऐक/के विरुद्ध भारत और इङ्गलेण्ड, दोनों ही जगह 
जबदंस्त आन्दोलन होता रहा । अन्तमें छाड॑ रिपन जब वाय- 
सराय बनकर यहां आये तब बड़ी मुश्किल्से उन्होंने १८८२ ३० में 
इस “गल्ाघोंटू कानून! को. रद्द करा पाया ... 
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यूरोपियनोका विद्रोह । 
छाई रिपनकी सहृदयता और सहानुभूतिका भारतीयाँपर 
काफी प्रभाव पड़ा था, परन्तु गदरके बाद उन्नीसवीं शताब्दीमें 
जैसे विरोध और हळचलका सामना उन्हें करना पड़ा वैसा और 
किसी बांयसरायको नहीं करना पड़ा था। 4इलबटे बिळ”के कारण 
इस देशके यूरोपियनोंने जेसा बिद्रोहका भाव दिखाया वेसा शायद 
अब तक कभी नहीं दिखाया दै । 

'इळबट बिल! यद्यपि भारत-सरकारके तत्कालीन लॉ-मेस्वर 
सर कटनी, इउवटे द्वारा पेश किया गया था, परन्तु यह उनके 
दिसागकी सूक नहीं थी । बंगाळ-सरकारने इसके लिये सिफारिश 
की थी। उन दिनों प्रेसीडेन्सी टाउनके इण्डियन सिविल सबिस- 
वाळे सभी मजिस्ट्र टोको भारतीय और यूरोपियन,दोनोंके मामलों 
पर विचार करनेका अधिकार था; परन्तु प्रेसीडेन्सी टाउनके बाहर 
इण्डियन सिविल सर्विसवाले भारतीय मजिस्ट्र टोको भी यूरो- 


CA 


पियनके मामलेपर विचार करनेका अधिकार नहीं था। इस | 


प्रकारका भेद्‌-भाव सभी दृष्टियोंसे अनुचित था । यदि प्रेसीडेन्सी 
टाउनके भारतीय मजिस्ट्रे ट यूरोपियनोंके मामलेपर विचार कर. 
सकते थे, तो प्रेसीडेन्सी टाउनके बाहरके भारतीय मजिस्ट्र टोंको 
इस अधिकारसे वंचित रखनेका कोई भी युक्तिसंगत कारण नहीं 
हो सकता था। जिळा-मजिस्ट्रेट ओर जिळा-जजके पदपर भार- 
तीय जब काम करते थे तव उनके नीचे कितने ही यूरोफ्यिन 
सिवील्यिन ज्वायण्ट मजिस्ट्रेट काम किया करते थे। परन्तु यूरो- 
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पियनोंके मामलेपर जहां ये यूरोपियन ज्वायण्ट सजिस्ट्र ट विचार 
कर सकते थे, उनके ऊपरके अफसर--भारतीय जिला-मजिस्ट्रेट 
या जिळा-जज केवल भारतीय होनेके कारण वेसे मामलेपर विचार 
करनेके अधिकारसे बंचित थे | यह केसी विचित्र बात थी | इसी- 
लिये बंगाल सरकारने इस भेद्‌-भाबको दूर करनेकी सिफारिश की 
थी। वायसराय छाड रिपन ऐसी युक्तिसंगत सळाहकी उपेक्षा नहीं 
कर सकते थे। अन्तमें सर कटनी इलबर्टने इस भेद्‌-भावको दूर 
करनेके लिये बड़ी व्यवस्थापिका सभामें १८८३ ६० में एक 'बिछ' 
पेश किया, जो 'इलबटं बिळ' के नामसे प्रसिद्ध है। इस 'बिळ' के 
कारण, विहारके गोरे नीलहोंकी तो बात ही क्या, कळकत्तेके 
यूरोपियन व्यापारी भी बिगड़ खड़े हुए। इस 'बिळ'के विरुद्ध 
यूरोपियनोंकी सभाए' हुई, जिनमें सरकार और वायसरायके 
विरुद्ध ज़हर उगला जाने लगा । आन्दोनके संचाळनके लिये डेढ़ 
लाख रुपये इकट्ठा किये गये । यूरोपियनोंने छाडे रिपनको दी 
` ज्ञानेवाली पार्टियोंका वहिष्कार किया ओर उनको अपमानित 
तक किया गया । एक गोरे लेखकने तो यहां तक लिखा है कि 
सेनाको भी गदरके लिये उकसाया.गया था । ढाडे रिपनको स्वप्न 
में भी ऐसी आशङ्का न हुई होगी कि इस 'बिल' के कारण ऐसा . 
तूफान खड़ा होगा । 
सर कर्टनी इछवर्टने १८५३ ६०की फरवरीमें जो उपयुक्त 'बिळ' 
पेश किया था, उसके अनुसार सभी फस्टंछास सिविलियन मजि- 
स्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ओर जिछा-जजोंको भारतीयोंकी 
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भांति यूरोपियनोंके मामलॉंपर भी विचार करनेका अधिकार देने 
का प्रस्ताव किया गया था, परन्तु इस आन्दोळनके फलस्वरूप 
भारत-सरकारने अगस्त महीनेमें स्वयं इस आशयका संशोधन 
करनेकी इच्छा प्रकट की,कि सभी भारतीय सिविलियन मजिस्ट्र टों 
को यह अधिकार न देकर केवळ जिला मजिस्टेट और जिला- 
. जजाँको यह अधिकार दिया जायगा'और हाईकोर्टको एक अदा- 
छतसे मामलेको दूसरी अदाळतमें ट्रान्सफर करनेका भी अधिकार 
रहेगा । परन्तु इतनेसे भी यूरोपियन आन्दोलनकारी शान्त नहीं 
हुए। अन्तमें एक सकमोता किया गया, जिसके अनुसार संशो- 
धित रूपमें यह 'बिल' १८८४ ई० में पास किया गया। इसके 
अनुसार भारतीय जिला-मजिस्ट्रेट और जिला-जजोंको इस शर्त 
के साथ यूरोपियनोंके मामलेपर विचार करनेका अधिकार दिया 
गया, कि यूरोपियन अभियुक्तोंके -साधारणसे साधारण मामलेपर 
भी भारतीय न्यायाधीशकी अदाळतमें विचार होते समय अभि- 


युक्तको जूरीकी मांग पेश करनेका अधिकार होगा और जरीमें 


कमसे कम आधी संख्या यूरोपियन या अमेरिकनो की होगी । 
इससे साफ जाहिर दै कि 'इलबर्ट बिल” का जो उद्देश्य था, इस 
कानुनसे वह सिद्ध नहीं हुआ-काले-गोरेका भेद-भाव बना ही 
रहा | हा, इलबर्ट बिळ'-सम्वन्धी आन्दोळनसे भारतीयोंको मालूम 
हो गया कि यूरोपियनोंके विरुद्ध न्याय प्राप्त करना कितना कठिन 
है। साथ ही, इस आन्दोळनसे उन्हें यह भी पता चळ गया कि 
संगठित रूपमें आन्दोछन करनेका केसा प्रभाव होता दै । 
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सन्‌ १८६२ ई० का शासन-सुधार 

अंग्रेजी शिक्षाका ज्यों-ज्यों प्रचार बढ़ता गया त्यों-त्यों छोयोंमें 
राजनीतिक अधिकार प्राप्त करनेकी भावना प्रबळ होती गयी। 
समाचारपत्रोंके प्रचारे भी राष्ट्रीय भावना जागृत हो रही थी। 
उधर समाचारपत्रोंक दमन ओर 'इलबर्ट बिल” सम्बन्धी आन्दो- 
लनने भी भारतीयो में जागृति उत्पन्न कर दी और वे अपनी स्थिति- 
को समझने लगे । इन कारणांसे तत्कालीन शासन-प्रणाळीके विरुद्ध 
छोगोंके विचार दृढ़ होते गये और छोगोंमें असन्तोष फैल गया | 
इधर १८८६ ई० में राष्ट्रीय कांग्रेसका भी जन्म हुआ । पहले तो 
तत्कालीन वायसरायने इसका स्वागत किया और यह सोचकर 
प्रसन्न हुए, कि इससे भारतीयोके मनोभावका पता लगता रहेगा, 
जिससे असन्तोषको शान्त करनेमें सहायता मिलेगी; परन्तु दो 
सालके अन्दर ही काँग्रेसके सम्बन्धमें भारत-सरकारके विचार बढ्छ 
गये और इसको सन्देहकी दृष्टिसे देखा जाने ढगा। ऐसा होना 
“स्वाभाविक ही था; क्योंकि प्रारम्भसे ही कांग्रेसने १८६१ ३० के 
शासन-सुधारपर असन्तोष प्रकट करना आरम्भ कर किया औरबड़ी 
व्यवस्थापिका सभा एवं प्रान्तीय कोंसिलोंमें काफी संख्यामें निर्वा- 
चित सदस्योको स्थान देनेकी माँग पेश करने छगी। साथ ही, 
इसने तीनों प्रेसीडेन्सीके अलावा अन्य प्रान्तोंमें भी ऐसी ही 
प्रान्तीय कोंसिठ कायम करने और इनके सदस्योंको बजटपर 
बिचार करने तथा शासन-संचाडनके सम्बन्धमें प्रश्‍न पूछनेका 
अधिकार देनेकी माँग पेश की। इसलिये इसके सम्बन्धमें सरकार 
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के बिचार बिलकुल बदल गये ओर इसके जन्मसे तीन सालके बाद 
हो.वायसराय लाडे डफरिनने अपने एक भाषणमें यहां तक कह 
डाढा कि “कांग्रेस तो राजद्रोही एवं मुद्ठीमर भारतीयोंकी संस्था 
हें” इलाहाबादसें जो कांग्रेसका चौथा अधिवेशन होनेवाला था 
उसमें काफी अडंगा डाला गया, परन्तु अन्तमे अधिवेशन होकर 
-ही रहा ओर कांग्रेसकी मांग जारी रही तथा तत्कालीन शासन- 
व्यवस्थाके विरुद्ध असन्तोष भी बढ्ता ही गया। 
छाडे डफरिन दूरदर्शी वायसराय थे। उन्होंने समझ लिया 
कि अभी.यदि छोगोंको सन्तुष्ट न किया गया तो असन्तोषकी 
मात्रा बढ़ती ही जायगी । इसलिये कांग्रेसके प्रस्तावको ध्यानमें रखते 
हुए कोंसिलोंके सङ्गठन और अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थामें सुधारके 
लिये उन्होंने स्वयं भारतमन्त्रीको लिखा, जिसके परिणामस्वरुप 
पार्लमेण्टने १८६२ ई०का नया इण्डियन कों सिल्‍स ऐक? पास किया। 
भारत-मन्त्रीके पास सिफारिश करनेके पहले उन्होंने शासन- 
सुधारके प्रश्‍नपर विचार करनेके लिए एक कमेटी नियुक्त की । इस 
कमेटीने सिफारिश की थी कि व्यवस्थापिका सभामें सदस्योंकी 
संख्या बढ़ायी जानी चाहिये; परन्तु साथ ही उसने यह भी सिफा- 
रिश की थी कि पहले प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओंके संगठनमें 
ही सुधार किया जाय ओर यह व्यबस्या यदि सफल हो,तभी केन्द्रीय 
व्यवस्थापिका सभाके संगठनमें सुधार किया जाय। कमेटीको 
सिफारिश थी कि ब्यवस्थापिका सभामें कुछ तो उच्च कुलके भार- 
तीय सदस्य रखे जायं, और कुछ सरकारी अफसर । गेरसरकारी 
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सदस्योंमें कुछ तो प्रत्यक्ष निर्वाचन-प्रणाली द्वारा चुने जायं ओर 
इछ सद्स्य डिस्ट्रिक्ट बोड और म्युनिसिपलिटी तथा यूनिवर्सि- 
दियो द्वारा परोक्ष निर्वाचन-प्रणाळी द्वारा; परन्तु निर्वाचित 
सदस्योंकी संख्या चालीस प्रतिशतसे अधिक न हो। इससे प्रकट 
है कि इस कमेटी और भारत-सरकारने यद्यपि भारतमन्त्रीसे इस 
देशकी व्यवस्थापिका सभाओंके लिये निर्वाचन-प्रणाली जारी 
करनेकी सिफारिश की थी, तो भी उत्तरदायित्वपूर्ण शासन-प्रणाळी 
जारी करना उन्हें अभीष्ट नहीं था। इसीळिये जानबूझकर मनो- 
नीत.सदस्योंका बहुमत रखनेकी सिफारिश की गयी थी, जिससे 
सरकारको कभी निर्वाचित सदस्योके सामने हार न खानी पडे । 
पाळमेणटमें गैरसरकारी “बिल' 

किन्तु तत्कालीन भारतमन्त्री इतनी दूर तक भी बढ्नेको 
तेयार नहीं थे । भारत-सरकारको उन्होंने उत्तरमें लिख मेजा क्रि 
निर्वाचन-प्रणाळीका तो भारतको कुछ भी अनुभव नहीं है, इस- 
लिये इस समय इस प्रकारका परिवर्तन करना बुद्धिमानीका काम 
` /नहोगा। फिर भी, भारत-सरक्रार तथा भारतमन्त्रीके बीच 
छिखा-पढ़ी जारी रही । 

इधर कांग्रेस जब शासन-सुधारके लिये आन्दोलन कर रही थी, 
उन्हीं दिलों कांग्रेसके पांचवें अधिवेशनमें ब्रिटिश पारलमेण्टके सदस्य 
मि० त्रोडळा सम्मिलित हुए थे । वे बहुत प्रभावित होकर बिछायत 
छोटे और उन्होंने १८६१ ई० के 'इण्डियन कोंसिल्स ऐक में संशो - 
धन करनेके लिये १८६० ६० में कामन-सभामें एक “बिल? पेश 
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किया, परन्तु कार्यकी अधिकताके कारण उस वर्ष इस 'बिल' पर 
पा्मेण्टमे' बिचार नहीं हो सका । अगले वर्ष उन्होंने फिर अपना 
“बिल” पेश किया, परन्तु इस बार भी इसकी वही गति हुई । मि० 
त्रेडळाके 'बिछ' में कहा गया था कि बड़ी तथा प्रान्तीय व्यवस्था- 
पिका सभाओंमें आधे तो निर्वाचित सरस्य रहें, और मनोनीत 
सद्स्याँमें भी सरकारी सदस्यांकी संख्या कुछ सदस्योंकी एक- 
चोथाईसे अधिक न हो । 
जिन दिनों पहळेपहल मि० ब्रेडळाने कामन-सभामें अपना 
उपयु क्त 'विळ' पेश किया था, उन्हीं दिनों ळाई-सभामें सरकारकी 
ओरसे ढाडे क्रौसने दूसरा 'बिछ' पेश किया था और बह संशोधित 
रूपमें पास भी हो गया; परन्तु वही 'बिछ' कामन-सभामें समया- 
भावके कारण पड़ा रह गया। सन्‌ १८६१ ई०में फिर कामन-सभामें 
उसे पेश किया गया, परन्तु पालमेंग्टके सद्स्योंको भारतीय प्रश्‍न- 
पर विचार करनेकी फुसंत ही कहाँ थी । इसलिये इस बार भी 
जन्म लेते ही इसकी मृत्यु हो गयी । 
दो बार कामन-सभामे प्रयत्न विफल हो जानेके बाद सन्‌ १८६२ 
ई० में नियमानुसार इस 'बिल' को पुनः छाड-सभामें पेश किया 
गया, जहाँ यह्‌ ज्योंका त्यों पास हो गया । अब कामन-सभाकी 
भी निद्रा भङ्ग हुई ओर इस बार छार्ड-सभा द्वारा स्वीकृत “बिल! 
कामन-समामें भी पास हो गया । क 
इस नये शासन-सुधारके अनुसार बडी व्यवस्थापिका सभा 
तथा प्रान्तीय कोसिछोके अतिरिक्त-सदस्योंकी संख्यामें थोड़ी 
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वृद्धि की गयी, परन्तु निर्वाचन-प्रणाळीकी स्पष्ट रूपमें व्यवस्था 
नहीं की गयी । अतिरिक्त सदस्योंको मनोनीत करनेके लिये गवर्नर- 
जनरलको आवश्यक नियम बनानेका अधिकार द्या गया था | 
अतएव एक सद्स्यने जव कामन-सभामें एक संशोधन पेश करके 
इस “बिल' में निर्वाचन-प्रणाळीकी व्यवस्था रखनेका प्रयत्न किया, 
तो सरकारकी ओरसे ही नहीं, बल्कि सरकार-विरोधी दलके नेता 
मि० ग्लेडस्टनने भी कहा कि गवर्नर-जनरलको जो सद्स्य मनो- 
नीत करनेके लिये नियम बनानेका अधिकार दिया गया है उसीके 
अनुसार, वे यदि उचित समझगे तो, निर्वाचन-पद्धति जारी कर 
सकते हैँ। वादमें गवर्नर-जनरल लाई छैन्सडाउनने इसीके अनु- 
सार एक प्रकारकी निर्वांचन-पद्धति जारी की थी। जैसे 'पूना- 
पेक के अनुसार बर्तमान शासन-सुधारमें यह व्यवस्था की गयी है 
कि काँसिलमें उम्मेदवार खड़े होनेवाले 'हरिजन' उम्मेदवार पहले 
हरिजनों द्वारा निर्वाज़ित होंगे और बादमें इन्हीं उस्मेदवारोमेंसे 
साधारण निर्वाचन द्वारा अन्तमें सदस्य निर्वाचित होंगे, उसी 
` प्रकार ढाड छेन्सडाउनने यह प्रथा जारी की थी कि व्यवस्थापिका 
सभाक्रे लिये पहले नियमानुसार उम्मेदवार चुने जायंगे और उन्हीं 
निर्वाचित उम्मेदवारोंमेंसे गवनर-जनरल व्यस्थापिका सभाके 
सद्स्य मनोनीत करे'गे। 
इस शासन-मुधार द्वारा कोंसिलके सदस्योंको बजटपर बहस 
करनेका भी अधिकार मिला, परन्तु उन्हें इसपर वोट देनेका | 
अधिकार नहीं दिया गया था, वे अपने भाषणोंमें बजटकी आलो- 
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चना कर सकते थे, इसकी धज्जियां उड़ा सकते थे, किन्तु उनका 
अधिकार यहीं तक सीमित था। हाँ, कॉसिलमें सावजनिक मिपय- 
सम्बन्धी प्रश्‍न पूछनेका- अधिकार भी सदस्योंको दिया गया था | 
राष्ट्रीय जागृति 

सन १८६२ ३० में यद्यपि नया इण्डियन कांसिल्स ऐक्ट' पास 
करके .भारतको शासन-सम्बन्धी कुछ नये अधिकार दिये गये; 
परन्तु १८६२ ई० से लेकर १६०६ ई० के बीच कितनी ही ऐसी 
घटनाए' हुई', जिनके कारण असन्तोप बढ़ता गया, और इसने 
अनेक स्थानोंमें उग्र रूप धारण कर लिया। असन्तोपक्रे अनेक 
कारणोंमें मुख्य तो यह दे कि सरकारने कई ऐसे कानून पास किये, 
जिनसे लछोगोंके अधिकारपर आक्रमण होता था; यथा--'इण्डियन 
यूनिबर्सिटीज ऐक्ट,औ फिशियळ सिक्र ट्स ऐक्ट' और 'वंग-भंग? । 
उन्हीं दिनों भारतके विभिन्न भागोंमें अकाल, मलेरिया और प्टेग 
का ऐसा प्रकोप फेला और इनका मुकाबला करनेके लिये सरकार- 


की ओरसे ऐसी व्यबस्था की गयी, कि लोगोंको बड़ा क्षोभ हुआ, 


और कुछ स्थानोंमें असन्तोषकी चिनगारियाँ प्रकट रूपमें दिखाई 
पड़ने छगीं। यहाँके यूरोपियन भारतीयोंके प्रति ऐसा व्यबहार 
करते थे, जिससे जाति-विद्वेप बढ़ रहा था, और यहांके ऐग्छो- 
इण्डियन अखबार भारतबासियोंके विरुद्ध घृणाका प्रचार करनेमें 
सबसे आगे बढ़े हुए थे । प्रबासी भारतीयोंके साथ ट्रान्सवाळ तथा 
नेटाळमें जेसा अन्यायपूर्ण व्यवहार होता था, उससे भी यहां लोगों- 
में काफी क्षोभ उत्पन्न हो गया था | 
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इस देशामें, इससे पहले. कभी अकाल नहीं पड़ा था, यह कहना 
तो ठीक न होगा, परन्तु १८६२ ई० और १६०६ ई० के बीच 
जेसे भयंकर अकाल पडे, वेसे उससे पहले शायद कभी नहीं पड़े थे। 
१८६६-६७ ६० में जो भयंकर अकाल पड़ा था, उसके सम्बन्धमें 
एक अंग्रेज लेखकका कहना हे कि ब्रिटिश शासनमें यह सबसे 
बढ़कर भयंकर अकाल था और १८६७ के आरम्भमें करीब चालीस 
लाख आदमी ग्राण-रक्षाके लिये सरकारी सहायता प्राप्त कर*रहे थे। 
परन्तु अकाळके कारण होनेवाली मृत्यु-संख्या भी बहुत बड़ी थी । 
उस समयके इतिहाससे पता चलता है कि अकालके आरम्भमें 
सरकारकी ओरसे सहायता देनेमें बहुत विलम्ब किया गया । इस 
बीचमें लोकमान्य बाळगङ्ाधर तिलकने पीड़ितोंकी सहायताके 
लिये संगठन आरम्भ किया । अकाल पड्नेपर भी महाराष्ट्रमें कहीं- 
कहीं जबदंस्ती लगान वसूल किया जाता था, इसलिये लोकमान्य 
बोळगङ्गाधर तिळकने लगानमें छूटके लिये आन्दोलन आरम्भकिया, 
जिससे भोठेभाले क्रिसानॉमें भी थोड़ी जागृति उत्पन्न हो गयी। 
` परन्तु लोगोंके कष्टका एकमात्र कारण अकाल ही नहीं था; उन्हीं 
दिनों बम्बई परान्तमें प्ेगका आक्रमण आरम्भ हो गयांथा और 
बम्बई-सरकारने इसे रोकनेके लिये बड़ी कोशिश की; फिर भी 
सरकारी रिपोटंसे पता चलता है कि १८६६ और १८६८ ६० के 
बीच छगभग दो वर्षामें ही प्हेगके कारण १७३००० आदमी 
कराल कालके गालमें चले गये | 
: प्हेगको रोकनेके लिये बम्बई-सरकारने जेसी तत्परता दिखायी, 
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प्लेग-अफसरने यदि वैसी ही वुद्धिमानीसे काम लिया होता, तो 
इससे जनतापर बहुत द्दी अच्छा प्रभाव पड़ता। परन्तु प्लेग- 
अफसर मि० रण्डने सारे पूना शहरमें फौजी जवानोंका पहरा 
बठा दिया और कहते हें कि, जहां कहीं प्लेगका चूहा गिरनेकी 
खबर मिळती, कि उस मकानको खाली करानेके लिये फौजी जवान 
जूता पहने ही भीतर घुस पड़ते और छोगोंके दिळपर चोट पहुं- 
चानेवाल अनेक इसी प्रकारके काम कर वेठते थे। इससे लोगोमें 
भारी असन्तोष फेला, लोग उत्तेजित हो उठे; दंगे हो गये और एक 
उत्तेजित युवकने बेचारे प्हेग-कमिश्नर मि० *रेण्डको गोढीका 
शिकार बनाया तथा उसके दूसरे साथीने ढेफ्टिनेण्ट आयर्स्टपर 
गोली चलायी, जो मि० रेण्डके पीछे-पीछे आ रहे थे। इसके 
फलस्वरूप महाराष्ट्रमें जोरोंसे दमन जारी हो गया तथा लोगोंमें 
ओर भी असन्तोष बढ़ने लगा | 

फिर प्लेगके बांद १८६६ ३० में ऐसी भयंकर अनादृष्टि हुई कि 


लोगोंमें त्राहि-त्रादि मच गयी । ब्रिटिश-भारत और देशी राज्योंमें 


भी भयंकर अकाल पड़ा। ऐसी अवस्थामें कष्टपर कष्ट ऋलते-मेलते 
लोग ऊब रहे थे और इन सब कष्टोंके लिये साधारणतः लोग इस 
देशकी शासन-प्रणालीको ही दोषी समकते थे । इधर यहाँके यूरो- 
पियन और एंग्छो-इण्डियन अखबारोंका व्यवहार आगमें इंधनका 
काम कर रहा था । 

प्लेग-कमिश्नरकी पूनेमें किस प्रकार हत्या की गयी, इसकी 
चर्चा ऊपर की जा चुकी दै। लोकमान्य बाल्यंगाधर तिलकने 
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१८६.३ ६० में महाराष्ट्रमें 'गणपति-उत्सव' तथा १८६६ ६० 
'शिवाजी-उत्सव' मनाना प्रारम्भ किया | इससे समस्त महाराष्ट्रके 
युव कोमें भारी जागृति उत्पन्न दो गयी । रेण्ड-हृयाकाण्डका यद्यपि 
इससे कोई सम्वन्ध नहीं था,परन्तु शिवाजी-उत्सघका उद्देश्य स्पष्ट 
ही राजनीतिक था, इसलिये अधिकारियोंको लोकमान्य तिळकके 
कार्योपर सन्देह होने लगा और एक मामलेमें उन्हें केदकी सजा भी 
मिली । इससे महाराष्ट्रमे और भौ जागृति उत्पन्न हुई । 5 

उधर पंजाबमें भी जागति आरम्भ हो गयी थी। आर्यसमाजके 
प्रचारके कारण वहां कुछ जागृति तो हो ही गयी थी, किसान- 
आन्दोळनने भी भारी जोर पकड़ा। परन्तु अधिकारियोंने बुद्धि- 
मानीसे काम नहीं लिया | आन्दोळनके मुख्य कारणको दूर करनेके 
बदले वे इसका जोरोंसे दमन करने लगे; और १६०७ ३० में १८१८ 
$० के रेगुलेशनके अनुसार पंजाबकेसरी लाला लाजपतराय तथा 
सरदार अजीत सिंहके विरुद्ध भारत-सरकारने निर्वासनकी आज्ञा 
निकाली और वे लोग माण्डले जेल भेज दिये गये | इससे न केवळ 
पंजाबमें, बल्कि सारे देशमै भारी सनसनी फेल गयी; नोजवानोंमें 
भारी उत्तेजना फली । 

बंगाळमें तो असन्तोपकी आग पहलेसे ही सुलग रही थी; छाड 
कर्जनकी 'बंग-भंग? सम्बन्धी नीतिने आगमें आहुतिका काम किया। 
` पूरब बंगाल ओर आसामको एक साथ मिलाकर अलग प्रान्त 
बनानेके लिये वायसराय लाडे कजनने जो प्रस्ताव भारतमन्त्रीकी 
स्वीकृतिके लिये भेजा था, उसपर १६०५ ६० के ६ जूनको भारत- 


CC-0. Digitized by 808190. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


४० % भारतीय शासन व्यवस्था % 


rns a ai RG NNN LNNNNNNNN 


सन्त्रीकी खीकृति मिल गयी; और इसके विरुद्ध प्रबल आन्दोलन 
होनेपर भी १६०६ ६० के १६ अक्तूबरको बंग-भंग हो ही गया। 
सारतमन्त्रीको स्वीकृति मिलनेके बाद ही कलकत्तेमें विराट प्रतिवाद 
सभा हुई, जिसमें कितने ही अंग्रेज भी शामिल हुए थे। सर्वसम्मति- 
से वायसरायके पास तार भेजकर इस योजनाको बद्लनेकी प्रार्थना 
की गयी, परन्तु लाड कर्जन किसीकी कुछ सुननेको तेयार नहीं थे। 
इससे छोगोंकी यह धारणा दृढ़ हो गयी कि हिन्दू और मुसलमानों- 
को एक-दूसरेसे अलग करनेके लिये राजनीतिक उद्देश्यसे प्रेरित 
होकर ही बंग-भंग किया गया है। इसलिये वंग-भंगक्रे विरुद्ध 
आन्दोळनने और भी प्रबळ रूप धारण किया । जगह-जगहृपर 
विराट प्रतिवाद-सभाए' हुई' । परन्तु आन्दोलनकारी नेताओंने 
सोचा. कि केवळ प्रतिवाद करनेसे कुछ न होगा, अतएव 
स्वदेशीके प्रचार ओर विलायती मालके बहिष्कार? का निश्चय 
किया गया । इसके लिये प्रतिज्ञापत्र तयार किया गया और उसपर 
लोगोंके हस्ताक्षर कराये जाने छगे | इस प्रकार बंग-भंगने वंगालमें 
स्वदेशी-आन्दोळनको जन्म दिया। १६ अक्तूबर १६०५ ई० से 
बंग-भंग सम्बन्धी सरकारी निर्णय कार्य रूपमें परिणत होनेवाळा 
चा, परन्तु उस समय तक सारे वंगालमें लगभग दो हजार प्रति- 
वाद सभाए हो चुकी थीं और १६ अक्तूवरको सारे बंगालमे 
“शोक दिवस? मनानेका निश्चय किया गया था। 'शोक दिवस? 
के लिये जो कार्यक्रम तयार किया गया था, उसमें हड़ताल, उपवास 
तथा “राखी बन्धन' के साथ ही संध्याको प्रतिवाद-सभा करनेका 
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भी निश्चय किया गया था। इसके अनुसार कलकत्तेमें जो विराट 
प्रतिवाद-सभा हुई, उसमें एक राष्ट्रीय कोप संग्रह करनेका भी 
निश्चय हुआ। श्रीयुत सुरेन्द्रनाथ वत्ञजोने जव इस कोषके हेतु 
धनके लिये सभामें अपील की, तो उसी क्षण सत्तर हजार रुपये 
सिल गये। 
स्वदेशी आन्दोलन 

स्वदेशीका प्रचार केसा बढ़ा, इसका पता तत्कालीन सरकारी 
रिपोर्टा एवं समाचारपत्रोमें प्रकाशित विवरणसे भळीभाति चल 
जाता है । ढाकेके कलक्टरने १६०६-७ ई० की अपनी रिपोर्टमें 
लिखा था कि “शहरमें (ढाकेमें) स्वदेशीकी भावना ऐसे प्रबल 
वेगसे फेल रही दै कि ढाका और नारांयणगंजकी वेश्याओं तकने 
स्वदेशी ही व्यवहार करनेकी शपथ ली दै ।” बस्बईमें करीब अस्सी 
स्वदेशी मिल दिन-रात काम करने लगी; फिर भी बङ्गालमें स्व- 
देशी कपड़ेकी माँग ऐसी बढ़ी कि इसको पूरा करना मुश्किल हो गया। 
श्रीयुक्त सुरेन्द्रनाथ वनजींके अपीळ करनेपर अठारह लाख रुपये 
बातकी-बातमें इकट्टे हो गये और इससे 'श्रीरामपुर काटन मिल्स” 
खरीद ली गयी तथा इसका ओर भी विस्तार किया गया और 
इसका पहला नाम बदलकर 'बङ्गलद्षमी काटन मिल्स' नाम 
रखा गया । उन्हीं दिनों “बंगाल नेशनल बेंक? की भी स्थापना हुई! 

युवकोंमें-खासकर स्कूलों ओर कालेजके छात्रोंमें- देशप्रेम 
और स्वदेशीकी लहर ऐसी फेली, कि अधिकारी चिन्तित हो उठे । 
आन्दोलन ज्यों-ज्यों जोर पकड़ता गया, दमन भी त्यों-झों उम 
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रूप धारण करता गया । स्वदेशीका प्रचार करनेवालोंको परेशान 


होना पड़ा। श्रीयुक्त अश्विनीकुमार दत्त जेसे प्रतिष्ठित नेतापर राज- 
द्रोहका मामला चलाया गया। कितनो ही विदेशी-बहिष्कार- 
प्रचारक सभाए' भंग की. गयीं, परन्तु १६०६ ई० में बरीसालमें 
होनेवाली प्रान्तीय राजनीतिक कानफरेन्स जब भंग कर दी गयी, 
उस समय दमन शायद चरम-सीमापर पहुंच चुका था। 
कितनेही लोगोंकी धारणा है कि बङ्कालमें आतङ्कवादी आन्दो- 
लनका सूत्रपात जिन कारणोंसे हुआ, उनमें स्वदेशी-आन्दोलनके 
समयकी सरकारी दमन-नीति भी एक है। उनकी यह धारणा 
कहांतक ठीक है, यह कहना तो कठिन है, और इसपर मतमेद्‌ 
हो सकता है; परन्तु आतङ्कवादी आन्दोलन बङ्गालतक ही सीमित 
नहीं रह गया था, बल्कि महाराष्ट्र, पंजाब एवं गुजराततक फेल 
गया। सन्‌ १६०६ ६० के नवम्बरमें जब तत्कलीन वायसराय 
छार्ड मिण्टो अहमदाबाद गये थे तव वहाँ उनपर दो बम फेके 
गये थे; परन्तु सौभाग्यसे वे उस समय नहीं फटे । बादमें उनमेंसे 
एक बमको एक राहगीरने ज्योंहों उठाया कि बह फट पड़ा, जिससे 
वेचारे राहगीरका एक हाथ ही उड़ गया। इस प्रकार न जाने 
कितने निरीह व्यक्ति आतङ्कवादियोंके ऐसे पागलपनका शिकार 
बने दोगे । परन्तु यह प्रसन्नताका विषय है कि उस समर्यजो हिंसा- 
त्मक आन्दोलन आरम्भ हुआ उसका समर्थन करनेवाले भी अब 
महात्मा गांधीकी अहिसा-नीतिके कायल हो गये हैं । 
` इस प्रकार उन दिनों जहाँ एक ओर क्रांतिकारी और दूसरी 
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ओर कांग्रेसके उग्रदळी लोग आन्दोलन कर रहे थे और देशमें 
जोरोंका दमन जारी था, बह्दा माननीय शरो गोपाळकृष्ण गो खले-जेसे 
प्रमुख कांग्र स नेता ब्रिटिश राजनीतिज्ञोपर अपनी युक्तियो द्वारा 
प्रभाव डालकर शासन-सुधारके लिये चेष्टा कर रहे थे। आपने 
१६०६ ई० में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कोंसिलमें भाषण करते हुए 
जोरदार शब्दोंमें कहा था कि भारतीय शिक्षित समाजको संतुष्ट. 
करनेका एकमात्र उपाय यह दै, कि देशके शासनम उनका अधि- 
काधिक सहयोग प्राप्त किया जाय। वायसराय लाड मिण्टोपर 
शायद इसका कुछ प्रभाव पड़ा और वे अपनी शासन-सभामें 
भारतीय सदस्यको नियुक्त करनेके पक्षम थे, परन्तु शासन-समाके 
अन्य सदस्योंके जबदेस्त विरोध करनेके कारण उन्हें उस समय 
चुप रह जाना पड़ा। 

श्रीयुक्त गोखले उस वष इंगलण्ड गये और वहां भारतमन्त्री 
छाड मोल तथा अन्य प्रमुख ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंसे भी मिले। 
आपकी बातोंसे भारतमन्त्री भी कुछ प्रभावित हुए और कांग्रेसके 
सम्बन्धमें जो अधिकारियोंने यह धारणा बना रखी थी कि यह 
सरकार-विरोधी संस्था दै, उसको दूर करनेकी भी आपने चेष्टा की। 
जो हो, श्रीयुक्त गोखलेका प्रयत्न सर्वथा विफल नहीं हुआ; भारत- 
मन्त्रीने शासन-सुधारकी आवश्यकता स्वीकार की ओर श्रीयुक्त 
गोखलेको बहुत कुछ आशा दिलायी। सन्‌ १६०६ ३० में भारतमंत्री 
ढाड मौर्छने भारतीय शासन-सुधारके सम्बन्धमें अपनी राय 
तत्कालीन वायसरायको ढिस्न भेजी | छाड़े मिण्ट्रो भी शासन- 
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सुधारके पक्षमें थे । उन्होंने इस प्रश्‍नपर विचार करनेके लिये सर 
ए० टी० अरण्डेळकी अध्यक्षतामें एक सरकारी कमेटी नियुक्त 
की, जिसने १६०६ ३० के अक्तूवरमें अपनी रिपोर्ट बायसरायके पास 
भेज दी । इस रिपोर्टेपर विचार करनेमें काफी समय लग गया और 
१६०७३० के मार्चके पहले भारत-सरकार शासन-सुधार सम्बन्धी 
अपने प्रस्ताव भारतमन्त्रीके पास नहीं भेज सकी । भारतमन्त्री तो 
अधीर दो ही रहे थे, उन्होंने ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलसे परामर्श लेकर 
इस प्रस्तावपर प्रान्तीय सरकारोंका मत जाननेके लिये भारतस-रकार 
को आदेश भेजा । परन्तु प्रान्तीय सरकारोंकी राय जाननेमें भी 
लगभग एक साळ लग गया और शासन-सुधारके मार्गकी दूसरी 
मंजिलको भारत-सरकार १६०८ ६० के अक्तूबर महीनेके पहले 
पार नहीं कर सकी । इधर इस बीचमें एक ओर तो शासन-सुधार 
की चर्चा चल रही थी ओर दूसरी ओर दमन जारी था। १६०७ 
ई० में सरदार अजीतसिंह और पंजाब-केसरी लाला छाजपतरांयके 
निर्वासनकी आज्ञा जारी होनेसे सारे देशमै भारी सनसनी फेल 
गयी और लोगोंमें-खासकर बंगालके युवक समाजमें -सरकारके 
प्रति कडुताके भाव ओर भी ज्यादा बढ़ गये । 

उन दिनों दमनका ऐसा जोर था कि स्वयं भारतमन्त्री भी 
घबड़ा गये थे ओर उन्होंने ढाड मिण्टोको अपने एक पत्रमें लिखा 
था-“मं स्वीकार करता हूं कि इन दिनों राजद्रोहके मामलोंमें जो 
भयङ्कर सजा दी जा रही है, उससे मुझे बड़ी आशंका और 
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आश्चय हो रहा दै। आज ही मेने पढ़ा दै कि वम्बईमें पत्थर फेंकने - 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


- - = DO TO क शिशिनिनिि) ंििं 


“ + भारतीय शासन व्यवस्था # "५५ 


NNANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNAANAANANNNNNNN जा 


के लिये अभियुक्तोंको बारह महीने केदकी सजा दी गयी दै; यह 
तो वास्तत्रमें बड़ा ही भयङ्कर है ।” परन्तु भारत-सरकार जहां 
दमनमें ळगो हुई थी, भारतमन्त्री अपनी शासनसुधार-योजना 
तेयार करनेमें लगे हुए थे १६०८ ३० में महारानी विक्योरियाकी 
घोषणाकी अद्धंशताव्दीके अवसरपर सम्राट्‌ एडबर्डने जो भारतीय 
देशी-नरेशां तथा जनताके नाम सन्देश भेजा था, उसमें उन्होंने 
भावी शासन-सुधार-योजनाकी ओर संकेत किया था । लाड मोठे 
ने अपनी योजना १६०८ ६० के दिसम्बर महीनेमें पाळ॑मेण्ठमें पेश 
की, जो उसी साल मई महीनेमें पास हो गयी। यही १६०६ 
ई० का “इण्डियन कोंसिलस ऐक्ट” १६०६ ई० के मोळे-मिण्टो 
शासन-सुधारके नामसे प्रसिद्ध दै। 
मौले-मिणटो शासन-सुधार 
सन्‌ १६०६ ६० के मोळे-मिण्टो शासन-सुधारसे उप्र विचार- 
चारै भारतीय आन्दोळनकारियोंको कुछ भी सन्तोष नहीं हुआ, 
और सम्भवतः माडरेटाँकी भी आशा पूरी नहीं हुई; परन्तु कांग्रेस 
' तो उन दिनों माडरेटोंकी ही संस्था रह गयी थी ओर भारतमंत्रीने 
पहले ही तत्कालीन कांग्रेस-नेता श्रीयुक्त गोपालकृष्ण गोखलेका 
सहयोग प्राप्त करनेकी सारी काररबाई कर रखी थी, इसलिये 
काँग्रेसने नये शासन-सुधारका विरोध नहीं किया। | 
इस नये शासन-सुधारके परिणामस्वरूप पहली बात तो यह 
हुई, कि इम्पीरियळ ठेजिस्टेटिव कोंसिल तथा प्रान्तीय कॉसिलोंके 
- आकारे वृद्धि हुई । गवर्यर-जनरळ तथा उनकी शासन-सभाके 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


सदस्योके अतिरिक्त इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कोसिलके सदस्योंकी 
संख्या साठ, ओर पंजाब तथा बर्मा कोंसिलके सदस्योंकी संख्या 
तीस, और अन्य प्रान्तीय कोंसिलके सदस्यांकी संख्या पचास 
नियत की गयी । प्रत्येक कों सिलमें तीन प्रकारके सदस्य रहना तय 
हुआ--(१) सरकारी कर्मचारी (२) निर्वाचित सदस्य ; तथा (३) 
मनोनीत गेरसरकारी सदस्य । परन्तु इस बातकी ओर खास तौर 
पर ध्यान रखा गया था, कि इम्पीरियळ लेजिस्लेटिव कोंसिलमें 
किसी प्रकार भी निर्वाचित सदस्योंका बहुमत न होने पाये । 
पाठक पहले पढ़ चुके हैं कि लाड डफरिन द्वारा नियुक्त एटचिसन- 
कमेटीने निर्वाचन-पद्धति जारी करनेक्री सिफारिश की थी, परन्तु 
१८९२ ई० के शासन-सुधारमें इसे स्थान नहीं दिया गया। हाँ, 
कॉसिळके सदस्य मनोनीत होनेके लिये पहले प्रारम्भिक निर्वाचन 
द्वारा उम्मेदवार खड़ा करनेकी प्रथा अवश्य जारी की गयी थी ; परन्तु 
इसे निर्वाचन कहना, सच पूछा जाय तो,निर्वाचनका उपहास मात्र 
है। १६०६६० के शासन-सुधार द्वारा ही पहले पहळ प्रत्यक्ष निर्वाचन 
कीप्रथा जारी की गयी । परन्तु भारत-सरकारने इसको कार्यान्वित 
करनेके लिये जो तरीका अख्तियार किया, वह आपत्तिजनक था । 
निर्वाचक मण्डल 
मोर्ले-सिण्टो शासन-सुधारके अनुसार तीन प्रकारके निर्वाचक 
मण्डल कायम किये गये; यथा--(१) जनरल निर्वाचन क्षेत्र, जिनमें 
प्रान्तीय कोंसिलों और स्युनिसिपल तथा डिस्ट्रिक्ट बोडौके गैर- 


सरकारी सदस्योंको प्रतिनिधि चुननेका अधिकार था ; (२) वर्ग- 
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निर्वाचक मण्डल; जिसके अन्तर्गत जमीन्दारोंका निर्वाचन क्षेत्र, 
मुसलिम निर्वाचन क्षेत्र आदि आ जाते हैं; ओर (३) विशेष 
निर्वाचक मण्डछ, यथा--प्रेसीडेन्सी कारपोरेशन, यूनिवर्सिटी, 
चेम्बर आफ कामस, पोर्ट टस्ट आदि। 

इस नये विधान द्वारा निर्वाचक ओर निर्वाचितोंकी योग्यता 
भी निश्चित कर दी गयी थी । इस सिळसिलेमें कहा गया था कि- 
(१) कोई ऐसा आदमी निर्वाचनके योग्य नहीं समझा जायगा, 
जो ब्रिटिश प्रजा न हो; (२) कोई सरकारी अफसर निर्वाचनके लिये 
उम्मेदवार नहीं खड़ा हो सकता, (३) कोई स्त्री उम्मेदवार नहीं हो 
सकती, (४) जिसका दिमाग ठीक न हो, बह्‌ उम्मेदवार नहीं खड़ा 
हो सकता; (५) दिवालिया आदमी उम्मेदवार नहीं हो सकता, 
(६) सरकारी नौकरीसे बर्खास्त किया हुआ आदमी ओर अदालत 
द्वारा कदकी सजा पानेवाला आदमी कोंसिळके लिये उम्मेदवार 
नहीं हो सकता ।! कोन आदमी मतदाता नहीं हो सकते हैं, इस 
सम्बन्धमें व्यवस्था की गयी थी कि नाबालिग, पागल आदमी और 
ख्रियोंको मताधिकार नहीं होगा। नये शासनसुधार-कानूनके अनु- 
. सार संगठित कोंसिलोंकी अवधि तीन वर्ष रखी गयी थी। 
सन्‌ १६०६ ६० के “इण्डियन कोंसिल्स ऐक्ट” के अनुसार 

कौंसिलोंके आकारमें तो परिबर्तन हुआ ही, परन्तु इसके साथ ही 

इनके कार्यक्षेत्रका भी कुछ निस्तार हुआ। कोंसिळके सदस्योंको 
- किसी प्रश्नपर- खासकर आर्थिक प्रश्नोंपर--बहस करनेका अधि- 

कार इसी समयसे मिला, यद्यपि यह अधिकार भी बहुत ही संकु- 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


४८ # भारतीय शासन व्यवस्था % 


AAAAANAANANANNAANNNANANNANNANANANNNANNANNNNNNNANNANNANNNNANNNNANANNNN 


चित था | इम्पीरियळ छेजिस्लेटिब कोंसिलके सदस्य बजटकी 
आलोचना कर सकते थे, परन्तु उन्हे उसपर वोट देनेका अधिकार 
नहीं था। इसके अलावा, कुछ हृदतक सार्वजनिक हित-सम्वन्धी 
प्रत्तावोंपर विचार करनेका भी इम्पीरियळ लेजिस्लेटिव कोंसिळको 
अधिकार दिया गया था ओर ऐसा प्रस्ताव पेश करनेके लिये कम- 
से कम पन्द्रह दिन पहले सुचना देनी पड़ती थी | | 
सन्‌ १८६२ ६० के ऐक्टके अनुसार कोसिलके सदस्योंको प्रश्न 
पूळुनेका अधिकार मिला था, परन्तु इसक्रा उत्तर मिळनेपर फिर वे 
इस सम्वन्धमे ओर कोई प्रश्‍न नहीं पूछ सकते थे । किन्तु १६०६ 
$० के ऐकके बाद इस्पीरियल लेजिस्ठेटिव कोंसिळ तथा प्रान्तीय 
कोंसिलोंके सदस्योंको भी पूरक प्रश्न पूछनेका अधिकार 
दिया गया । इस प्रकार इस शासन-सुधारसे पहलेकी अपेक्षा कुछ 
अधिक अधिकार अवश्य मिले, परन्तु वे अधिकार इतने अपर्याप्त थे 
कि कोंसिलोंमें जाकर जनताके प्रतिनिधि कोई कार्य करनेके िये 
सरकारको मजबूर नहीं कर सकते थे। | 
इस नये शासन-सुधारसे यद्यपि माडरेटोंको भी सन्तोष नहीं | 
हुआ ओर उस वर्ष काँग्रेसके अधिवेशनमें पंडित मदनमोहन माल- 
बीय तथा श्रीयुक्त सुरेन्द्रनाथ बनर्जीनेइसपर असन्तोष प्रकट किया | 
था, परन्तु ऊपर उल्लेख किया जा चुका हे कि भारतमंत्री लार्ड । 
मोळ पहले ही तत्कालीन कांग्रेस-नेता श्रीयुक्त गोखठेका सहयोग | 
प्राप्त करनेकी व्यवस्था कर चुके थे; इसलिये इस नये शासन- |. 
सुधारका कोई जबदेस्त बिरोध नहीं हुआ । हां, इसके बाद भी | 


ANNAN 
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साडरेट नेता कांग्रेसके सभामंचसे सुधारके लिये प्रस्ताव पास 
करते रहे । 


| मोल-मिण्टो सुधारके बाद 
मौळे-मिण्डो शासन-सुधार ओर १६१६ ई० के मांटेग-चेम्स- 


फोड शासन-सुधारके बीचका दस वर्षका समय शासन-विधानकी 
दृष्टिसे वहुत महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चार वर्ष तो 
यूरोपीय महायुद्ध में ही बीत गये, जब शासन-सुधारकी ओर ध्यान 
देनेका अंग्रेज राजनीतिज्ञोंको समय ही नहीं था; फिर भी अन्य 
कई दृष्टियोंसे यह दशाब्दी भी काफी महत्वपूर्ण दै। इन दस वर्षो 
के अन्दर ही कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाए' हुई', जो भारतके राज- 
नीतिक इतिहासमें अपना विशेष स्थान रखती हैं । १ 

पहली बात तो यह दै कि जिस बंग-भंगको छाड कर्जनने 
हमेशाके लिये अन्तिम निर्णय घोषित कर रखा था, उसका अन्त 


' कर क्या गया | बंग-भंगको रद्द करके फिरसे पूरव और पश्चिम 
बंगालको मिळानेकी घोषणा कर दी गयी । बिहार-उड़ीसा तथा 
' भासामको. अलग करके दो प्रथक प्रान्त बनाये गये। दसरी 


महत्वपूण बात यह हुई कि हिन्दुस्तानकी राजधानी कलकत्तेके 
बदले दिल्ली बनायी गयी । इसी दशाब्दीके अन्द्र -जालियांबाला 
बागकी हृदयविदारक ऐतिहासिक दुर्घटना भी हुई। | 
परन्तु राजनीतिक दृष्टिसे जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना हुई, 
वह यंह दै कि मद्रासमें श्रीमती एनीबेसेण्टके नेतृत्वमें और बम्बई 
प्रान्तमें-खासकर महाराष्ट्रमे-छोकमान्य बाल गंगाधर तिलकके 
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नेतृत्वमें 'होमरूछ लीग'की स्थापना हुई और इन दोनों संस्थाओं - 
ने बड़े जोरोंसे औपनिवेशिक स्वराज्यके लिये आन्दोलन चलाया | 
तीसरी महत्वपूर्ण घटना यह है कि नरमदली, गरमदली और 
मुसलिम-लीगवालॉमें समझौता हो गया, जिसके फलस्वरूप 
भावी भारतीय शासन-सुधारके लिये एक योजना तयार की गयी, 
जिसे 'कांग्रेस-लीग-योजना” कहा जाता है | त्रिटिश शासन कालमें 
प्रायः यह पहला ही अवसर था कि भारतके सभी राजनीतिक 
दलोंने मिलकर अपने देशके शासनके लिये सर्वसम्मत योजना 
तेयार की थी । यह घटना १६१६ ६० की है और इसी वर्ष टख- 
नऊमें होनेवाले कांग्रेस-अधिवेशनमें नरमदली और गरमदली 
कांम्रेसमेन, करीव नो वर्षतक एक-दूसरेसे प्रथक रहनेके बाद, फिर 
मिळे ओर मुसलमान भी कांग्रेसमें सम्मिलित हुए । 

इसी बीच एक और भी घटना हुई, जिसे बहुत महत्व दिया 
जाता है। इम्पीरियळ कानफरंस, इम्पीरियळ युद्धकालीन मंत्रि- 
मण्डल और 'पीस-कानफरेस” ( Peace Conference ) में 
भारतको भी ब्रिटिश साम्राज्यान्तर्गत स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशोंके 
समान ही स्थान दिया गया । सन्‌ १६१५ ६० के २२ सितम्बरको 
भि० मुहम्मद शाफीने इम्पीरियळ लेजिस्लेटिव कौंसिलमें इस 
आशयका प्रस्ताव पेश किया था कि भारतसरकार सम्राटसे अनु- 
रोध करे, कि इम्पीरियळ कानफरेन्समें वाकायदा भारतको भी 
स्थान दिया जाय | सरकारकी ओरसे लाड हार्डिजने इस प्रस्ताव 
को स्वीकार कर लिया। १३१६६० में जब मि० लायड जार्ज 


NNANNNANNNNNANNNNANNANANNANNNAANAN, 
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ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीके पदपर पहुंचे, तब उन्होंने युद्धकालीन ब्रिटिश 
मन्त्रिमण्डलमें साम्राज्यके प्रतिनिधियोंको भी स्थान देनेका निश्चय 
किया। इसीके अनुसार १६१६ ६० के २५ दिसम्बरको कनाडा, 
आस्ट्रेलिया आदि स्वराज्य-पराप्त उपनिवेशोंके साथ ही भारतको 
भी अपने प्रतिनिधि भेजनेका निमंत्रण मिळा। इम्पीरियल कान- 
फरेन्स ओर युद्धकालीन मंत्रिमण्डळमें यों तो भारतके प्रतिनिधिक 
हैसियतसे भारतमन्त्री ही लिये गये, परन्तु भारतसरकारने महा- 
राजा बीकानेर, सर जेम्स मेस्टन और सर सत्येन्द्र प्रसन्मसिहको 
उनका परामर्शदाता नियुक्त किया । इम्पीरियळ कानरेन्स समाप्त 
होनेके बाद ही युद्ध बन्द करने और सुलहके लिये बातचीत शुरू 
हुई। इसके लिये वर्सेछीजमें जो 'पीस-कानफरेंस' हुई, उसमें भी 
भारतके प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे और वर्सेलीजके संधि-पत्रपर 
भारतके प्रतिनिधिने भी हस्ताक्षर किया तथा उसी समय स्थापित _ | 
होनेवाले राष्ट्र-संघका भी भारत एक स्वतन्त्र सदस्य बना। यह 
बात ध्यानमें रखने योग्य दै कि केवळ स्वतन्त्र राष्ट्र ही राष्ट्र-संघके 
सदस्य हो सकते थे ओर भारत ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र दै, जो 
परतंत्र रहते हुए भी आजतक इसका सदस्य दै। इसलिये बहुधा ˆ 
कहा जाता है कि बाहरी मामलोंमें तो भारतको भी स्वराञ्य- 
प्राप्त उपनिवेशोंके समान ही अधिकार मिला हुआ है और इसे 
बहुत महत्व दिया जाता दै; परन्तु भारतीय राष्ट्रबादी तो. राष्ट्र 
संघको सदस्यताको अर्वाछनीय सममते हैं, क्‍योंकि इसमें जाने- 
वाळे प्रतिनिधियोंका चुनाद-जनताके प्रतिनिधियों द्वारा नहीं, 
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बल्कि भारतसरकार द्वारा होता है अतएव ऐसे ही लोग वहां 
भेजे जाते हैं, जो ब्रिटिश गवनेमेण्टके प्रतिनिधियोंका ही बहुधा 
साथ देते है--कमसे कम इतना तो सबको स्वीकार करना पड़ेगा 
कि वे ऐसे स्वतंत्र विचारवाछे नहीं होते कि भारतीय लोकमतका 
प्रतिनिधित्व कर सकें। इसलिये राष्ट्र संघका सदस्य बने रहनेसे 
भारतको कुछ लाभ तो होता नहीं, बल्कि वार्षिक चन्देके रूपमें 
इसे बहुत बड़ी रकम देनी पड़ती दै। 
इस दशाब्दीमें तीन शक्तियाँ भारतमें आन्दोलन कर रही 
थीं । एक तो था आतंकवादियोंका दळ, जिसका सूत्रपात कई वपं 
पहले ही बंगालमें हुआ था, परन्तु बादमें वह पंजाबमें भी फेल 
गया और १६१३६० से लेकर १६१६ ६० के बीच कितने ही 
सरकारी अफसरोंकी नृशंस हत्याएँ हुई और कितने ही सश्र 
डाके पड़े, जिससे इनके दमनके लिये बड़े ही कठोर कानून बनाये 
गये । लड़ाई आरम्भ होनेपर आतंकवादियोंका काय क्षेत्र और भी 
व्यापक हो गया। विदेशोंमें फेले हुए भारतीय आतंकवादियोंने जर्मन 
एजेण्टोंसे मिलकर देशमें क्रान्ति मचानेकी चेष्टा की और विदेशसे 
अल्न-शस्न भेजनेकी भी व्यवस्था की, परन्तु पुलिसकी सतर्कताने 
इनके पड्यन्त्रोंको विफल कर दिया । आतंकवादियोंके आन्दोळनके 
कारण दी 'रौळट ऐक? की सृष्टि हुई । 
दूसरी दो शक्तियाँ वेध-आन्दोलन द्वारा औपनिवेशिक स्व- 
राज्य प्राप्त करनेकी चेष्टा कर रही थीं। इनमें एक तो था, लोक- 
मान्य तिलकका उप्र विचारबाला दृढ ओर दूसरा था,--माडरेट 
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कांग्रेस नेताओंका दळ, जिनके होथोंमें कांग्रेस थी । १६०७ ३० में 
सूरतके कांग्रेस-अधिवेशनके अवसरपर जब नरमदली और गरम 
दली नेताओंमें फूट पेदा हो गयी, तवसे ढेकर १६१६ ई० के 
लखनऊ अधिवेशनतक लोकमान्य तिलकका दल कांग्रेससे अलग 
रहकर ही आन्दोलन करता रहा और कांग्रेसका नेतृत्व माडेरेटों- 
के हाथमें रहा । उम्रदलवालोके अलग हो जानेपर कांग्रेसकी . शक्ति 
पहले तो कमजोर हो गयी और इसकी प्रतिष्ठा भी पहले जेसी 
नहीं रद्द गयी, परन्तु १६१४ ३० तक इसने फिर अपनी खोयी ` 
हुई प्रतिष्ठा प्राप्त कर छी । इसका प्रधान कारण यह था कि छोक- 
मान्य तिळक और उनके साथियोंने कांग्रेससे अलग होकर कोई 
प्रतिद्वन्द्वी संस्था नहीं खड़ी की । वे अलग होकर काम तो करते 
रहे, परन्तु दमनके कारण वे संगठित रूपमें काय नहीं कर पाते 
थे । इसलिये कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी संस्था रद्द गयी थी, जिसके 
द्वारा राष्ट्रीय भावनाओंको व्यक्त करनेका मौका मिल सकता था। 
` परन्तु कांग्रेसका नेतृत्व ऐसे कमजोर हार्थोमें था कि यह प्रतिवर्ष 
ग्रेस ऐक? और, शस्र-कानूनको रद्द कराने, इण्डिया-कोंसिलका 
अस्तित्व मिटाने, पब्लिक सर्विसमें अधिकाधिक भारतीयोंको 
स्थान दिलाने, पंजाब और संयुक्त प्रान्तमें एक्जिक्यूटिव कोंसिल- 
की स्थापना कराने आदिके सम्बन्धमें प्रस्ताव पास करके ही रह 
जाती थी । अपनी इन मांगोंको स्वीकार करानेके लिये वह कोई 
प्रभावशाली आन्दोलन नहीं करती थी । इसलिये १६१६ ई० तक 
इसकी एक भी मांग स्वीकृत नहीं हुईं। परन्तु इन नो वर्षोके 
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अन्दर कांग्रेसके माडरेट नेताओंने जो सबसे बड़ा काम किया, वह 
था राष्ट्रीय एकताका प्रयत्न, जिसके फलस्वरूप कांग्रेस-लीग 
शासन-सुधार-योजना तेयार की गयी | 
| कांग्रेस-लीग योजना 
कांग्रेस पहलेसे ही एथक्‌ निर्वाचनकी विरोधी रही है, परन्तु 
१६१६ ३० में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने और सम्मिलित शासन- 
सुधार-योजना तेयार करनेके लिये कांग्रेसको अपने इस सिद्वान्ते 
समभोता करना पड़ा । मुसलमान प्रथक्‌ निर्वाचनपर अडे हुए थे 
ओर अन्तमें कांग्रेस-नेताओंने उनकी इस मांगको अस्वीकार करके 
ऐसे सुयोगको हाथसे खोना ठीक नहीं समझा । परन्तु जो लोग 
प्रथक्‌ निर्वांचनके सिद्धान्तको स्वीकार कर लेनेके लिये तत्कालीन 
कांग्रेस-नेताओंको दोषी बताते हैं, उन्हें तत्कालीन परिस्थिति और 
इस वातको भी स्मरण रखना चाहिये कि कांप्रेस-नेताओंने पथक । 
निर्वाचनकी व्यवस्था थोड़े दिनोंके लिये ही स्वीकार की थी। 
सन्‌ १६१६ ६० के शासन-सुधारके विधायकोंने 'कांग्रेस-लीग- 
योजना'की अन्य सब बार्तोको तो छोड़ दिया परन्तु उसमेंसे सिर्फ 
प्रथक्‌ निर्वाचनके सिद्धान्तको स्वीकार कर नये विधानमें इसका 
समावेश कर दिया | | 
'ाँग्रेस-लीग-योजना' यद्यपि नुटियोंसे खाली नहीं थी, परन्तु | 
इसमें सन्देह नहीं कि१९१९ ईशमें जो मांटेगु-चेम्सफोर्ड शासन सु- | 
धारपास हुआ उससे वह अच्छी थी। 'कांम्रेस-लीग-योजना में कहा. | 
गया था कि प्रत्येक बड़े प्रान्तकी व्यवस्थापिका सभाके सदुस्योकी | 
धी 
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संख्या एक सोसे एकसौ-पचीसतक होगी और छोटे प्रान्तोंकी 
व्यवस्थापिका सभाके सदस्योंकी संख्या पचाससे पचहत्तरतक, 
और इनमेंसे अस्सी प्रतिशत सद्स्य जनता द्वारा निर्वाचित होंगे। 
इसमें अल्पसंख्यकोंके प्रतिनिधित्वका अनुपात भी निश्चितकर दिया 
गया था । इस योजनामें यह भी कहा गया था कि किसी सम्प्रदाय 
के पचहत्तर प्रतिशत प्रतिनिधि यदि किसी प्रस्ताव अथवा 'बिल' 
का इसलिये विरोध करे' कि यह उस सम्प्रदायके हितोंपर आघात 
पहुंचानेबाळा है, तो उस प्रस्ताव या 'बिल' पर विचार नहीं किया 
जायगा । प्रान्तीय कोंसिलोंको अन्तरङ्ग शासन-सम्बन्धी मामलों 
में पूर्ण अधिकार देनेकी व्यवस्था रखी गयी थी और यह भी कहा 
गया था कि कौंसिलका प्रस्ताव मानना शासकोंके लिये अनिवार्य 
होगा । इस योजनाके दूसरे अध्यायमें कहा गया था कि प्रान्तीय 
गवर्नरके पदपर कोई सिवीलियन नियुक्त नहीं हो सकता और 
गवर्नरकी शासन-सभाके सदस्योमें भी सिवीलियन नहीं रहेंगे; 
शासन-सभाके सदस्य भारतीय होंगे, जो कोंसिलके निर्वाचित 
सदस्यों द्वारा चुने जायँगे । 'कांग्रेस-लीग योजना'की इन थोड़ीसी 
बातोंको जान लेनेसेही पाठकोंको पता चळ जायगा कि यहद योजना 
मांटेगु-चेम्सफोडं शासन-सुधारकी अपेक्षा कहीं अच्छी थी। 
होमरूल-लीग आन्दोलन 
इस प्रकार १६१६ ६० तक आन्दोलन धीमी गतिसे चलता 
रहा, परन्तु उसी वर्ष लखनऊ-कांग्रे समें जब फिर उप्रदली नेताओं 
ने कांग्र समें प्रवेशा किया, तब इसमें सजीवता आ गयी ओर 
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:१६१७ ई० के प्रारम्भसे ही. राष्ट्रीय आन्दोलनने जोर पकडुना 
आरम्भ कर दिया । यूरोपीय महायुद्ध उन दिनों जोरोंपर चल रहा 
था | अंग्रेज राजनीतिज्ञोने छोगोंकी सहानुभूति और सहयोग 
प्त करनेके लिये यह घोषणा कर रखी थी, कि यह युद्ध तो संसार 
को प्रजासत्तात्मक शासनके लिये निरापदे बनानेके हेतु लड़ा जा 
रहा दै ओर अब तो हरेक राष्ट्रको --चाद्दे वह छोटा हो या बड़ा- 
'स्वभाग्य-निर्णयका अधिकार रहेगा ओर किसी राष्ट्रको अपनी 
इच्छाके विरुद्ध किसी दूसरेके शासनमें रहनेके लिये मजबूर नहीं 
किया. जायगा । भारतीय नेताओंने इन घोषणाओंको ठीक समम 
छिया ओर इससे उन्हें बड़ा प्रोत्साहन मिळा। १६१७६० के 
आरम्भसे ही मद्रासमें श्रीमती एनी बेसेण्टने और बस्बई प्रान्तमें 
लोकमान्य . बाळगंगाधर तिलकने कांग्रेस-हीग शासन-सुधार 
योजनाके पक्षमें जबदंस्त आन्दोलन आरम्भ कर दिया। होमरूल 
लीगकी स्थापना तो १६१६ ई०में ही हो गयी थी; अब इसने जोरों 
से प्रचार शुरू कर दिया। श्रीमती एनी वेसेण्टका दैनिक न्यू 
इण्डिया! मद्रासमें ओर छोकमान्य तिलकके साप्ताहिक 'मरदट्टा! 
तथा "केसरी? महाराष्ट्रमें स्व॒राज्य-आन्दोछनका प्रचार करनेमें 
पूरी शक्ति ढगा रहे थे। 

_ होमरूल लीगके प्रचारसे सरकार चिन्तित हो उठी और होम 
रूळ लीगको एक सभामें भाषण करनेके लिये मजिस्ट्रेटने छोक- 


मान्य बालगंगाधर तिळकसे नेकचळनीके लिये बीस हजार रुपयेका | 


सुचला तलब किया;परन्तु हाईकोटेमें अपीऴ कंरनेपर मजिस्ट्रेट 
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की यह आज्ञा रद्द हो गयी। उधर मद्रासमें “न्यू इण्डिया'से दो 
हजारकी जमानत मांगी गयी, जो करीव तीन मद्दीनेके बाद ही 
जप्त कर छी गयी । सरकार श्रीमती एनी वेसेण्ट ओर लोकमान्य 
तिळककी गतिबिधिपर जितना ही अधिक नियन्त्रण रखनेकी 
कोशिश करती गयी, उन छोगोंके आन्दोलनको .उतना ही अधिक 
बळ प्राप्त होता गया । 
इस प्रकार १६१७ ३० में जब राष्ट्रीय आन्दोछन 'जोरोंपर चळ 
रहा था, उन्हीं दिनों मेसोपोटामियन कमीशनकी रिपोट प्रका- 
शित हुई । इसने इङ्गटेण्ड ओर भारत, दोनों ही. जगह भारी हल- 
चळ पेदा कर दी और इससे भारतीय _शासन-सुधार-आन्दोलन 
को और भी प्रोत्साहन मिछा। कमीशनकी रिपोर्ट प्रकाशित ' 
होनेपर मि० मांटेगुने तत्कालीन भारत-सरकारकी .तीत्र आलो- 
चना की और शीघ्रातिशीत्र शासन-व्यवस्थामें सुधार करनेपर 
जोर दिया। उधर लड़ाईकी अवस्था भी ऐसी संगीन थी कि 
अंग्रेज राजनीतिज्ञोंकी नींद हराम हो रद्दी थी। भारतवासी ऐसे 
समयमें ब्रिटेनको सब प्रकारसे मदद पहुँचानेके लिये तयार थे 
परन्तु साथ हवी वे चाहते थे कि ब्रिटेन यह्‌ वचन दे कि लड़ाई 
समाप्त होनेपर. वह हमें स्वराज्य देगा। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान- 
मन्त्री मि० छायड जाने बुद्विमानीसे काम लिया और १६१७३० 
के २० अगस्तको उन्होंने इस आशयकी घोषणा की - “सम्राटकी 
सरकारकी यह नीति है, और भारत-सरकार भी इससे पूर्ण रूपसे 
. सहमत है, कि शांसनके प्रत्येक विभागमें .भारतीयोंका .अधिका- 
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के रूपमें भारतमें उत्तरदायित्वपूर्ण. शासनकी स्थंपनाके लिये 
स्वायत्तशासन-संस्थाओंको धीरे-धीरे उन्नत बनाया जाय......!? 
भारतमन्त्रीने भी यद घोषित किया कि सरकारने शासन-सुधार 
सम्बन्धी जांच ओर परामर्शके लिये मुके अविलम्ब भारत भेजने 
का निश्चय किया है। 
इस घोषणाके अनुसार भारतमन्त्री मि० माण्टेगु १६१७ ६०के 
१० नवस्बरको भारत पहुंचे और यहां जांच और परामर्श करनेके 
बाद आप ओर वायसराय लाड चेम्सफोर्डने शासन-सुधारकी एक 
योजना तेयार की। यही योजना “मांटेगु-चम्सफोडं-योजना” के 
नामसे प्रसिद्ध है और १६१६६० के भारतीय शासन-सुधारका 
आधार भी यही है । 
शासन-सुधारकी अन्य योजनाए' 
माटेगु-चेम्सफोर्ड रिपोट तैयार होनेके पहले गैरसरकारी तौर- 
पर कमसे-कम चार शासन-सुधार योजनाए' तेयार हो चुकी थीं; 
इनमेंसे सबसे पहली तो श्रीयुक्त गोखले द्वारा तैयार की हुई योजना 
थी। छड़ाईके दिनोंमें एक ओर दमन जारी था, पर साथ ही 
अंग्रेज राजनीतिज्ञ यह भी महसूस कर रहे थे कि मौर्ढै-मिण्टो 
रिफार्म इतना त्रुटिपूर्ण है कि इसमें मौलिक परिवतेन किये बिना 
काम नहीं चलेगा। इसलिये बम्बईके तत्कालीन गवर्नर ढाई 
विळिङ्गडनने श्रीयुक्त गोखढेसे एक शासन-सुधार-योजन तैयार करने 
के लिये कहा | माननीय श्रीयुक्त गोखढे १९१५ ई० में मृत्युके पढे 
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पूरी योजना तयार कर चुके थे, परन्तु वह १६१७ ई० के पहले 
प्रकाशित न ह्यो सकी । बह यूरोपीय महायुद्धका प्रारम्भिक युग 
था, इसलिये उस समय भारतीयोंको व्यापक शासन-सुधार होने 
की आशा तो थी ही नहीं ; अतएव श्रीयुक्त गोखलेने अपनी 
योजनामें प्रान्तीय स्वराज्य पर ही विशेष जोर दिया, और इसी 
बातको ध्यानमें रखळॅर योजना तेयार की थी । परन्तु १६१७ ३० 
तक तो लड़ाईने परिस्थिति बिलकुल बदल दी थी, इसलिये यह 

'गोखले-स्क्रीम' उस समय तक आउट-आफ-डेट हो चुकी थी। 
दूसरी योजना इङ्गलेण्डके 'राउण्ड टेबुळ ग्रूप'की थी। १६१०६० 
. में मि०छायनल कर्टिसके सभापतित्वमें इड्डलेण्डमें एक संस्था कायम 
की गयी थी,जिसका उद्देश्य था-साम्नाञ्य-सम्बन्धी समस्याओका 
अध्ययन और मनन करना | इस संस्थाकी ओरसे एक पत्र भी 
निकलता था, जिसका नाम था 'राउण्ड टेवळ'। इस स्स्थाके 
सदस्योंने साम्राज्यके शासनके लिये एक योजना तेयार की थी और 
उसी सिलसिलेमें उन्होंने भारतीय शासन-सुधारके लिये भी एक 
योजना तेयार की । मि० कर्टिसने १६१५ ई० में इसको अपने 
मित्रोंके सामने विचारार्थ पेश किया और बहस होनेके बाद इस 
संस्थाके सदस्य तथा बंगालके भूतपूर्व लेफ्टिनेण्ट गवर्नर सर विलि- 
यम ड्यू कने फिरसे इस योजनाको तैयार किया । १६१६ ई०में यह 
छपकर तयार हो गयी । इसीको 'ड्यू क मेमोरेण्डम' कहा जाता दै। 
यह्‌ योजना तेयार हो गयी है, यह बात भारतके मनोनीतःवायसराय 
ठाई चेम्सफोडंको माळूम हो गयी थी, इसलिये उन्होंने इसकी एक 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


5 ` # भारतीय शासन व्यवस्था # 


A ७०७०७००००५०५१०५०५१०००/०००००००/०५१०१%/०००/०१०१०१०१००१५१००००७ 


प्रति पहले ही मँगवा ली । इसी कारण न तो इसको प्रकाशित 
किया गया, और न मेम्बरोंके पास ही भेजा गया। पहले पहल सर 
विलियंम ड्य कने ही द्वैध शासन” (४21८) की बात अपने 
दिमागसे निकाली थी । उन्हाने पहले अपनी पूरी योजना सिफ 
बंगाल प्रान्तके लिये तैयार की थी । इसके पश्चात्‌ सि० कटिस अपने 
सित्रोंके अनुरोध करनेपर भारतीय परिस्थितिका अध्ययन करनेके 
लिये स्वथं यहां आये और अपने नये अनुभवके. कारण उन्हें 
"ड्यूक मेमोरेण्डम' में परिवर्तेन करना आवश्यक प्रतीत हुआ। 
आपने 'होध शासन! को अपनी योजनाका . मूल आधार बनाकर 
(ब्रिटिश भारतकी शासन-ब्यवस्थामें सुधारके लिये योजना तेयार कर 
डाळी । भारतीय माडरेट और यूरोपियनोंने इसका समर्थेन किया 
और इसे वायसराय तथा भारतमन्त्रीके पास विचारार्थ भेजा गया। 

.. तीसरी ग्रोजना कांग्रेस और सुस्लिम-लीग द्वारा १६१६ ६० में 
तैयार की गयी थी, जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी दै। 

. गोखले-स्क्रीम” तो समयानुकूल रह ही नहीं गयी थी, अतएव 
मि०.मांटेगु और छोड चेम्सफोडं जव भावी भारतीय शासन- 
सुधारपर ब्रिचार-परामशे कर रहे थे, .तब यही 'कर्टिस-स्कीम' 
और 'कांग्रेस-लीग योजना” उनके सामने थीं । कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत 
योजनाको तो वे लोग स्वीकार करनेको तैयार नहीं थे, क्योंकि 
अधिकारियोंकी दृष्टिमे, इस योजनाको स्वीकार कर लेनेपर भार” 
तीयोंकरो बहुत अधिक अधिकार मिल जाते | मि० मांटेगुने अपनी 
डायरीमें स्वयं यह स्वीकार क्रिया . दै .कि .शासक-वर्ग अधिकसे 
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अधिक अधिकार अपने हाथोंमें रखना चाहता था । इसलिये, सच 
पूछा जाय तो, कांग्रेस-लीग-योजनाके अवांछुनीय अंश--प्रथक्‌ 
निर्वाचनको तो मांटेगु-चेम्सफोडं योजनामें मिला छिया गया; 
परन्तु इसके अन्य अंशोंको विलकुल छोड़ दिया गय।। हाँ, मांटेगु- 
चेम्सफोडं योजनापर मि० कर्टिसकी स्क्रीमको बहुत बड़ा प्रभाव 
पड़ा और इसके मूळ सिद्धान्त--'द्रेघ-शासन' (021०1) को ही 
मि० मांटेगुने अपनी योजनाका मूळ आधार वनाथा। इस योजनाके 
आधारपर प्रस्तुत 'गवनमेंट आफ इण्डिया बिल' पार्लमेंटकी कामन 
सभामें ५ दिसम्बर १६१६ को ओर लाडं-सभामें १८ दिसम्बरको 
पास हो गया और सन्‌ १६१६ ६० के २३ दिसम्त्ररको इसपर 
सघ्राटकी स्वीकृति भी मिळ गयी। उसी दिन एक शाही फरमान 
जारी करके देशी नरेशों तथा भारतीय जनताको इस नये शासन- 
सुधारकी सूचना दी गयी; साथ ही नरेन्द्र-मण्डळकी स्थापना और 
राजनीतिक बन्दियांकी रिहाईकी भी घोषणा की गयी। परन्तु नये 
शासन-सुधारके अनुसार कार्य आरम्भ हुआ १६२१ ६० की 
१ जनवरीसे। 4 
मांटेगु-चेम्सफोड शासन-सुधार | 

सन्‌ १६१७ ३० के २० अगस्तको जो भारतके सम्बंन्धमें ब्रिटिश. 
गवर्यमेंटकी नीति घोषित की गयी थी, उसको इस नयें 'रिफाम्से- 
ऐक की भूमिकामें सम्मिलित करके कानूनी रूप दे दिया गया, 
परन्तु इसके साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि उत्तरदा- 
यित्वपूर्ण शासनाधिकार धीरे-धीरे दिया जायग; और कब तथा 
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कितना अधिकार दिया जायगा, इसका निर्णय करनेका अधिकार 
ब्रिटिश पार्लमेंटको ही रहेगा । इस प्रकार भारतीय राष्ट्रत्रादियों 
द्वारा पेश की गयी स्वभाग्य-निर्णयकी मागको ठुकरा दिया. + 
गया । र 

मांटगु-चेम्सफोर्ड सुध।रके विधायक प्रांतीय-शासनमें ही एक 
निश्चित क्षेत्रके अन्तर्गत पहले उत्तरदायित्वपूर्ण शासनके सिद्धान्त- 
का प्रयोग करना चाहते थे । इस लिये उन्होंने प्रांतीय शासन-सम्बन्धी 
विभागोंको दो हिस्सांमें बाँट दिया; इनमेंसे एकको मिनिस्टरोंके 
हाथमें देने ओर दूसरेको एक्जिक्यूटिव को सिलरोंके हाथमें रखनेका 
निश्चय किया। एंक्जिक्यूटिव कोंसिलरोंके हाथमें जो विभाग रखे 
गये वे सुरक्षित विभाग (1२०५०४९ 5051605) और जो मिनि- 
स्टरोंके हाथमें दिये गये, वे हस्तान्तरित विभाग (Transferred 
$५७९०५) के नामसे मांटेगु-चेम्सफोर्ड रिफार्म्समें प्रसिद्ध हैं। 
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ( म्युनिसिपलिटी, डिस्ट्रिक बोर्ड आदि ) 
स्वास्थ्य और सफाई विभाग, शिक्षा विभाग, आवकारी विभाग 
आदि हस्तान्तरित विभागके अन्तर्गत रखे गये; और फिनैन्स 
(राजस्व), पुछिस,जेल विभाग आदि सुरक्षित विभाग (Reserved 
$1९०४) के अन्तर्गत रखे गये। इसी लिये इस प्रकारके शासनको 
इध शासन या डायकी ([५2:८।१) कहा गया है । 

मिनिस्टर यद्यपि कोंसिलके किसी निर्वाचित सदस्यको ही 
नियुक्त किया जा सकता था और वे व्यवस्थापिका सभाके सामने 
उत्तरदायी थे, परन्तु मिनिस्टरोंके संयुक्त उत्तरदायित्वके सिद्धान्तको 
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मांटेगु-चेम्सफोडं शासन-सुधारमें स्थान नहीं दिया गया। एक्जि- 
फ्यूटिव कोंसिलर व्यवस्थापिका सभाके सामने उत्तरदायी नहीं 
बनाये गये । 

कानुन वनानेके लिये प्रत्येक प्रान्तमें कोंसिळ स्थापित की गयी । 
इसमें कुछ तो गवर्नर द्वारा मनोनीत सदस्य रखे गये, परन्तु 
अधिकांश संख्या रखी गयी निर्वाचित सदस्योंकी । मुसलमान, 
सिख, जमीन्दार, व्यापारी-मण्डल, एलो-इण्डियन आदिको 
पथक्‌ प्रतिनिधित्वका अधिक्रार दिया गया और इनका निर्वाचन 
भी अपने वर्ग या जाति द्वारा ही होना निश्चित हुआ। मनोनीत 
सद्स्योंमें कुछ तो सरकारी अफसर, और कुछ गैरसरकारी सद्स्य 
रहते थे । मांटेयु-चेम्सफोडं शासन-सुधार द्वारा नागरिकोंको व्यव- 
स्थापिका सभाके लिये प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रथा (Direct election) 
द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनेका अधिकार दिया गया | निर्वाचकोंकी 
योग्यताका आधार मुख्यतया शिक्षा तथा सम्पत्तिको रखा गया, 
इसलिये इतने बड़े देशमें निर्वाचकोंकी संख्या जितनी अधिक होनी 
चाहिये उतनी नहीं हुई । प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाके जीवनकी 
अवधि तीन साळ रखी गयी, परन्तु गवर्नरको यह अधिकार दिया 
गया कि वे यदि आवश्यक समक तो इसको निश्चित अवधिके 
पहले भी भंग करके नये निर्वाचनका आदेश जारी कर सकते हैं, 
और यदि चाहें तो कोंसिळके जीवनकी निश्चित अवधि समाप्त 
होनेके पहले इसके जीवनको बढ़ानेकी घोषणा भी कर सकते हैं। 
सन्‌ १६३२-३३ ई०में इसीके अनुसार कई प्रान्तीय गवर्नरोंने प्रान्तीय 
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कौंसिछोके जीवनकी अवधि दो-दो बार .बढायी थी । प्रान्तीय 
कौंसिलोंको प्रान्तीय शासनसे सम्बन्ध रखनेवाले विपयोंके सम्व- 
न्धमें कानून बनाने और प्रस्ताव पास करनेका अधिकार दिया 
गया । परन्तु साथ ही, गवनेरको कोसिळ.द्वारा .पास किये गये 
कानूनको अपने विशेष-अधिकार (?०॥९ ० ८६०) द्वारा रद 
करने तथा कोंसिल द्वारा अस्वीकृत सरकारी 'बिळ' को पास 
( ८८1६६5 ) करनेका भी अधिकार दिया गया था । 

केन्द्रीय शासनका भार सकोंसिळ. गवर्नर-जनरलको दिया 
गया। यह व्यवस्था. .की .गयी कि. केन्द्रीय शासनके विभिन्न 
विभागोंके प्रधान अफसर गवर्तर-जनरळकी शासन-सभाके सदस्य 
होंगे । कानून, अन्तरङ्ग शासन, वाणिज्य-व्यवसाय, शिक्षा आदि 
विभाग अलग-अंलग़ एक्जिक्यूटिव कोंसिळरके अधीन रखे गये। 
कानून आदि. बनानेके लिये केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद्की दो 
सभाएँ बनायी गयीं । इनमेंसे एकका नाम पड़ा 'कॉसिल आफ्न 
स्टेट? और दूसरेका 'ठेजिस्ठेटिब असेम्बली! । 'कोंसिल आफ़ स्टेट? 
के ६० सदस्य ओर असेम्त्रलीमें १४४ सदस्य रहना निश्चित हुआ। 
दोनों ही सभाओंमें अधिकांश सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन-प्रथानुसार' 
सम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित होते थे, परन्तु कोंसिळ' 
आव स्टेट! में पचीस और असेम्बलीमे चाळीस. मनोनीत सदस्य 
भी रखे गये । बजट पहले असेम्ब्रळीमें ही पेश किया जा सकता था 
और इसमें पास हो जानेके बाद 'कोंसिल आव स्टेट” में जा सकता 
था, परन्तु अस्य बिल दोनोंमेंसे किसी सभामें पहले पेश किये जा 
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सकते थे। दोनो सभाओंमें पास हो जाने और गवनंर जनरळकी 
स्वीकृति मिल जानेपर ही कोई 'बिळ! कानून बन सकता था | इस 
प्रकार केन्द्रीय शासन-सम्बन्धी कानून बनानेका अधिकार केन्द्रीय 
व्यवस्थापिका परिपदोंको था । परन्तु इनके द्वारा पास किये हुए 
किसी 'बिळ' को गवरनेर-जनरळ रद्द कर सकते थे, या किसी 
विचाराधीन 'बिळ' पर वे बहस बन्द कर देनेके लिये व्यवस्था- 
पिका परिषद्को आदेश दे सकते थे । जेसा कि ऊपर कहा गया है, 
गवनेर-जनरलकों यह अधिकार दिया गया कि किसी सरकारी 
“विळ' को व्यवस्थापिका परिषदकी दोनोंमेंसे कोई सभा यदि 
अस्वीकार कर दे तो वे अपने विशेषाधिकार (?०७८- ० 
०७५५1०७५01) द्वारा उसे पास कर दे सकते हैं। 'फिनेन्स बिल! के 
सम्बन्धमें उन्होंने इस अधिकारका उपयोग कई बार किया । उन्हे 
किसी विशेष परिस्थितिके उपस्थित होनेपर नया कानून या 
आडिनेन्स (0111131126) जारी करनेका भी अधिकार दिया गया 


_ और यह आडिनेन्स ६ महीने तक छागू हों! सकता था | सविनय । 


कानून-भंग आन्दोढनके समय इसी अधिकारके अनुसार 
गवर्नर जनरलने कई नये कानून याआडिनेन्स जारी किये थे। 
सन्‌१६१६ से १६३५ ई० तक | 
गत यूरोपीय महायुद्धमें भारतने मित्र-राष्ट्रोकी काफी मदद की 
थी । स्वयं महात्मा गांधी तकने युद्धमें जानेके लिये सेनिकोंकी 
भतींका जोरदार समर्थन किया था | करीब तेरह लाख भारतीय 
सनिकोंने युद्ध-क्षेत्रमें अपनी वीरताका परिचय दिया, जिनमेंसे ` 
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` लगभग १०६००० से. भी ज्यादा खत रहे। खाद्य-पदाथ एवं अन्य 
सामग्री पहुंचानेमें भी भारत बहुत आगे रहा। भारतने त्रिटेनको 
पचासं लाख टन गेहू' दिया था, और आर्थिक सहायताकी तो वात 
ही क्या | भारतसे जो फौज लड़नेके लिये भेजी गयी थी, उसका 
च तो भारत देता ही था-जो लगभग तीन करोड़ पांडं सळाना 
पंडता था, परन्तु इसके अलावा, भारत सरकारने १६१७ ६० 
छडाईके लिये दस करोड़ पोण्ड ओरं भी .दिये । अन्य प्रकारसे 
जो यहां युद्धके लिये धन संग्रह किया गया और देशी . नरेशोंने जो 
चन्दे दिये, वे थे इससे अलग ! ) 
स्त्रभावतः इसका प्रभाव देशकी आथिक स्थितिपर पडे बिना 
नहीं रह सकता था। . महायुद्धके पहले जहाँ भारत सरंकारकी 
आर्थिक स्थिति बहुत ही अंच्छी थी, वहां युद्धके दिनोंमें इसे टेक्स 
लगाकर बैजटको पूरा करना पडता था ओर धीरे-धीरे टक्साका बोझ 
इतना बढ़ा कि १६१८ ६० तक तो बह्‌ असह्य हो चला था । यह 


सब होते हुए भी भारतने.लड़ाईके समय त्रिटेनके कन्धेसे कन्धा , 


'मिछाकर उंसके शत्रओको पराजित करनेमें कुळ उठा नहीं रखा | 
इंसपर मतभेद हो सकता दै कि ब्रिटेनसे इस सेवाके पुरस्कार” 
स्वरूप स्वराज्य प्राप्त करनेके लिये ही भारतीयोंने उसकी ऐसी 
भदद की थी, परन्तु यह तो एक प्रकट बात है कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ 
अनेक वार यह घोषित कर चुके थे कि संसारके छोटेसे छोटे राष्ट्रोकी 
स्वतन्त्रताको सुरक्षित रखनेके लिये ही यह लड़ाई छड़ी जा 
रद्दीदै। : pd 
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उधर १६१७६० के २० अगस्तको एक घोषणा प्रकाशित करके 
भारत को भी आशा दिलायी गयी थी, जिसकी चर्चा पहले की 
जा चुकी है, इसलिये भारतवासियोंको निस्सन्देद यह आशा थी कि 
उनकी स्वराज्यकी मांग व्यर्थ न जायगी | परन्तु महायुद्ध समाप्त 
हो जानेके बादकी घटनाओंसे भारी निराशा और क्षोभ हुआ 
मांटेगुं-चेम्सफोर्ड रिपोर्टसे राष्ट्रवादियोंको भारी निराशा हुई थी 
और इसे स्वीकार करने या न करनेके प्रश्‍नपंर ही कांग्रेसकै अन्दर 
माडरेट और उप्र विचार बालोंमें फूट पड़ गयी तथा माडरेटोंने. 
काँग्रेससे प्रथक अपनी एक संस्था कायम कर डाळी । इधर जब 
युद्र-क्षेत्रसे भारतीय सेनिक स्वदेश छौटे तो वे बड़ी-बड़ी आशाए' 
लेकर छोटे थे, परन्तु उन्होंने देखा कि पंजाबमें अकाल छा रहा है 
और दमनका दौरदौरा दै तथा 'रौळट ऐक की तेयारी हो रंदी 
है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि जिन लोगोंने महाः 
'युद्धमें मित्रराष्ट्रोकी विजयके लिये अपना खून बहानेमें तनिक भी 
संकोच नहीं किया, उन्हें स्वदेश लोटनेपर केसी निराशा हुई 
` होगी | अन्तमें १६१६ ६० के मार्चमें 'रौढट ऐक? पास हो गया 
ओर इसके फलस्वरूप देशभरमें भारी क्षोभ उत्पन हो गया। 
उन्हीं दिनों जालियानवाला बागकी दुःखद घटना भी हुई । 

इसके अलावा, महायुद्धमें मित्र-राष्ट्री द्वारा सुसिम राष्ट्र टकींके 
पराजित होनेके कारण भारतीय युसळमानोंमें भी भारी आशङ्का 
और सन्देहका बाताबरण फेल रहा था | अफवाह उड रही थी कि 
टर्की-राज्यान्तर्गत झुसलिम धर्मस्थान भी गेरमुसलिम राष्ट्रकै 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


% भारतीय शासन व्यवस्था # 


5 


मिल दशक नकल थे ~ 


रर "७७००७७७ नल 
ं हया १०११५० से भी ज्यादा खेत रहे । खाद्य-पदार्थ एवं अन्य 
सामग्री पहुंचानेमें भी भारत बहुत आगे रहा। भारतने त्रिटेनको 
'पचासं लाख टन गेहू दिया था, और आर्थिक सद्दायताकी तो बात 
ही क्या | भारतसे जो फौज लड़नेके .ल्यि भेजी गयी थी, उसका 
खर्च तो भारत देता ही था जो लगभग तीन करोड़ पोंड सलाना 
पडता था, परन्तु इसके अलांवा. भारंत-सरकारने १६१७ ३० में 
छड़ाईके लिये दस करोड़ पौण्ड और भी :दिये। अन्य प्रकारसे 
जो यहां युद्धके लिये धन संग्रह किया गया ओर देशी नरेशोंने जो 
चन्दे दिये, वे थे इससे अलग! "` `. | 
`  स्त्रभावतः इसका प्रभाव देशकी आर्थिक स्थितिपर पढ़े बिना 
नहीं रह सकता था।  महायुद्धेके पहले जहां भारतं-सरकारकी 
आर्थिक स्थिति बहुत ही अंच्छी थी, वहां युद्धके दिनोंमें इसे टेक्स 
गार बजेको पूरा करना पड़ता था और धीरे-धौरे.टेक्सोंका वोम 
इतना बढ़ा कि १६१८ ६० तक तो बह असह्य हो चला था । यह 


सब होते हुए भी भारतने छड़ाईके समय त्रिटेनके कच्धेसे कत्था , 


"मिलाकर उसके शत्रुओंको पराजित करनेमें छुछ उठा नहीं रखा । 
इसपर मतभेद हो सकता दै कि त्रिटेनसे इस सेवाके पुरस्कारः 
स्वरूप स्वराज्य प्राप्त करनेके लिये 'ही -भारतीयोंने उसकी ऐसी 
अदद की थी, परन्तु यह तो एक प्रकट बात है कि ब्रिटिश राजतीतिज्ञ 
अनेक वार यहद घोषित कर चुके थे कि संसारके छोटेसे छोटे राष्ट्रोकी 
स्वतन्त्रताको सुरक्षित रखनेके लिये ही यह लड़ाई लड़ी जां 
केः 7. tse १००00 Wo 
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उधर १६१७६० के २० अगस्तको एक घोषणा प्रकाशित करके 
भारत को भी आशा दिलायी गयी थी, जिसकी चर्चा पहले की 
जा चुकी दै, इसलिये भारतवासियोंको निस्सन्देह यह आशा थी कि 
उनकी स्वराज्यकी मांग व्यर्थ न जायगो। परन्तु महायुद्ध समाप्त 
हो जानेके वादकी घटनाओंसे भारी निराशा और क्षोभ हुआ 
साटेणु-चेम्सफोर्ड रिपोर्टसे राष्ट्रवादियोंको भारी निराशा हुईं थी 
ओर इसे स्वीकार करने या न करनेके प्रश्‍नपंर ही कांग्रेसकै अन्द्र 
माडरेट और उम्र बिचार बालोंमें फूट पड़ गयी तथा माडरेटोंने. 
कांग्रेससे प्रथक अपनी एक संस्था कायम कर डाली । इधर जब 
युद्र-क्षेत्रसे भारतीय सेनिक स्वदेश लौटे तो वे बड़ी-बड़ी आशाए' 
लेकर छोटे थे, परन्तु उन्होंने देखा कि पंजाबमें अकाल छा रहा है 
और दमनका दौरदौरा दै तथा 'रौलट ऐक? की तैयारी हो रंही 
है । इससे अनुमान किया जा सकता दै कि जिन लोगोंने महा- 
युद्धमें मित्रराष्ट्रॉंकी विजयके लिये अपना खून बहानेमें तनिक भी 
संकोच नहीं किया, उन्हें स्वदेश छोटनेपर केसी निराशा हुई 


` होगी | अन्तमें १६१६ ६० के मार्वमें 'रौळट ऐक? पास हो गया 


ओर इसके फलस्वरूप देशभरमें भारी क्षोभ उत्पन हो गया | 
उन्हीं दिनों जालियानवाला बागकी दुःखद घटना भी हुई । 
इसके अलावा, महायुद्धमें मित्र-राष्ट्रों द्वारा मुसलिम राष्ट्र टकीके 
पराजित होनेके कारण भारतीय मुसढमानोमै भी भारी आशङ्का 
और सन्देहका वातावरण फेल रहा था । अफवाह उड़ रही थी कि 
टर्की-राज्यान्तर्गत मुसलिम धर्मस्थान भी गेरसुस॒लिमि राष्ट्रोंके 
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अधिकारमें दे दिये जायंगे। टर्कीने जब युद्धमे जर्मनीका साथ 
देनेका निश्चय किया उसी समयसे भारतीय मुसल्मानोंमें कुछ 
बेचैनी पेदा हो गयी थी, लेकिन उन्हें विश्वास दिलाया गया कि 
युद्धके पश्चात्‌ टकी -राज्यान्तरगंत स्थानोके लिये भी राष्ट्रीयता तथा 
स्वभाग्य-निर्णयके सिद्धान्त बरते जायंगे और सुसळमानोंके 
धार्मिक स्थानों तथा खिळाफतक्रे मामलेमेंहस्तक्षप नहीं किया जायगा 
परन्तु युद्ध समाप्त होते ही मित्र-राष्ट्रेक बीच जर्मनीका साथ 
देनेके कारण टकींको दण्ड देनेकी चर्चा चल पडी । टर्कीके टुकड़े- 
हुकड़े करके कोई भाग किसीको तथा कोई किसी दूसरे राष्ट्रको दे 
देने तथा यहुदियोंको फिलस्तीनमें फिरसे अपना देश बनाने और 
अरेबियामें हुसेनको हज्जाजका शरीफ स्वीकार करने, सीरियाको 
फांसके तथा ईराकको इंडलेण्डके अधीन कर देनेकी बातचीत होने 
ळगी | इन बातोंसे भारतीय मुसळमानोंमें भारी हलचल पेदा हो 
गयी । उनका विश्वास था कि टर्कीका सुलतान ही मुसलिम 


धार्मिक स्थानोंका वास्तविक रक्षक- अर्थात्‌ खळीफाके पदका 


हकदार हो सकता है । इसलिये भारतमें खिलाफत-आन्दोळनका 
सूत्रपात हुआ। 
राष्ट्रीय आन्दोलनका नया रूप 
जालियानवालाबाग-काण्ड और खिलाफतके प्रश्‍नने सारे देशमें 
भारी हलचल पैदा कर दी और १६१६ ६० के मांटेशु-चेम्स फोड 
शासन-सुधार कानूनसे तो लोगोंको निराशा ही हुई थी, इसलिये 
महात्मा गाँधीके नेतृत्वमें १६२०ई०में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलनने 
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बिलकुल एक नया रूप धारण किया । १६२० ३० के सितम्बर महीने 
में पंजाब-केसरी लाला लाजपतरायजीकी अध्यक्षतामें कळकत्तेमें 
कांग्रेसका एक विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय मांग और 
इसको स्वीकार करानेके लिये असद्दयोगका कार्यक्रम पास किया 
गया। असहयोगके कार्यक्रममै नये विधानके अनुसार बननेवाळी 
कोंसिळ और केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिपदके बहिष्कारको भी 
स्थान दिया गया था। इसलिये राष्ट्रवादियोंने १६२० ३० 
कोंसिळ-निर्चाचनमें भाग नहीं लिया । फिर भी नरम विचारवाले 
भारतीय कोंसिळ तथा केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषदोंमें गये ही, 
आर १६२१६० के आरम्भमें सम्राटकी ओरसे 'ड्यूक आफ्न कन्नौट' 
ने नये शासन-सुधारका उद्घाटन किया। किन्तु असहयोग आन्दो- 
छनने ऐसा जोर पकड़ा कि नया शासन-सुधार छोगोंको अपनी 
ओर आकृष्ट नहीं कर सका। चोरीचोरा-काण्डके बाद जब 
महात्मा गांधीने बारडोळीमें दोनेवाले सद्याप्रदको अनिश्चित काळ 
तकके लिये स्थगित कर दिया, तो सारे देशमें इसकी प्रतिक्रिया 


` दिखाई पड़ने लगी; समस्त देरामें मुदैनी छा गयी और यंग 


इण्डिया’ नामक पत्रमें प्रकाशित तीन लेखोंके लिये महात्मा 

गाँधीको छः साळकी केदकी सजा दी गयी । महात्मा गांधीके जेल 

: चळे जानेके बाद तो कुछ समय तक, देशमें मानो राष्ट्रीय 
आन्दोलन रहा ही नहीं। ' 

फिर १६२२६०के दिसम्बरमें गयामें देशबन्धु चित्तरंजन दासके 

सभापतित्वमें होनेवाले कांग्रेस-अधिवेशनके बाद नये विधानको . 
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विफल करनेके लिये दसरे प्रकारका प्रयत्न आरम्भ हुआ । देशबन्धु 
चित्तरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू और देशभक्त विठ्ठलभाई 
प्रटेछ आदिका मत था कि कोंसिछ तथा असेम्बळीके भीतर पहुंच- 
क्र अडुंगा-नीति (201०9 ० ०७५०५01) द्वारा नये विधानको 
नष्ट किया जाय | कांग्रेसके अपरिवर्तनवादो विचारवाले नेता इससे 
सहमत नहीं थे । गया कांग्रेसके खुले अधिवेशनमें यद्यपि अपरि- 
बरतेनवादियोंकी जीत हुई, परन्तु तो भी इसके वाद ही कोंसिल- 
प्रवेशके समर्थक नेताओंके नेतृत्वमें 'स्वराज्य पार्टी'की स्थापना हुई, 
जिसने कोंसिळ और असेम्बलीपर क्रञ्जा करनेके लिये नया चुनाव 
लड़नेके देतु देशमें प्रचार आरम्भ कर दिया। १६२४ ३० में जब 
-नया निर्वाचन हुआ, तो “स्वराज्य पार्टीने इसमें भाग लिया । उस 
समय तक कां्रेसके नामपर चुनाब छड़नेकी अनुमति इन्हें कांग्रेस 
'से.नहीं मिली थी। . फिर भी मध्य प्रान्तीय कोंसिलमें स्वराज्य 
पाठीं का. बहुमत हुआ और बंगाळ कोंसिलमें भी “स्वराज्य पार्टी'के 
सदस्य अन्य पार्टियोंसे अधिक संख्यामें चुने गये | वहां भी.यदि 
मनोनीत सदस्य न होते तो इसका स्पष्ट बहुमत. अवश्य ही रहता; 
फिर भी देशव्रन्धु चित्तरंजनदासके नेतृत्वमें इतना तो हुआ ही, किं 
मिनिस्टर अपने पदपर टिके न रह सके और हस्तात्तरित विभागों- 
का कार्य-संचालन भी कोंसिल्युक्त. गवर्नरको ही अपने हार्थोमें 
लेना पड़ा। दुबारा मन्त्रिमण्डल कायम करनेकी चेष्टा .की गयी,, 
-परन्तु फिर बही .दशा हुई।  उघर मध्यप्रार्तीय कोंसिलमें 
तो .स्त्रराज़िस्टोंका अजेय बहुमत था; इसलिये वहां. मंत्रिमएडळ 
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कायम रहना असम्भवः था । इस प्रकार मांटेगु-चेम्सफोडं शासन- 
सुधारकी कमजोरियां साफ . तौरपर स्वयं अधिकारियोंको भी: 
माळूम हो गयीं और. बादमें सर अलेक्जेणडर मुडीमैनकी अध्य- 
क्षतामें भारत-सरकारने जो सन्‌ १६१६.६० के विधानके अनुसार 
होनेवाछे कायोकी ज़ांचके लिये एक कमेटी : नियुक्त की: थी, .उसके: 
सामने पेश करनेके लिये-बिह्वार-सरकारकी.ओरसे इसके. फिनेन्स 
मेस्बर श्रीयुक्त सबिदानन्द .सिंहने जो वक्तब्य तैयार किया था, 
उसमें उन्होंने साफ तौरपर स्वीकार किया था कि :द्वेध. शासन- 
प्रणाळी ( System.of Dyarchy ) इतनी चुटिपूर्ण है, कि इसके 
अनुसार कार्य चलना मुश्किल है । संयुक्त प्रान्तीय सरकारे मिनि: 
स्टर श्रीयुक्त चिन्तामणिने भी अपने 'अनुभवके आधारपर साफ, 
शब्दोंमें ऐसी ही बात कद्दी थी । स्वयं सुडीमैन-कमेदीको भी दबी 
जुबानमें द्व घ-शासनेकी त्रुटियाँ स्वीकार करनी पडों ।. ये तरुटियां. 
ऐसी थीं, जो १६१६.६० के 'गवगेमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट? में 
सुधार हुए बिना दूर नहीं की जा सकती थीं। 

उधर असेम्बंीमें भी स्वराजिस्ट सदस्य पहुंच गये थे और 
१६२४ ई० में इस द्‌छके नेता पंडित मोतीलाल नेहरूने नया भार: 
तीय शासन-विधान-योजना तैयार करनेके हेतु 'राउण्ड टेबल कान 
फरेन्स? का आयोजन करनेके हेतु ब्रिटिश गवनंमेंटसे अनुरोध 
करनेके लिये असेम्बलीमें प्रस्ताब पेश किया | सरकारकी ओरसे 


` इस प्रस्तावका जबर्दस्त बिरोध किये जानेपर भी यह पास हो 


गया; परन्तु आरत-सरकारते, इसके अनुसार कार्ये नहीं किया 
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दूसरे बर्षे फिर पंडितजीने इसी आशयका प्रस्ताव पेश किया और 
इस बार भी वह स्वीकृत हो गया, परन्तु तो भी सरकारने स्वरा- 
जिस्ट नेताके इस प्रस्तावको स्वीकार नहीं किया। _ 

स्वराज्य-पाटींका असेम्ब्रलीमें जानेका एक उदश्य यह भी 
था कि संसारको यहू-दिखा दे' कि भारतका. शासन जन-प्रति- 
निधियोंके मतानुसार नहीं दो रहा दै। उस वर्ष असेम्बली द्वारा 
तमक-टेरस घटा दिये जानेके बाद भी गवर्नर-जनरलने अपने 
विशेष अधिकार द्वारा उसे सटीफाई ( (21119 ) करके पास कर 
दिया । “फिनेन्स-बिळः को भी, असेम्बलीमें अस्वीकृत हो जानेपर 
भी, इसी प्रकार गवर्नर-जनरळने पास कर दिया । इन घटनाओंसे 
साफ मालूम हो गया कि मेशु-चेम्सफोर्ड शासन-सुधारके अनु- 
सार भारतको जो अधिकार दिये गये हैँ उनका क्या मूल्य दै, 
ओर अंग्रेज राजनीतिज्ञोंका जो यह दावा है कि भारतका शासन 
भारतीय लोकमतके अनुसार होता दै, वह कहाँ तक टीक है । 

नेहरू-रिपोर्ट | 

यह तो हुआ (कांग्रेस स्वराज्य-पाटी'के कार्यका एक पहळू, 
जिसे उसके विरोधी ध्वंसात्मक कायं कहते थे; परन्तु स्वराज्य- 
पार्टीके कार्यका एक दूसरा पहलू भी है, जिसको भुळाया नहीं जा 
सकता। उन दिनों त्रिटिश-शासनसूत्र बहांके अनुदार दलके 
हाथोंमें था ओर भारतमंत्रीके पदपर ढाड बर्कनहेड विराजमान 
थे। उन्होंने भारतको सर्वसम्मत शासन-बिधानकी योजना तेयार 
करनेका चेंज दिया था | “कांग्रेस स्वराज्य-पाटीं' के .नेता पंडित 
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मोतीलाल नेहरूने इस चेलंजको स्वीकार कर लिया और सवे- 
सम्मत विधानकी योजना तैयार करनेके लिये बम्बईमें सर्वदल- 
सम्मेलनका आयोजन किया गया, जिसमें देशके सभी राजनीतिक 
दछोंके नेता सम्मिलित हुए थे। इस सम्मेलनने शासन-विधान 
की योजना तेयार करनेके लिये एक कमेटी नियुक्त की, जिसके 
अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे, ओर डाकर अन्सारी तथा सर 
तेजबहादुर सप्रू आदि इसके सदस्य थे । नेहरू-कमेटीके अलावा 
कांग्रेसके भूतपूर्व अध्यक्ष श्रीयुक्त विजञयराघवाचार्य तथा डाकर 
एनी वेसेण्टने भी दो शासन-बिधान-योजनाएँ तयार कों । परन्तु 
नेहरू-कमेटीकी योजनाने सबसे अधिक छोगोंका ध्यान अपनी 
ओर आकृष्ट किया । [ 
सन्‌ १६२८ ६० के दिसम्बरमें कलकत्तेमें होनेवाले कांग्रेस- 
अधिवेशनके अवसरपर 'नेहरू-कमेटी'की रिपोर्टपर विचार करनेके 
लिये डा० अन्सारीकी अध्यक्षतामें सर्वदल-सम्मेलनका आयोजन 
किया गया था; जिसमें सर अली इमाम, श्रीयुक्त जयकर, डा०एनी 
घेसेण्ट और मि० जिन्ना भी सम्मिलित हुए थे। सम्मेळनने नेहरू- 
रिपोर्टको पास किया और कांग्रेसने भी इसे स्वीकार कर लिया। 
यद्यपि मद्रासबाले भधिवेशनमें ही कांग्रेस अपना ध्येय पूर्णस्वराञ्य 
घोषित कर चुकी थी। और नेहरू-रिपोर्टकी योजना का मूळ 
आधार औपनिवेशिक स्वराज्य था फिरभी काँग्रेसने औपनिवेशिक 
स्वराज्यके आधारपर बनी हुई शासन-विधान-योजनाका समर्थन 
ब्या किया, इसका उत्तर उसके प्रस्तावसे ही मिळ जाता है। इस 
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सस्व॑न्धमें कलकत्ता कांग्र सने इस आशयका प्रस्ताव पास किया | 
था--“नेइरू-रिपोरटमें जिस शासन-विधानकी सिफारिश की 
गयी हे उसपर विचार करनेके बाद, यह कांग्रेस, उसको हिन्दु- 
स्तानके राजनीतिक और साम्प्रदायिक मसलोंको हळ करनेमें 
बहुत सहायता देनेवाछा मानकर उसका स्वागत करती दै।।'*** | 
और यद्यपि यंह कांग्रेस मद्रास-कांग्न सके पूर्ण .स्वाधीनताके ; 
निश्चयपर कायम दै, फिर. भी इस विधानको राजनीतिक तरक्कीका 
बहुत-बड़ा-जरिया मानकर इसे स्वीकार करती है--खासकर इस 
विचारसे, कि यह देशके मुख्य-मुख्य राजनीतिक दळोंमें, अधिकसे | 
अधिक जितना मतेक्य हो सका है, उसके अपराधपर तेयार किया 
गया दै ।” म | 
`. ._. साइमन कमीशन `. | 
सन्‌ १६१६ ६० .के. 'गवनेमेंट आफ इण्डिया ऐक/की भूमिका | 
में ही कहा गया था कि यह ऐक्ट पास होनेके दस वर्ष बाद, इस 
वातकी जांच करनेके लिये एक,कमीशन नियुक्त किया जायगा कि 
नये विधानके अनुसार किस प्रकार कार्य हुआ दै. और उत्तरदा- 
यित्वपूर्ण शासनका और विस्तार किया जा सकता है या नहीं। 
परन्तु स्वराजिस्टोंकी अड़ंगा-नीतिके कारण द्वैध शासनकी जो 
दशा हुई थी उससे शायद स्वयं शासकको भी बिधानमें सुधार 
:की आवश्यकता प्रतीत द्वोने छगी । बहुत सम्भव है. कि. इसी 
कारण, गवर्नमेंट:आफ इण्डिया ऐक्ट'की भूमिकामें यद्यपि दस वर्ष 


क्रे.वाद जांचःकमीशान. नियुक्त करनेकी.बात कही गयी थी, सम्राट ह 
| 


स 
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ने उससे पहले ही सन्‌ १६२७ ई० के २६ नवम्बरको सर जौन 
साइमनकी अध्यक्षतामें एक शाही जांच-कमीशन नियुक्त करः 
द्विया । कमीशनमें सात सदस्य रखे गये थे, जो सबंके सब अंग्र ज. 
थे । इस कमीशनमें किसी भारतीयको स्थान न दिये. जानेके 
कारण सभी भारतीय राजनीतिक दलोको भारी क्षोभ .हुआ ओर 
सभीने इस कमीशनकी नियुक्तिको भारतके लिये अपमानजनक 
बताकर इसका जोरदार विरोध किया। कमीशनकी' नियुक्तिने 
सारे देशमें एक नयी जागृति उत्पन्न कर दी । इस. कमीशनने दो 
बार हिन्दुस्तानका दौरा किया-एक बार ३ फरवरी १६२८. न 
से ३१ मार्च १६२८ ई० तक, और फिर दूसरी वार ११. अक्तूबर 
१९२८ ६० से १३ अप्रेल १६२६ ई० तक। जिस दिन कमीशन 
बम्बईमें उतरा उस दिन सारे देशमें हड़ताल रही और. इसके 
विरुद्ध प्रदर्शन किया गया.तथा देशमें जहा-जह्यां कमीशन . गया 
ब्रह्मा हजारोंकी संख्यामें प्रदर्शनके लिये उपस्थित प्रदशेनकार्रियोनि 


__ काठे झण्डे तथा 'साइमन लौद जाओ"के नारे बुलन्द करके कमी- 


शनका विरोध किया। . प्रदर्शन शान्तिपूर्ण था, परन्तु, लाहोरपें 
साइमन कमीशनके विरुद्ध दोनेवाछे प्रदर्शनका नेतृत्व क़रते समय 
लाला लाळपतराय पुलिसके डण्डेसे घायछ हुए और इस घटनाके 
थोड़े ही दिनोंके बाद. उनका स्वगेवास हो. गया.।... ; 
__ साइमन कमीशनके सामने राष्ट्रवादियोंका तो कहना ही क्या, 
प्रतिष्ठित साडरेट नेता भी अपना वक्तव्य, - देनेके . लिये उपस्थित 
नहीं हुए । फिर भी, ऐसे -डोगोंका -सर्वथा,. अभाव नहीं .था,:.ज्ञो 
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समाप्त करनेके बाद साइमन कमीशनने जो रिपोर्ट दी वह १६३० 
३० की मईमें पार्मेंटमें पेश की गयी । राष्ट्रवादियोंके क्या विचार 
हैं और भारतीयोंकी राष्ट्रीय मांग क्या दै तथा उनकी क्या योजना 
है, यह सब साइमन कमीशनको मालूम करनेका काफी मौका 
मिल चुका था, क्‍योंकि उस समय तक नेहरू-रिपोर्ट तेयार हो 
चुकी थो ओर सर जोन साइमनको इसे देखनेका अवसर मिला 
था। तो भी, कमीशनने जो सिफारिश की उससे लोगोंको और 
भी अधिक क्षोभ हुआ | साइमन-कमीशनने मताधिकार बढ़ानेकी 
सिफारिश की थी ओर साथ ही यहद भी कहा था कि हिन्दुस्तान 
का भाबी शासन-विधान फेडरल ढंगका हो- अर्थात्‌ विभिन्न 
प्रान्तोंका एक संघ-राज्य कायम हो तथा अभी केवल प्रान्तोंमें 
उत्तरदायित्वपूर्ण रासनाधिकार दिया जाय। साइमन कमीशनने 
यह भी केत किया था कि ब्रिटिश भारतीय प्रान्तोंका फेडरेशन 
ऐसा हो, कि उसमें यदि देशी राज्य भी सम्मिलित होना चाहें, 
तो बादमें वे सम्मिलित हो सके' । इस कमीशनकी रिपोटेका ही 
परिणाम था कि ब्रिटिश गवनूंमेंटने भावी भारतीय शासन- 
विधानकी योजना तेयार करनेके लिये राउण्ड टेबल कानफरेन्स” 
का आयोजन किया । “राउण्ड टेबल कानफरेन्स” तीन बार बुडायी 
गयी, ओर पहली बारकी कानफरेन्सका अधिवेशन १२ नव- 


स्वर १६३०६० को आरम्भ हुआ, जिसमें अंग्रेज प्रतिनिधि , 
ओर भारतके मनोनीत नरमदली. तथा साम्प्रदायिक हिन्दू, 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


# भारतीय शासन व्यवस्था # ७७ 


“१५५//५//५/५/५/५५/५/५/५/५/५५/५५/५/५/५/५/५/५/५५/५/५/५५५/५५५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५”५/५/५/५/५/”५/५”- 


मुसलमान, ईसाई आदि तथा देशी नरेश भी सम्मिलित 
हुए थे। 
राउएडटेब्रल कानफरेन्स 

| “साइमन कमीशन” की रिपोर्ट पालेमेण्टमें पहुंचनेके पहले ही 
| हिन्दुस्तानमें फिर महात्मा गांधीके नेतृत्वमें सविनय कानून-भंग 
७ आन्दोलन छिड़ चुका था और जिस समय पहली 'राउण्डटेबछ 
| कानफरेन्स? का अधिवेशन आरम्भ हुआ, उस  समयतंक पचास 
| हजारसे अधिक लोग कानून-भंग आन्दोळनके सिळसिलेमें जेलॉमें 

पहुंच चुके थे। “राइण्डटेबल कानफरेन्स में सम्मिलित होनेके 
| लिये जो भारतवासी छन्द्न गये थे, उनको लोग साधारणतः 
| देश-हितपर आघात पहुंचानेवाला समभते थे; “राजण्डटेबल 
| कानफरेन्स' के अधिवेशनमें भाषण देते हुए दिन्दू-महासभाके 
सभापति डा० मुंजेने स्पष्ट शब्दोंमें यह स्वीकार किया था। ' 


पहली “राउण्डटेबल कानफरेन्स'में भाषणोंकी काफी सरगरमी 

रही । सर तेजबहादुर सप्रू, श्रीयुक्त जयकर, डा० मुंजे ओर मौ० 

मुहम्मद अळी आदिने देशकी कमसे-कम मांग ( Minimum 
ं | demand ) पेश की और देशी नरेशोंने भी फेडरेशनके सिद्धा- 
| न्तक्रा समर्थन किया । पहली कानफरेन्स यद्यपि १६ जनवरी 
| १६३१ ६० तक होती रही, इसमें विचारोंके आदान-प्रदानके 
| अतिरिक्त यही बात तय हो सकी कि भावी विधानका ढांचा , 
| फेडरेशनके आधारपर बनाया जाय। इस प्रकार पहली “राइण्ड- 
| टेबल कानफरेन्स' समाप्त हुई और भारतीय प्रतिनिधि स्वदेश 
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छोटे । यहाँ उस समय भी सविनय कानून-भंग आन्दोलन जोरों- 
पर था। यहाँ आनेके बाद सर तेजबहादुर सप्रू और श्रीयुक्त 
जयकरने बीचमें पड़कर सरकार और कांप्रेसके बीच समझौता 
करानेका प्रयत्न किया । वायसराय ढाड इविन भी शान्ति चाहते 
थे और वे जानते थे कि देशमें सबसे प्रभावशाली राजनीतिक 
संस्था कांग्रेस ही दै, इसलिये किसी भी भावी विधानकी सफ- 
'छताकें लिये काँग्रेस तथां गांधीजीका सहयोग प्राप्त करना जरूरी 
होगा। अतएव उन्होंने सर तेजबहादुर सप्रू और श्रीयुक्त जयकर- 
को शान्ति-दूत बनाकर महात्मा गांधीसे यरवदा जेलमें मिलनेकी 
* सुविधा दीं। जयकर-सप्रूका प्रयत्न किसी हुदतक सफल हुआ 
और महात्मा गांधी तथा वायसराय लाड इर्विनके बीच अस्थायी 
समझौता हो जानेके कारण कानून-भंग आन्दोलन स्थगित कर 
दिया गया | इस समभोतेके फलस्वरूप दूसरी 'राउण्डटेबछ कान- 
फरेन्स' में कांग्रेसकी ओरसे इसके एकमांत्र प्रतिनिधि महात्मा 
गांधी सम्मिलित हुए और श्रीमती सरोजिनी नायडू तथा पं० 
मदनमोहन मालवीय भी प्रतिनिधि मनोनीत होकर इसमें सम्मि- 
'छित होनेके लिये छन्दन गये थे। 
` दसरी. 'राउण्डटेबळ कानफरेन्स' में महात्मा गांधीने अपने 
प्रथम भाषणमें ही कांग्रेसकी स्थिति स्पष्ट शब्दोंमें बताते हुए 
काँग्रेसकी ओरसे “पूण स्वराज्य' की माँग पेश की। करांची- 
कांग्रेसके प्रस्तावके अनुसार आपने यह मांग पेश की थी और यह 
स्पष्ट कर दिया था कि भारत यद्यपि त्रिटेनके सांथ सस्वन्थ बनाये 
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रखना चाहता है, परन्तु बिलकुल बराबरीके साझेदारकी दैसियत- 


से | उन्होंने यह भी कहा कि दिह्लीमें कांग्रेस तथा वायसरायके 
बीच जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार हम इस सिद्धान्तको 


-सानते हैं कि भावी शासन-विधान फेडरल ढंगका हो ओर केन्द्रीय 
-शासन उत्तरदायित्वपूण हो; हां, हम ऐसे संरक्षण स्वीकार करनेके 


लिये तैयार हैं, जो भारतके हितके लिये आवश्यक होंगे-। इसके 
बाद साम्प्रदायिक प्रश्नपर विचार करनेके लिये 'राउण्डटेथळ कान? 
रेन्स? ने जो उपसमिति नियुक्त की थी, उसमें महात्मा गांधीने 


'समभोौतेकी बड़ी चेष्टा की, परन्तु सम्प्रदायवादी - प्रति- 
निधियोंने उनके प्रयत्नोंको सफळ नहीं होने दिया । राष्ट्रवादियोंका 


तो विश्वास दै कि भारतीय स्वाधीनताके विरोधी अंग्रेजंके वह- 
कावेमें पड़कर ही मुसलमान तथा अन्य अल्पसंख्यक दलोंने सम- 


-मौतेके मार्गमे इस प्रकार रोडे अटकाये थे। इसलिये स्व्यं ब्रिटिश 


प्रधानमन्त्री मि० मेकडोनहडने साम्प्रदायिक प्रश्नका निर्णय करनेका 
भार अपने ऊपर लिया । अन्तमें दूसरी “राउण्डटेबळ कानफरेन्स! 
में भी कोई विशेष ठोस कार्य नहीं हो सका ओर भारतीय .प्रति- 
निधि जैसे गये थे, बेसे ही खाली-हाथ स्वदेश लोटे ।' 

महात्मा गांधी जब स्वदेश लौट रहे थे, तबतक यहां फिर 
तनातनी बढ़ रही थी और संयुक्त प्रान्तमें गानबन्दी-आन्दोलन 
शुरू होनेके आसार नजर आ रहे थे; बङ्कालमें आतंकवादके दमन- 
के लिये कठोर कानूनोंका प्रयोग हो रहा था । महात्मा गांधी जब 


भारत लौटे, तबतक बाताबरणमें काफी सरगंरमी पदा हो चुकी 
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लौटे । यहां उस समय भी सविनय कानून-भंग आन्दोलन जोरों- 
पर था। यहाँ आनेके बाद सर तेजवहादुर सप्रू और श्रीयुक्त 
जयकरने बीचमें पडकर सरकार और कांग्रेसके बीच समझोता 
करानेका प्रयत्न किया । वायसराय ढाडे इविन भी शान्ति चाहते 
थे और वे जानते थे कि देशमें सबसे प्रभावशाली राजनीतिक 
संस्था कांग्रेस ही है, इसलिये किसी भी भावी विधानकी सफ- 
'छताकें लिये काँग्रेस तथा गांधीजीका सहयोग प्राप्त करना जरूरी 
होगा । अतएव उन्होंने सर तेजबहादुर सप्रू और श्रीयुक्त जयकर- 
को शान्ति-दूंत बनाकर महात्मा गांधीसे यरवदां जेलमें मिलनेकी 


* सुबिधा दीं। जयकर-सप्रका प्रयत्न किसी हृदतक सफल हुआ 


और महात्मा गांधी तथा वायसराय लाडे इविनके बीच अस्थायी 
समंमोता हो जानेकै कारण कानून-भंग आन्दोलन स्थगित करं 
दिया गया । इस समझोतेके फलस्वरूप दूसरी 'राउण्डटेबछ कान- 
फरेन्स' में कांग्रेसकी ओरसे इसके एकर्मात्र प्रतिनिधि महात्मा 
गांधी सम्मिलित हुए और श्रीमती सरोजिनी नायडू तथा पं० 
मदनमोहन माळवीय भी प्रतिनिधि मनोनीत होकर इसमें सस्मि- 
'छित होनेके लिये छन्दन गये थे । 
` दूसरी 'राउण्डटेवळ कानफरेन्स' में महात्मा गांधीने अपने 
प्रथम भाषणमें ही कांग्रेसक्री स्थिति स्पष्ट शब्दोंमें बताते हुए 
सकी ओरसे पूर्ण स्वराज्य' की माँग पेश की। करांची- 
कांग्रेसके प्रस्तावके अनुसार आपने यह्‌ मांग पेश की थी और यह 
स्पष्ट कर दिया था कि भारत यद्यपि त्रिटेनके सांथ सम्त्रन्ध बनाये 
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रखना चाहता दै, परन्तु विलकुळ बराबरीके साझेदारकी दैसियत- 
-से । उन्होंने यह भी कहा कि दिल्लीमें कांग्रेस तथा वायसरायके 
बीच जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार हम इस सिद्धान्तको 
मानते हैं कि भाबी शासन-विधान फेडरल ढंगका हो ओर केन्द्रीय 
“शासन उत्तरदायित्वपूर्ण हो; हां, हम ऐसे संरक्षण स्वीकार करनेके 
लिये तेयार हैं, जो भारतके हितके लिये आवश्यक होंगे। इसके 
बाद साम्प्रदायिक प्रश्नपर बिचार करनेके लिये 'राउण्डटेथळ कान- 
फरेन्स' ने जो उपसमिति नियुक्त की थी, उसमें महात्मा गांधीने 
'समभौतेकी बड़ी चेष्टा की, परन्तु सम्प्रदायवादी - प्रति- 
निधियोंने उनके प्रयत्नोंको सफल नहीं होने दिया । राष्ट्रवादियोंका 
तो विश्वास है कि भारतीय स्वाधीनताके विरोधी अंग्रेजोंके बह 
कावेमें पडकर ही मुसलमान तथा अन्य-अल्पसंख्यक द छोने सम- 
.झौतेके मार्गमें इस प्रकार रोडे अटकाये थे। इसलिये स्वयं ब्रिटिश 
प्रधानमन्त्री मि० मेकडोनल्डने साम्प्रदायिक प्रश्नका निणय करनेका 
भार अपने उपर लिया । अन्तमें दूसरी 'राउण्डटेबळ कानफरेन्स? 
में भी कोई विशेष ठोस कार्य नहीं हो सका ओर भारतीय .प्रति- 
निधि जैसे गये थे, बेसे ही खाली-हाथ स्वदेशा छोटे । 
महात्मा गांधी जब स्वदेश लौट रहे थे, तवतक यहां फिर 
तनातनी बढ़ रही थी और संयुक्त प्रान्तमें लगानबन्दी-आन्दोलन 
शुरू दोनेके आसार नजर आ रहे थे; बङ्कालमें आतंकवादके दसन- 
के लिये कठोर कानूनोंका प्रयोग हो रहा था । महात्मा गांधी जब 
भारत लोटे, तबतक बाताबरणमें काफी सरगंरमी पदा हो चुकी 
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थी । उन्होंने वायसरायसे भेंट करनेके लिये पत्र भेजा और तार 
दिया, परन्तु वायसरायने गांधीजीसे मिळनेसे इनकार कर दिया। 
इसके बाद ही फिर सविनय कानून-भंग आन्दोलन आरम्भ हो 
राया, और साथ ही जोरोंका दमन भी। परन्तु नये शासन- 
विधानके सम्त्रन्धमें भी कार्य होता रहा । तीसरी 'राउण्डटेबळ 
कानफरेन्स' में कांग्रेसके प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए। तीसरी 
'राउण्डटेबल कानफरेन्सके ब्रिटिश भारतीय प्रतिनिधियोंने एक 
सम्मिलित मेमोरेण्डम तेयार करके ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीके पास 
भेजा था, जिसमें उन्होंने अपनी सव॑सम्मत “कमसे कम मांग” 
पेश की थी। परन्तु ब्रिटिश गवर्नमेण्टने जब बादमें तीनों राड- 
ण्डटेबळ कानफरेन्सोंकी कार्यवाहीके पश्चात्‌ सन १६३३ ६० के 
माचेमें भारतीय शासन-विधान सम्बन्धी अपनी योजना-- 
हवाइट-पेपर- प्रकाशित की, उसमें ब्रिटिश भारतीय प्रतिनिधियों- 
की इस संयुक्त मांगकी उपेक्षा ही की गयी थी । 
ह्वाइट-पेपर 
शासन-विधानकी सरकारी योजनासे उन लोगोंको भो 
सन्तोष नहीं हुआ, जो “राइण्डटेबळ कानफरेन्स' से बड़ी-बड़ी 
आशाएँ रखते थे । 'ह्वाइट-पेपर? की योजनाके बिरुद्ध प्रायः सभी 
भारतीय राजनीतिक दुलोंने आवाज उठायी और काँग्रेसने तो 
स्पष्ट शब्दोंमें इसे अस्वीकार कर देनेका प्रस्ताव पास किया । सन्‌ 
१६३४ ६० में जब असेम्बढीका नया निर्वाचन होने लगा, तो 
काँग्रेसने इसमें भाग ठेनेका निश्चय किया और 'ह्वाइट-पेपर? की 
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योजनाको रद्द करना उसके इस निर्वाचन-युद्धका मुख्य आधार 
था | निर्वाचनमें कांग्रेस-दळको सफलता मिली और कई प्रान्तोंमे 
तो आम निर्वाचन-क्षेत्रसे कांग्रेस-उस्मीदवारके मुकाबले एक 
भी दूसरा आदमी नहीं चुना जा सका । असेम्बलीमें 'ह्वाइट-पेपर” 
की योजनाके विरुद्ध कांग्रेस-पार्टीने जो प्रस्ताव पेश किया था, 
वह यद्यपि पास नहीं हुआ, परन्तु इण्डिपेण्डेण्ट पार्टीका संशोधन 
कांग्रेस-दलके सहयोगसे पास हो गया । इसका अभिप्राय भी 
प्रस्तावित सरकारी शासन-सुधार-योजनाको अस्वीकार करना 
ही था। 

परन्तु त्रिटिश राजनीतिज्ञोंपर इसका कोई प्रभाव नहीं पडा 
ओर 'हाइट-पेपरकी योजनामें पार्लमेण्टरी ज्वायण्ट कमेटीने जो 
संशोधन किया था, थोड़े से देर-फेरके साथ ब्रिटिश पार्लमेण्टने 
उसीको २ अगस्त सन्‌ १६३५ ६० को पास कर दिया। इसी सन्‌ 
१६३६ के 'गवनेमेण्ट आफ इंडिया ऐक? का प्रान्तीय शासन- 
ब्यवस्थावाळा अंश सन्‌ १६३७ ई० के १ अप्रेझसे अमलमें छाया 
गया दै और इस के दूसरे अंश-- संघीय शासन-व्यवस्थाको अमळ 
में ळानेके लिये वायसराय प्रारम्भिक तेयारियोंमें लगे थे, जब कि 
३ सितम्बर १६३६ को जर्मनीके साथ फ्रांस और प्रेटन्रिटेनका 
युद्ध छिड़ गया। इसलिये बायसरायने एक घोषणा निकाल कर 
संघीय-शास॑न-व्यवस्थाको अमलमें छानेको तेयारी मुल्तवी कर 
दी। 
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अध्याय | 
भारत-सरकार ओर उसका संघटन 
सन्‌ १६३५ ६० के नये भारतीय शासन-विधानके 


अनुसार ब्रिटिश भारतके सूबोंको कुछ हृदतक प्रान्तीय | 


स्वराज्य मिळा। लेकिन इसके पहले तो सारे हिन्दुस्तानकी 
हुकूमत एक केन्द्रीय सरकारे हाथमें थी, जिसे 'भारत सरकार 
कहते हैं, और इस केन्द्रीय सरकारके सबसे बड़े अधिकारी 
वायसराय और गवनंर-जनरळ कहलाते हें । नये शासन-विधानकें 
. अनुसार प्रान्तोक्रो शासनाधिकार मिल जानेपर भी भारत- 
सरकारके संघटनमें अभीतक कोई परिवतन नहीं हुआ दै। नये 
विधानमें यद्यपि भारत-सकारकी रूपररेखामें बहुत बड़े परिवर्तन- 
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की व्यवस्था दै, जिसपर आगे चलकर प्रकाश डाला जायगा, 
लेकिन बीचमें ही यूरोपीय युद्ध छिड़ जानेकै कारण अभी 'संघ? 
या “फेडरेशन' चाळू करने का विचार मुल्तवी कर दिया गया है; 
और नये विधानमें जेसे 'फेडरेशन? की व्यवस्था है, उसी रूपमें 
अब कभी फिर हिन्डुस्तानमें "फेडरेशन! (1१८०८/५४०॥) % जारी 
होगा, इसमें काफी सन्देह है । इसलिये भारत-सरकारका 
जिस प्रक्रारका संघटन अभीतक रहा है, उसका वर्णन यहाँ किया 
गया है। 


गवनर-जनरल 
भारतमन्त्रीकी सलाहसे सम्राट साधारणतः पाँच सालके लिये 
गवनेर-जनरळको नियुक्त करते हैं, और आमतौरपर ऐसे ही 


+ कई राज्य जब आत्मरक्षा, आथिक और राजनीतिक उन्नतिके लिये 
अपनी सेना, मुद्रा एवं व्यापार आदिका प्रबन्ध सामूहिक रूपसे करनेके हेतु 


`, अपना एक संगठन करते हैं तो ऐसे संगठनको “फेडरेशन? या राज्य-संघ” कहते 


हैं; और राज्य-संघके शासन-संचालनके लिये जो सरकार कायम की जाती है, 

उसकी संघीय सरकार ( 1'८०९1४]1 ०४९7००९६) कहते हैं । ऐसी 

शासन-प्रणालीमें संघान्तरित राज्योंकी आन्तरिक शासन-व्यवस्थामें स्वतन्त्रता 

रहती है, किन्तु जिन विषयोंका सम्बन्ध सारे देश या एकाधिक राज्योंसे होता 

है वैसे शासन-विभागोंका संचालन संघीय सरकारके हाथोमें रहता है। 

अमेरिकन संयुक्त राज्य, आस्ट्रेलिया और कनाडा आदि देशॉमें ऐसी ही 
प्रणाली प्रचलित है। , 
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ब्यक्तिको गवनर-जनरल नियुक्त किया जाता दै, जो त्रिटेनकी 
राजनीतिमें अपना एक अच्छा स्थान रखते हैँ ओर जिन्हें हिन्दु- 
स्तानकी जानकारी रहती दै। वायसरायके पदपर नियुक्त होनेवाले 
व्यक्ति ब्रिटेनके अच्छे राजनीतिज्ञांमेसे ही होते हें, ओर इधर एक 
मुददतसे तो यह्‌ परम्परा-सी बन गयी दै कि लाड-खान्दानके ही 
छोग गवर्नर-जनरळ नियुक्त होते हैं और वे स्वयं अगर 'लाडं” 
नहीं होते हैं, तो भी वे बायसराय होकर हिन्दुस्तानमें आनेके पहले 
“ढाड? बना दिये जाते हैं। आमतौरपर यद्यपि गवनर-जनरलकी 
नियुक्ति पाँच साळके ही लिये होती दै, लेकिन जरूरत महसूस 
होनेपर सम्राट इस अवधिको बढ़ा भी सकते हैं, जेसा कि छाडे 
कजनके सम्बन्धमें किया गया था। 
गवन र-जनरलके अधिकार 
गवनेर-जनरळके अधिकार बहुत ही व्यापक दें, इसीलिये 
एक अंग्रेज विद्वानने हिन्दुस्तानके गवनेर-जनरळके अधिकारोंकी 
तुळना रूसके ज्ञारसे की थो। इसमें कुछ अतिशयोक्ति अवश्य दै, 
लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दुस्तानके गवने-जनरलके अधि- 
कार जितने व्यापक हैं, उतने अधिकार आधुनिक युगके किसी 
सभ्य कहानेवाले दूसरे देशमै नहीं होंगे। फेडरेशनकी योजनामें 
भी गवनेर-जनरलको खास जिम्मेवारियोंको पूरा करनेके नामपर 
इतने ज्यादा विशेषाधिकार दिये गये हैं कि कुछ भारतीय राज- 
नीतिज्ञोंने इनकी तुलना तानाशाहोंसे की है। 
गवर्नर-जनरळके अधिकारोंको तीन श्रेणियोंमें बाँटा जा 
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सकता है- (१) शासन सम्बन्धी, (२) कानृन-निर्माण सम्बन्धी 
और (३) राजस्व या फिनेन्स सम्बन्धी । 

एक्जिक्यूटिब कोंसिलके वायसप्रेसीडेण्ट, कोंसिलके सेक्रेटरी 
और राज्य-परिपद्‌ (011011 ०! 8६910) के प्रेसीडेण्टको नियुक्त 
करना, अपनी एक्जीक्यूटिब कोंसिलकी मीटिंग बुछाना, ब्यव- 
स्थापिका परिषद्‌ ( Legislative Assembly और Council 
०£ 8८) की बैठक बुडाना और इनके अधिवेशनको स्थगित. 
करनेका आदेश जारी करना या इन परिषदोंको भंग कर नये 
चुनावके लिये आज्ञा जारी करना अथवा उनके जीवनकी अवधि: 
को बढ़ाना आदि गवर्नर-जनरलके शासन-सम्बन्धी अधिकारोंमें . 
आ जाते हैं। इनके अलावा, उन्हें यह भी अधिकार है कि ब्रिटिशा- 
भारतकी शान्ति और व्यवस्थाकी रक्षाके लिये अगर वे जरुरी. 
सममे, तो अपनी एक्जीक्यूटिव कोंसिलकी रायकी उपेक्षा करके 
अपने इच्छानुसार आदेश जारी कर. सकते हैं। 

गवर्वर-जनरलके कानुन-निर्माण-सम्बन्धी अधिकार बहुत ही 
` ब्यापक हैं। ब्रिटिश आारतके नागरिकोंकी किसी जमातके मजहव 
या सजहबी हकोंपर असर डालनेवाला कोई भी कानूनका मस? 
ब्रिदा व्यवस्थापिका परिषदूमें तबतक पेश नहीं किया जा सकता 
है, जबतक इसके लिये पहले ही गवर्नर-जनरळकी अनुमति नले 
ली जाय । इसी प्रकार, विदेशी रजवाड़ों या देशी रजवाड़ोंके साथ 
भारत-सकारके मौजूदा सस्बन्धमें किसी प्रकारका अन्तर जिस 
कानूनसे पड़नेकी सम्भावना हो, ऐसे कानूनका मसविदा भी पहले 
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गवर्नेर-जनरलकी अनुमति लिये विना ब्यवस्थापिका परिषद 
पेश नहीं किया जा सकता है। लेकिन सबसे बढ़कर बात तो 
यह है कि भारतीय व्यवस्थापिका परिषद्में या प्रान्तीय व्यस्था- 
पिका परिषद्में पास हुए किसी कानूनको अथवा . गवर्नर-जनरळ 
द्वारा जारी किये गये किसी आडिनेन्सक्रो रद्द या उसमें संशोधन 
करनेके लिये भी कोई 'बिल” तबतक व्यवस्थापिका परिषदू्में पेश 
नहीं किया जा सकता दै, जबतक पहले उसके.लिये गवर्नर- 
जनरलकी अनुमति न मिल जाय। गवर्मर-जनरलको आडिनेन्स 
जारी करनेका अधिकार है, जो छः मही नेतकके लिये जारी रह 
सकता है; ओर इतने दिनोंतकके लिये वह भी वैसा ही कानूनका 
काम करता है, जेसा व्यवस्थापिका परिषद्‌ द्वारा बाकायदा पास 
किया हुआ कोई स्थायी कानून । इसके अतिरिक्त, गवर्नर- 
जनरळको एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार यह दै कि व्यवस्था- 
पिका परिषदूमें अगर कोई कानुन पास भी हो जाय तो उसको वे 
बिलकुळ नामंजूर (४८६०) कर दे सकते हैं। 
राजस्व या फिनन्स-सम्वन्धी जो अधिकार गवनर-जनरलको 
प्राप्त हैं, उनमें सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण यह है कि उनकी स्वीकृति 
लिये बिना भारत-सकारके रेवेन्यूका कोई भी हिस्सा किसी 
कामके लिये खर्च नहीं किया जा सकता है। उनकी अनुमति मिले 
विना कोई ऐसी स्कीम काममें नहीं लायी जा सकती है, जिससे 
भारत-सरकारके रेवेन्यू या हिन्दुस्तानके सरकारी श्रृणपर कोई. 
वि rg SO. की 
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एक्जक्यूटिव कौंसिल 

हिन्दुस्तानके शासन-संचालनमें गवर्नर-जनरलको सलाह 
देने और उनकी सहायता करनेके लिये एक एक्जिक्यूटिव कोंसिळ 
या शासन-सभा है । स्वयं गवर्नर-जनरलसद्ित इस कोंसिळके 
आठ सदस्य हैं, जो विभिन्न शासन-विभांगोंके प्रधान रहते हैं। 
इन आठ सदस्योंमें स्वयं गवर्नर-जनरलके अलावा जंगी-छाट 
( Commander-in-chief )s होम-मेम्बर, फिनेन्स्‌-मेम्वर, 
ढाँ-मेम्बर, रेखवे और कामर्स-मेम्बर, इण्डस्ट्रीज और ढेस्बर- 
विभागके मेम्बर तथा शिक्षा-विभागके मेम्बर रहते हैं। गबर्नेर- 
जनरल ही इस कोंसिलके प्रेसीडेण्ट होते हैँ और साधारणतः 
पोळीटिकल और परराषट्रविभागका काम गवनंर-जनरळ स्वयं 
अपने हार्थोमें रखते हैं, और सेना-विभागका काम कमाण्डर,इन- 
चीफके हाथोंमें रहता दै। बाको छः मेम्बर अपने-अपने विभागके 
प्रधान होते हैं। एक्जिक्यूटिव कौंसिलमें वायसरायके बाद सबसे 
बढ़कर महत्वका स्थान होम-मेम्बरका माना जाता है, जो प्रायः 


- इण्डियन सिविल सर्विसके अनुभवी अफसर हुआ करते हैं। लॉ- 


मेस्बरके पदपर देशके किसी नामी कानुनदाँको ही नियुक्त किया 
ज्ञाता है,जो किसी द्वाईकोर्टके बैरिस्टर या एडवोकेट होते हैँ। फिनेन्स- 
मेम्बर पहले कभी-कभी इण्डियन सिबिळ सर्विसके अफसरोंमेंसे 
भी नियुक्त किये जाते थे, लेकिन जबसे मांटेगु-चेम्सफोडं शासन- 
सुधार जारी हुआ, तबसे फिमैन्स-मेम्बरके पदपर ऐसे ही किसी 
विशेषज्ञको सीधे इन्नलेण्डसे बुलाया जाता है, जिसकी वहां काफी 
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हजार रुपये सालाना वेतन मिलता है; सिर्फ कमाण्डर-इन-चीफको 
एक लाख रुपये सालाना वेतन मिलता है। एक्जीक्यूटिव कोंसिळके 
प्रत्येक मेम्बरको शपथ लेनी पड़ती हे कि कोंसिलके मेम्बरकी 
हैसियतसे जो भी बातें मालम होंगी, उन्हें बिलकुल गुप्त रखेंगे 
और गवनर-जनरलकी अनुमति लिये बिना किसीके सामने उन्हें 
प्रकट नहीं करेंगे । 
कोन्सिलके मेम्बर और उनके अधिकार 
 गवर्नेर-जनरळकी एक्जिक्यूटिंव कौन्सिळके सदस्योंकी 
स्थिति बड़ी ही विचित्र है; क्योंकि आमतौरपर यद्यपि हरेक 
मेम्वरकी स्थिति अपने विभागके लिये वेसी ही दै, जेसी किसी 
मिनिस्टरको हुआ करती दै, और अपने विभागके कामके सम्बन्ध 
में साधारणतः उन्हींका फेसळा आखिरी फैसला होता दै, लेकिन 
हरेक हाळतमें ऐसा नहीं होता ; जब कोई महत्वपूर्ण प्रश्‍न किसी 
विभागके एक्जिक्यूटिव कोंसिळके मेम्बरके सामने आता है, तोः 
गवर्नर-जनरलके सामने उसको पेश करना लाजिमी होता है-- 
खासकर ऐसी अवस्थामें तो गबर्नर-जनरळके सामने ऐसे प्रशनोंको 
उपस्थित करना जरूरी हो जाता है, जव कोन्सिळके दूसरे मेम्बर 
का किसी विभागके कामके सम्बन्धमें उस विभागके मेम्बरके 
साथ मतभेद होता दै। छेकिन सबसे बढ़कर विचित्र बात यह 
है कि एक्िक्यूटिव कोंसिळके मेस्वरकी रायसे अगर उस 
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विभागके सेक्र टरी सहमत न हों, तो स्वतंत्र रूपसे गवर्नर-जनरळ 
के सामने अपने विचार रखनेका उन्हें भी अधिकार है। वे ऐसे 
बिषयको भी गवर्नर-जनरलके सामने पेश कर सकते हैं, जिसको 
वे बहुत महत्वपूर्ण सममते हैं। इसके अन्दर सम्भवतः यह 
सिद्धान्त छिपा हुआ दै कि गवर्नर-जनरल ही हिन्दुस्तानके सुशा- 
सनके लिये पूरे जिम्मेदार हैं, इसलिये उनको हिन्दुस्तानके शासन- 
सम्बन्धी हरेक विआगक्री पूरी जानकारी रहनी चाहिये; और 
सेक्र टरीको गवनंर-जनरळके पास सीधे पहुंच कर अपने विभाग 
की बाते' बतानेका अधिकार शायद इस आधारपर दिया गया 
था, कि वे तो उस विभागके मेम्त्रर-इनचाजेके सेक्रेटरी नहीं,बल्कि 
भारत-सरकारके सेक्रेटरी हैं, जिसके प्रधान हैं गवर्नर-जनरळ। 
लेकिन प्रायः हरेक विभागके सेक्रेटरी इण्डियन सिविछ सविस- 
बाठे अफसर होते हैं, ओर हिन्दुस्तानके शासनके सम्बन्धमें 
सिविल सर्विसवालोंकी जेसी भावना रहती है उसको ध्यानमें 
रखते हुए यह समझना मुश्किल, नहीं दै कि वे हिन्दुस्तानके हित 
के लिये गवर्नर-जनरलको कहांतक सहानुभूतिपूर्ण सलाह देते. 
होंगे । साथ ही, इससे इस वातका भी कुछ हदतक अन्दाज लगाया. 
जा सकता दै, कि शासन-नीति निर्धारित करनेमें इनका कितना 
जत्रदस्त हाथ रहता होगा। इसलिये हिन्दुस्तानके शासनको 
नौकरशाही-शासनः कहा जाता दै। 


कौन्सिलकी कार्यवाही 


विभिन्न शासन-विभागोंकी सभी बातोंका . गवर्नर-जनरह 
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की एक्जिक्यूटिव कोन्सिळके सामने पेश होना जरूरी नहीं दै। 
जिस विभागका प्रश्‍न गवनेर-जनरलके सामने पहले पेश होता दै, 
उस विभागके मेम्बरसे अगर वे सहमत हों, तब तो आमतोरपर 
पूरी एक्जिम्यूटिव कौ न्सिलमें उसको पेश करनेकी जरूरत नहीं 
होती, छेकिन अगर गबर्नेर-जनरल चाहें तो कोन्सिलके कुछ 
सदस्योंके सामने अथवा पूरी कौन्सिलके सामने बह प्रश्‍न पेश 
किया जा सकता है । लेकिन अगर असेम्वली अथवा राज्यपरि- 
षद्में कोई कानुनक्रा मसविदा ( बिल ) पेश करना हो, तो इस 
पर पहले एक्जक्यूटिव कोसिलमें विचार किया जाना जरूरी 
होता दै। इस सम्बन्धमें एक और भी महत्वकी बात यह है, कि 
अगर किसी प्रश्‍नपर फिनेन्स-मेम्बरका किसी दूसरे मेम्बरसे मत- 
भेद हो, तो उसका एक्जिक्यूटिव कोंसिलमें पेश किया जाना 
जरूरी होता दै। एक्जिक्यूटिब कोन्सिलकी बेठक साधारणतः 
सप्ताहमें एक बार हुआ करती दै, लेकिन गवनंर-जनरळके आदेश 
से इससे ज्यादा बार भी इसकी बेठक हो सकती दै। यों तो 
कौन्सिलमें जो निर्णय होता दै वह सभीको मान्य होता दै,लेकिन 
फिर भी विधानके अनुसार गवनेर-जनरछ उसको माननेके लिये 
वाध्य नहीं हँ, और वे किसी प्रश्‍नपर कोन्सिळके निर्णयकी उपेक्षा 
भी कर सकते हें! 
छुट्टी आदिकी व्यवस्था 
गवर्नर-जनरळको यदि स्वास्थ्य अथवा दूसरी किसी वजहसे. 
छुट्टी ढेनेकी जरूरत पड़े, तो एक साथ चार. महीनेतककी छुट्टी 
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उनको भारतमंत्री दे सकते हैं; ओर कमाण्डर-इन-चीफको भी 


कोंसिलयुक्त गवनंर-जनरलके सिफारिश करनेपर वे एक साथ 
चार महीने तककी छुट्टी दे सकते हैँ। गवनेर-जनरलकी एक्जि- 
क्यूटिव कोन्सिलके सदस्योंमेंसे अगर किसीको छुट्टीकी जरूरत हो, 
तो कौन्सिलयुक्त गवर्नर-जनरल उन्हें एक साथ चार महीने तककी 
छुट्टी दे सकते हैं। गबर्नर-जनरळ और कमाण्डर-इन-चीफके 
छुट्टी लेनेपर उनके स्थानपर स्थानापन्न गवर्नर-जनरलँकी तथा 
कमाण्डर-इन-चीफकी नियुक्ति-सम्राटकी स्वीकृतिसे होती दै।. 
गवर्नर-जनरलकी अनुपस्थितिमें उनकी जगहपर बंगाल, बम्बई 
और मद्रासके गवनरोंमें जो सबसे सीनियर . होते हैं प्रायः वे ही 
स्थानपर्न गवनर-जनरलका काम करते हैं, ओर जबतक वे इस 
पदका कार्य-भार ग्रहण नहीं करते उतने समयतकके लिये गवनेर- 
जनरलकी एक्जिक्यूटिव कोंसिलके उपसभापति स्थानापरन 
गवर्नर-जनरळका काम करते दैं। 
भारत-सरकारका काम 

यद्यपि भारत-सरकार ब्रिटिश भारतके किसी खास प्रान्तपर 
सीधे शासन .नहीं करती, लेकिन सारे ब्रिटिश भारतके शासनपर. 
इसका नियंग्रण रहता दै, ओर जिन विषयोंका सम्बन्ध किसी 
खास प्रान्तसे नहीं, वल्कि सारे मुल्क से दै, उनपर तो सीधे भारत- 
सरकारका ही नियंत्रण रहता दै--जेसे (१) परराष्ट्र-विभाग, 
जिसके हाथमें युद्ध, व्यापारिक सन्धि, अन्य .प्रकारकी सन्धि 
आदि करनेका काम रहा दै (२) सेना ओर.जंगी बेड़ा, (३) 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


कर) त ० 
कै केक “00000 7 


६२ ॐ भारतीय शासन व्यवस्था # 


NNN 


OLIN a 
सारे सुल्कका रेवेन्यू ( ४ ) पोस्ट और टेळीप्राफ विभाग (५) सारे 


देशसे सम्बन्ध रखनेवाले कानून, (६) रेलवे ओर (७ ) प्रवास 
विभाग इत्यादि । इस प्रकार आमतोरपर भारत-सरकारके कामों 
को तीन श्रेणियोमें बांटा जा सकता है-( १) सभी प्रकारके 
बिदेशी मामले-परराष्ट्रनीति ओर विदेशोंके साथ व्यापार आदि 
(२) विभिन्न प्रान्तोंके बीच उठनेवाले झगड़े और मतमेदोंको 


, मिटाना और उनपर नियंत्रण रखना । उदाहरणके लिये, किसी 


प्रान्तको समुद्र-तटके व्यापारकी सुविधा हो सकती दै, जव कि 
दूसरे प्रान्तमें अकाळका दोरा हो सकता है, ओर तीसरेमें कबीले 
बालोंका हमछा । ऐसी अवस्थामै भारत-सरकार इस वातकी 
कोशिश करती दै, कि एक प्रान्तकी सुविधाओंसे कुछ लाभ उठा 
कर दूसरे प्रान्तोंक्री असुविधाओंको यथासंभव दूर किया जाय। 
(३) भारत-सरकारका तीसरे प्रकारका काम बहुत ही महत्वपूर्ण 
रदद है--और वह है सभी प्रान्तोंकी कार्यपद्धतिमें समानता लाना। 
हरेक प्रान्तीय सरकार अपने-अपने प्रान्तका शासन-कार्य ,स्वतन्त्र 
रूपसे चळाती थी और दूसरे प्रान्तोंकी कार्यपद्धतिकी जानकारी 
प्राप्त करते रहनेका कोई साधन उसके पास नहीं था, इसलिये. 
केन्द्रीय सरकारके पाससे सभी जानने योग्य वाते, एक-दूसरेके . 
सम्बन्धमें, विभिन्न प्रान्तीय सरकारोंको माळूम होती रहती दैं। 
भारत-सरकार और प्रान्तीय सरकार 

जेसा कि ऊपर कहा गया है, शासनकी सहूल्यितके लिये 
सारे देशसे सम्बन्ध रखनेवाले विषयोंपर तो भारत-सरकारको. 
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पूरा अधिकार है, ओर प्रान्तोंके अन्दरूनी शासनसे सम्बन्ध 
रखनेवाले विषयोंपर प्रान्तीय सरकारका ; परन्तु अगर किसी 
विषयके सम्बन्धमें यह सन्देह पेदा हो जाय, कि यह केन्द्रीय सर- 
कारके अधिकार-क्षेत्रके अन्तर्गत दै, या प्रान्तीय सरकारके, तो 
ऐसी अवस्थामें इसका फेसछा कोंसिल्युक्त गवर्नर-जनरलके हाथों 
में रहता है लेकिन इस सम्त्रन्धमे आखिरी फेसळा देनेका अधि- 
कार भारतमंत्रीके हाथोंमें है। सीधे भारत-करकारके अधिकार- 
क्षेत्रके अन्दर आनेवाले विपर्योमे मुख्य ये हैँ-- 

(१) देशरक्षा-भारतीय-सेना और आकाश-पेना (२) 
विदेश और बिदेशियोसे सम्बन्ध रखनेवाले बिषय और परराष्ट्र 
नीति, (३) देशी रियासर्तोसे सम्बन्ध, ( ४ ) बड़े-बड़े बन्दरगाह 
(५) डाक और तार तथा टेलीफोन, वेतारके तार ओर रेलवे 
(६) चुंगी और जकात, नमक-कर, इनकमटक्स तथा अखिल 
भारतीय आयके दूसरे साधन, ( ७) सिक्का और नोट आदि, 
(5) भारतका सरकारी ऋण (६ ) दीवानी ओर फोजदारी 
कानून, ( १० ) व्यापार, बॅक और इन्श्योरेन्स कम्पनियोंपर 
नियन्त्रण, ( ११) अफीम आदि मादक पदार्थोंकी पेदाबार, 
खपत तथा निर्यातपर नियंत्रण ( १२ ) केन्द्रीय पुलिसका सङ्ग- 
ठन (१३) अस्न-शञ्न और युद्ध-सामग्री का नियंत्रण (१४) 
अखिल भारतीय सरकारी नौकरियां ( १५ ) प्रान्तोंकी सीमा 
निश्चित करना (१६) पोस्ट आफिस सेविंग बंक ( १७ ) भार- 
तीय हिसाव-परीक्षक विशा (१८) ब्रिटिश भारतमें बिदे- 
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I नी 1... 
सारे मुल्कका रेवेन्यू ( ४ ) पोस्ट और टेळीप्राफ विभाग (१) सारे 
देशसे सम्बन्ध रखनेवाले कानून, (६) रेलवे और (७) प्रवास 
विभाग इत्यादि । इस प्रकार आमतौरपर भारत-सरकारके कामों 
को तीन श्रेणियोंमें बाँटा जा सकता दै-( १) सभी प्रकारके 
बिदेशी मामले-परराष्ट्र-नीति ओर विदेशोंके साथ व्यापार आदि 
(२) विभिन्न प्रान्तोके बीच उठनेवाले झगड़े और मतमेदोंको 
, मिटाना और उनपर नियंत्रण रखना । उदाहरणके लिये, किसी 
प्रान्तको समुद्र-तटके ब्यापारकी सुविधा हो सकती दै, जब कि 
दूसरे परान्तमें अकाळका दौरा हो सकता दै, ओर तीसरेमें कबीले 
वालोंका हमला । ऐसी अवस्थामें आारत-सरकार इस वातकी 
कोशिश करती दै, कि एक प्रान्तकी सुविधाओंसे कुछ लाभ उठा 
कर दूसरे परान्तोंकी असुबिधाओंको यथासंभव दूर किया जाय। 
(३) भारत-सरकारका तीसरे प्रकारका काम बहुत ही महत्वपूर्ण 
रद्द है--और बह है सभी प्रान्तोंकी कार्येपद्धतिमें समानता लाना। 
हरेक प्रान्तीय सरकार अपने-अपने प्रान्तका शासन-कार्य ,स्वतन्त्र 
रूपसे चळाती थी और दूसरे प्रान्तोंकी कार्यपद्धतिकी जानकारी 
प्राप्त करते रहनेका कोई साधन उसके पास नहीं था, इसलिये 
केन्द्रीय सरकारके पाससे सभी जानने योग्य बाते, एक-दूसरेके . 
सम्बन्धमें, विभिन्न प्रान्तीय सरकारोंको माळूम होती रहती हँ । 

भारत-सरकार और प्रान्तीय सरकार । 
जेसा कि ऊपर कहा गया दै, शासनकी सहूलियतके लिये 
सारे देशसे सम्बन्ध रखनेवाले विषयोंपर तो भारत-सरकारको. 
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पूरा अधिकार है, ओर प्रान्तोंके अन्दरूनी शासनसे सम्बन्ध 
रखनेवाले विषयोंपर प्रान्तीय सरकारका ; परन्तु अगर किसी 
विपयके सम्बन्धमें यह सन्देह पेदा हो जाय, कि यह्‌ केन्द्रीय सर- 
कारके अधिकार-श्षेत्रके अन्तर्गत दै, या प्रान्तीय सरकारके, तो 
ऐसी अवस्थामें इसका फैसला कोंसिलयुक्त गवर्नर-जनरलके हाथों 
में रहता दै । लेकिन इस सम्त्रन्धमे आखिरी फेसळा देनेका अधि- 
कार भारतमंत्रीके दवाथोंमें दै । सीधे भारत-क़रकारके अधिकार- 
क्षेत्रके अन्दर आनेवाले विषयोंमें मुख्य ये हें- 

(१) देशरक्षा-भारतीय-सेना और आकाश-सेना (२) 
बिदेश और बिदेशियोंसे सम्बन्ध रखनेबाले बिषय और परराष्ट्र 
नीति, (३ ) देशी रियासतोंसे सम्वन्ध, ( ४ ) बड़े-बड़े बन्दरगाह 
(५) डाक और तार तथा टेलीफोन, वेतारके तार ओर रेलवे 
(६) चुंगी और जकात, नमक-कर, इनकमटेक्स तथा अखिल _ 
भारतीय आयके दूसरे साधन, ( ७) सिक्का और नोट आदि, 
(८) भारतका सरकारी ऋण (६ ) दीवानी ओर फोजदारी 
कानून, (१०) व्यापार, बेंक और इन्श्योरेन्स कम्पनियोंपर 
नियन्त्रण, ( ११) अफीम आदि मादक पदाथोंकी पेदाबार, 
खपत तथा निर्यातपर नियंत्रण ( १२ ) केन्द्रीय पुलिसका सङ्ग- 
ठन (१३) अख-राख्न और युद्व-सामग्री का नियंत्रण (१४) 
अखिल भारतीय सरकारी नौकरियां (१५) प्रान्तोंकी सीमा 
निश्चित करना (१६) पोस्ट आफिस सेविंग बेंक ( १७ ) भार- 
तीय हिसाब-परीक्षक बिभाग (१८) ब्रिटिश भारतमें विदेः 
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दिसो और ब्रिटिश भारतीयोंका विदेशोमें प्रवास-सम्बन्धी 
विभाग ( १६ ) कापीराइट (२० ) मढु मशुमारी और आंकडे 
इत्यादि 
संघीय शासक-मण्डल 

उपर्यक्त व्यवस्था तभीतक जारी रहेगी, जबतक 'फेडरेशन? 
या संबीय शासन-व्यवस्था चाळ नहीं होती । सन १६३५ ई० 
बाबर्दमेण्ट आफ्न इण्डिया ऐक! के दो भागोंमेसे प्रान्तीय शासन 
व्यवस्थाबाळा भाग तो अमलमें छाया गया है, लेकिन संघीय 
शासन-व्यवस्थावाला हिस्सा अभीतक कार्यान्वित नहीं किया 
गया दै, और कबतक्र यह जारी होगा, या वर्तमान रूपमें ही कभी 
जारी हो सकेगा या नहीं, निश्चित रूपसे यह कहना कठिन द्दे। 
यों भी 'फेडरेशन' जारी करनेके लिये कुछ प्रारम्भिक शर्त' शासन- 
विधानमें रखी गयी थीं, जिनमें पहली शर्त तो यह दै कि (१) 
कमसे कम इतने देशी-नरेश फेडरेशनमें शामिल होनेके लिये तेयार 
हों, जिनके राज्योंकी आबादी सारी देशी रियासतोंकी आबादी 
की कमसे कम आधी हो, और साथ ही संघीय व्यवस्थापिका 
परिषदकी (. £९५९7३] 1,९४1519(012 ) अपर चेम्बर अर्थात्‌ ` 
राज्य-परिषद्‌ ( 0001011 ०: $091९ ) में देशी रियासतोंके प्रति- 
निधियोंके लिये जितनी सीटे' रखी गयी हें उनमेंसे कमसे कम 
आधी सीटोंके हकदार हों; ( २ ) दूसरी शर्त यह है कि पहली शाते 
पुरी होने पर जब ब्रिटिश पालमेंटकी दोनों सभाए' सम्राटसे 
भारतमें फेडरेशन' कायम करनेके लिये अनुरोध करंगी तभी 
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सम्राट इस आशयकी घोषणा करेंगे कि अमुक तारीखको हिन्दु-' 
स्तानमें 'फेडरेशन? कायम किया जायगा। हिन्दुस्तानके सभी 
राजनीतिक विचारवाले लोगोंने मोजूदा संघीय शासन-व्यवस्था 
की योजनाको निद्दायत असन्तोषजनक घोषित किया था और 
कांग्रेसने तो सब प्रकारसे इसका विरोध करनेका निश्चय कर 
रखा था। फिर भी वायसराय फेडरेशनकी योजनाको जल्दी 
अमलमें छानेकी कोशिश कर रहे थे,लेकिन इस बीचमें लड़ाई छिड़ 
जानेसे परिस्थिति बदल गयी और १६३६ के सिंतम्बरमें केन्द्रीय 
व्यवस्थापिका परिषदकी संयुक्त वेठकमें भाषण करते हुए वाय- 
सरायने घोषणा की कि लड़ाई छिड़ जानेकी वजहसे फेडरेशन 
जारी करनेका विचार अभी लड़ाई खत्म होने तक मुल्तबी रखा 
जाता दै। लेकिन इस सिद्वान्तपर तो प्रायः सभी राजनीतिक 
बिचार बाळे सहमत हैं कि हिन्दुस्तानकी केन्द्रीय शासन- 
व्यवस्था फेडरेशानके आधारपर ही होगी। इसलिये गबर्नेर- . 
जनरळके अधिकार और उनके मंत्रिमण्डलकी रूप-रेखामें भी 
भारी अन्तर होना निश्चित ही दै। सन्‌ १६३५ ३० के 
शासन-विधानके ही अनुसार अगर फेडरेशन जारी हुआ, तो 
गवर्नर-जनरलकी एक्जिक्यूटिब कोंसिलके स्थानमें मन्त्रिमण्डल 
( Council of Ministers ) कायम होगा । 
संघीय गवने र-जनरस 

नये विधानके अनुसार संघ या फेडरेशनके सर्वोच्च शासक 

होंगे--सम्राट के प्रतिनिधिकी दैसियतसे हिन्दुस्तानके गवनेर- 
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जनरल, जो मिनिस्टरोंकी सलाह और सहायतासे शासन सभ्चालन 
करेगे । मिनिस्टरोंको नियुक्त करनेका पूरा अधिकार उन्हें हीं 
रहेगा। वे जिसको चाहें उसको मिनिस्टर नियुक्त कर सके गे । 
मन्त्रिमण्डळमें ज्यादेसे ज्यादा दस सदस्य हो सकेगे। वतमान 
विधानमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि संघीय-व्यवस्थापिका 
परिषदूकी लोअर चेम्बर अर्थात्‌ संघीय असेम्बलीमें जिस राज- 
नीतिक दलका बहुमत हो उसी दटके नेताको बुलाकर उन्हें प्रधान 
मन्त्री नियुक्त करे' ओर उन्हें अपना मन्त्रिमण्डल कायम करनेका 
भार दे'। गवनर-जनरछ ऐसे किसी व्यक्तिको भी मिनिस्टर 
नियुक्त कर सकते हैं, जो संघीय व्यवस्थापिका परिपदकी 
किसी सभाका सदस्य न हों। लेकिन इस प्रकार मन्त्री नियुक्त 
होने वाले व्यक्तिके लिये छः महीनेके अन्दर. संघीय व्यवस्था- 
पिका परिषदकी दोनों में से किसी एक सभाका सदस्य चुना 
जाना जरूरी होगा, ओर अगर वे इस अवधिके अन्दर ब्यबस्था- 
पिका परिषदके सदस्य न चुने जायं, तो वे मन्त्री-पदपर छः 
महीनेसे ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकते हैं। इसके अलावा, 
गवनेर्‌-जनरळ जबतक चाहेंगे तभीतक कोई व्यक्ति मन्त्री- 
पदपर रह सकता दै, और गवर्नर-जनरल जब चाहें तभी किसी 
मन्त्रीको अपने पदसे हटा सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक खास 
बात यह भी दै, कि विधानमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि 


« मिनिस्टरोंकी संयुक्त जिम्मेदारी होगी । लेकिन प्रान्तीय शासनमें 


अभीतक जो अनुभव हुआ दै, उससे यह्‌ उम्मीद की जाती दै कि 
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केन्द्रीय शासनमें भी गबर्नर-जनरछ लोकतंत्रके सिद्धान्तके 


अनुसार ऐसे हो छोगोंको लेकर मंत्रिमण्डळ कायम करेंगे, जिनका 
संघीय असेस्बढीमें बहुमत होगा ओर, साथ ही, मंत्रियोंकी संयुक्त 
जिस्मेदारीकी भावनाको प्रोत्साहन दिया जायगा। 

नये शासन-विधानके अनुसार संघीय शासन-योजनामें एक 
प्रकारकी हंध शासन-व्यवस्था रखी गयी है। यों तो गवर्नर- 
जनरलको जिन विषयोंमें विशेष उत्तरदायित्व दिया गया है 
उनको छोड़कर अन्य सभी विपयोंमें, ओर प्रायः सभी शासन- 
विभागाका काय-संचाछन मिनिस्टरोंके हाथमें देनेकी व्यवस्था 
है, लेकिन इन विषयोंमें भी मिनिस्टरोंको पूरे अधिकार नहीं 
रहेंगे। उदाहरणके लिये, राजस्व या फिनेन्स-विभाग फिनेन्स- 
सिनिस्टरके हाथोमें दिया जायगा; फिर भी फिनन्स-मिनिस्टरके 
अधिकार बहुत ही सीमित रहेंगे। विधानके अनुसार गवर्नर- 
जनरलको अपना एक आर्थिक परामशंदाता नियुक्त करनेका 
अधिकार दिया गया है। इस आर्थिक परामशंदाताका काम 
होगा--गवर्नर-जनरहको फेडरल गवनेमेंटकी साख ( 7९०६ ) 
और आर्थिक दृढ़ता (71191०0) $६३७।]६५) कायम रखनेके 
सम्बन्धमें परामर्श तथा सहायता देना। आर्थिक: परामश - 
दाताका वेतन और भत्ता तय करने ओर उनके स्टाफक्रो नियुक्त 
करनेका अधिकार भी गवनेर-जनरलके ही हाथोंमें रदेगा। हां, 
पहली नियुक्तिके बाद जब फिर दूसरी बार वे अपना परामशे- 


दाता नियुक्त करने लगेंगे तब, किंस व्यक्तिको इस पदपर 
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नियुक्त किया जाय,इस सम्बन्ध में मंत्रिमण्डलसे परामर्श लेना जरूरी 
| होगा । 

| संघीय गवर्नर-जनरल और उनके अधिकार 
। ऊपर कहा जा चुका है कि फेडरेशन कायम होनेपर गवर्नर- 
|. ! जनरलकी कुछ खास जिम्मेदारियां रहेंगी और उन जिम्मेदा- 
ह रियोंको पूरा करनेके लिये उन्हें ऐसे कुळ खास अधिकार भी 
रहेंगे, जो अभी उन्हें नहीं हैं । फेडरेशन कायम होनेपर गबनेर- 
जनरलक्रो जो खास जिम्मेदारियां रहेंगी, उनमेंसे मुख्य ये हैं-- 
(१) भारत या इसके किसी भागकी शान्तिपर आनेवाले खतरेको 
रोकना; (२) संघीय सरकारकी आर्थिक दृढता ( 71721८1 
S2६५ ) और साखको कायम रखंना; (३) अल्पसंख्यकों के 
स्यायोचित अधिकारोंकी रक्षा करना; (४) पब्लिक सर्विसके 
मेस्बरौं या उनके आश्रितोंके लिये १६३५ ई० केगवर्नमेंट आफ 
इण्डिया ऐकमें जो अधिकार दिये गये हैं उनको वे अधिकार 
दिळाना या उनकी रक्षा करना; (५) यूनाइटेड किंगडम (मेट ब्रिटेन) 
और बर्मामें बने हुए मालके आयातके सम्बन्धमें भेदभावमूछक 
नीतिको (Descriminat।०॥) रोकना; (६) देशी राज्य तथा 
देशी नरेशोंके अधिकार एवं उनके सम्मानकी रक्षा करना। इन 
विशेष जिम्मेदारियोंको पूरा करनेके लिये गवर्नर-जरछको जो 
विशेष अधिकार दिये गये हें उनके अनुसार वे इन विषयोंमें 
स्वयं अपनी विवेक-बुद्धिके अनुसार काम करेंगे। इनके सम्बन्धमें 
वे अपने मंत्रिमण्डलसे परामर्श लेनेके लिये बाध्य नही होंगे, वल्कि 
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| इन विषयाँमें परामश देनेके लिये वे ज्यादेसे ज्यादा अपने तीन 

| सलाहकार अळग ही नियुक्त कर सकंगे। इन सलाहकारोंकी 

| सविसकी शते' और उनके वेतन आदिका निर्णय कोन्सिळयुक्त 
संग्राट करे'गे। 

कानून बनानेका अधिकार 

| संव शासन-योजनाके अनुसार नयी व्यवस्था चालू हो जाने 
पर यद्यपि साधारणतः कानून वनानेका अधिकार संघीय व्यव- 
स्थापिका परिषद्को रहेगा, लेकिन कोई खास परिस्थिति पेदा 
हो जानेपर गवनंर-जनरलको भी कानून बनानेका अधिकार दिया 
गया है । गवनंर-जनरलको अगर यह बात जँच जाय कि नया ' 
कानून जारी करना जरुरी है, और उस वक्त अगर व्यवस्थापिका 

| परिषदूका अधिवेशन न हो रहा हो, तो वे आडिनेन्स जारी कर 

| सकते हैं, जो छः महीने तक लागू रह सकता दै; और इस अवधिके 

| 


अन्दर जबतक वह व्यवस्थापिका परिषद्‌ द्वारा रद्द न कर दिया 
जाय तबतक बह आडिनेन्स उसी प्रकार लागू रहेगा,जिस प्रकार 
` ब्यवस्थापिका परिषदू द्वारा पास किया हुआ कोई कानून । इस 
प्रकारके आडिनेन्स जारी करनेका अधिकार गवनर-जनरल उसी 
अवस्थामें अमलमें छा सकते हैं, जब व्यवस्थापिका परिषदूका 
अधिवेशन न होता हो | लेकिन अपने जिस उत्तरदायित्वका पालन 
करनेके लिये गवनर-जनरळको अपनी विवेक-बुद्धिसे काम लेनेका 
अधिकार दिया गया दै उसके सम्त्रन्धमें अगर गबनर-जनरलको 
यह महसूस हो कि तुरन्त कारवाई करनेके लिये नया कानुन जारी 
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वि ०१६० हती... 
करना जरूरी है, तो वे छः महीनेके लिये आडिनेन्स जारी कर सकते 
हें, और यह छः महीनेकी अवधि पूरी हो जानेपर फिर एक वार उस 
अवधिको दूसरे छः महीनेके लिये बढ़ा सकते हें । उपयु क्त पहले 
प्रकारके आडिनेत्सको तो व्यवस्थापिका परिषद्‌ रद कर सकती हैं, 
E हेकिन इस दूसरे प्रकारके आडिनेन्सको रद करनेका अधिकार संघीय 
व्यवस्थापिका परिपदूको नहीं दिया गया गया है। इस प्रकारके 
आडिनिन्सके अळाबा भी विधान की ४४ थीं धाराके अनुसार 
गवर्नर-जनरलको और भी एक प्रकारका कानून जारी करनेका 
अधिक्रार दिया गया दै । गवर्नर-जनरलक्रो अपने उत्तरदायित्व- 
सम्बन्धौ जिन कामोंके विषयमें अपनी विवेक-बुद्धिसे काम लेनेका 
अधिकार दिया गया है उन कामोंको अच्छी तरह पूरा करनेके 
लिये अगर उन्हें कोई नया स्थायी कानून बनाना जरूरी महसूस 
हो, तो वे संघीय व्यवस्थापिका परिषदूकी दोनों सभाओंक्रो सन्देश 
भेजकर इसकी सूचना दे सकते हैं कि हम ऐसा कानून बनाने जा 
रहे हैं। वे अगर चाहें तो इस सन्देशके साथ ही प्रस्तावित 
कानूनक्रा मसविदा भी भेज सकते हैं। इस प्रकार कानूनका 
मसविदा दोनों सभाओंमें भेजनेके एक मद्दीनेके बाद वे अपने 
इच्छानुसार उस मसविदेको कानूनका रूप दे सकते हैं। इसके 
पहले अगर परिषदूकी ओरसे उस प्रस्ताबित कानूनके सम्बन्धमें 
कोई सुकाब रखा जाय तो गवनेर-जनरल उसपर विचार कर सकते 
हैं। लेकिन इस प्रकार गवन॑र-जनरळ जो भी कातून बनायंगे वह 
भारतमंत्रीके पास भेजा जायगा, जो इसे ब्रिटिश पाछमेंटकी दोनों 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


ॐ भारतीय शासन व्यवस्था # १०१ 


सभाओंकी जानकारीके लिये उनके सामने रखेंगे। ऐसा कानून 
धावर्नर-जनरल्स ऐक ( Governor- General's Act) 
कहलायगा । 


ere eee “५५ 


विधान फेल हो जानेपर 

नये विधानके निर्माण-करत्तांओंको इस बातकी शायद 
आशङ्का थो कि हिन्दुस्तानका उप्र राष्ट्रवादी दढ अगर अड़ंगा- 
नीति अख्तियार करे तो वेधानिक जिच पेदा हो जा सकती दै 
और इस विधानके अनुसार काम चलना गेरसुमकिन हो जा 
सकता दै, इसलिये गवनेर-जनरलको विधानकी ४५ बीं धाराके 
अनुसार अधिकार दिया गया है कि इस विधानके मुताबिक काम 
चलाना अगर असम्भव हो जाय, तो एक घोषणा निकाल कर 
सभी अधिकारोंको (संघीय न्याय-विभागको छोड़कर) वे अपने 
हाथमें ठे ले सकते दैं। यद्द घोषणा छः महीने तकके लिये जायज 
रहेगी । इस घोषणाकी सूचना भारत-मंत्रीको भी दी जायगी, जो 


_ उसको पार्लमेंटके सामने रखेंगे । गवर्नर-जनरल अगर चाहेंगे तो 


एक दूसरी घोषणा जारी करके पहली घोषणाको रद्द भी कर 
सकते हैं। लेकिन छः मह्ीनेकी अवधि पूरी ददो जानेपर अगर 
गवर्नर-जनरळ और ज्यादा दिनों तक विधानको मुल्तबी रखकर ' 
सारे अधिकार अपने हाथोंमें रखना चाहें, तो वे ऐसा नहीं कर 
सकते । लेकिन ब्रिटिश पार्लमेंटकी दोनों सभाए' अगर प्रस्ताव 
पास करके ऐसा करना चाहें, तो वे ऐसा कर सकती हैं। ऐसी 
अवस्थांमें पाठेमेंट घोपणाकी अवधिको बारह महीनेके लिये बढ़ा 
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सकती है। जब-जब पालेमेंट ऐसा प्रस्ताव पास करेगी तभी 
1. विधानको स्थगित रखनेक्की अवधि बारह महीनेके लिये बढ़ायी 
जा सकेगी, लेकिन किसो हालतमें भी विधानको तीन सालसे 
ज्यादा दिनों तक स्थगित नहीं रखा जा सकेगा | गवर्नेर-जनरछ 
विधान स्थगित करके अपने हाथमें शासन-संचालनके सारे 
अधिकार ले लेनेकी जो घोषणा करगे उससे तीन साढकी अवधि 
पूरी हो जानेके बाद फिर विधानके मुताबिक काम होने लगेगा । 
इस अवधिके अन्दर गवनेर-जनरल जो कानून जारी करेंगे वे 
संघ-शासन-विधानके मुताबिक काम फिर शुरू होनेके दो साल 
बाद तक लागू रह सको । लेकिन इस दो सालकी अवधिके पहले 
ही अगर संघीय व्यवस्थापिका परिषद्‌ ऐसे कानूनको रद्द कर देना 
चाहे, तो वद्द ऐसा कर सकेगी । 


£ 
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केद्रीय व्यवस्थापिका परिषद्‌ 


वर्तमान व्यवस्थापिका परिषद्‌ 

सन्‌ १६२० ई०में .मटिगु-चेम्सफोडे शासन-सुधार जारी होनेके 
पहले तक केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद्की एक ही सभा थी, और 
वह 'लेजिस्लेटिव कौन्सिल' क्रहलाती थी | लेकिन सन्‌ १६२० में 
मांटेगु-चेम्सफोर्ड शासन-सुधार जारी होनेपर केन्द्रीय व्यवस्था- 
पिका परिषद्का विल्कुल नये ढंगसे संगठन किया गया और 
उसकी रूपरेखा बिल्कुळ बदल गयी । पहले जद्दां परिषद्की एकही 
सभा थी, वहाँ अब केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषदकी भी, ब्रिटिश 
पालमेंटकी भांति, दो सभाए' हो गयी- (१) कौन्सिळ आफ स्टेट 
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या राज्य-परिषद और (२) लेजिस्लेटिव असेम्बली; ओर पालमेंट 
। के सदस्योके नामके साथ जसे एम० पी०( मेम्बर आफ पालमेण्ट ), 
| लगाया जाता है उसी प्रकार असेम्बळीके सदस्योंके नामके 
साथ एम० एल० ए० (मेम्बर आफ लेजिस्लेटिव असेस्बली ) 
लिखा जाने लगा । इसके बाद फिर सत्र १६३५ ६० में जो नया 
शासन-सुधार पास हुआ है उसके अनुसार केन्द्रीय व्यवस्थापिका 
परिषद्के संघटनमें फिर बहुत बड़ा परिवर्तन होनेवाला है 
और वह फेडरल या संघीय व्यवस्थापिका परिषद्‌ कही जायगी । 
लेकिन नये शासन-सुधारके अनुसार प्रान्तोंमें यद्यपि सन्‌ 
१६३७ ६० के १ अप्रे से ही काम 'शुरू हो गया है, इस नये 
विधानके केन्द्रीय शासनसम्वन्धी व्यवस्थाको अभी अमलमें नहीं 
छाया गया दै; ओर जेसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका दै, 
अभी यहद भी नहीं कहा जा सकता कि विधानका वह अंशा कब 
तक अमलमें लाया जायगा। और सच तो यह है कि यह कहना 
भी अभी मुश्किल है कि सन्‌ १६३५ के 'गवनेमेण्ट आफ इण्डिया 
ऐक्ट” में जेसी फेडरल शासन-व्यवस्था दै, उसी रूपमे केन्द्रीय 
सरकार और केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद्का संघटन होगा, 
क्योकि देशी ओर अन्तरराष्ट्रीय घटनाचक्रके फलस्वरूप उसमें 
परिवर्तन होना असंभव नहीं दै। परन्तु जवतक वर्तमान नये 
विधानके अनुसार संघीय शासन-ब्यवस्था अमलमें नहीं लायी 
जाती तबतक केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिपदके संघटनमें कोई 
परिवर्तन नहीं होगा, और मंटिगु-चेम्सफोर्ड शासन-सुधारके 
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अनुसार जेसी इसकी रूप-रेखा थी, वही कायम रहेगी । इसलिये 
यहाँ पहले उसीपर प्रकाश डाला गया दै, ओर अगले अध्यायमें 
संघीय शासन-व्यवस्थाके अनुसार भविष्यमें होने वाले संघटनपर 
प्रकाश डाला जायगा | 
कौंसिल आफ स्टेट या राज्य-परिषद्‌ 

केन्द्रीय ब्यवस्थापिका परिषदकी अभी दो सभाएँ हैं। इनमेंसे 
कौन्सिल आफ स्टेट या राज्य-परिषद के सदस्यांकी संख्या ६० 
है, जिनमें तेतीस तो निर्वाचित सदस्य रहते हैं, और सत्ताइस 
भारत-संरकार द्वारा मनोनीत! इन मनोनीत सदस्योंमें भी 
२० तो सरकारी अफसर होते हैं, और सिर्फ ७ गेरसरकारी 
सदस्य। राज्य-परिषदका जीवन साधारणतः पांच सालक्रा 
होता है। निर्वाचित सदस्योंके लिये योग्यता क्या होनी चाहिये, 
यह भी विधान और विधानके अनुसार बने हुए नियम द्वारा 
निश्चित कर दिया गया हे । इनमें मुख्य बातें ये हैं, कि वही 


, व्यक्ति उम्मीदवार खड़ा हो सकता है जो किसी ऐसे सम्प्रदायका 


व्यक्ति हो, जिसको साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है, या किसी 
खास स्वत्वका प्रतिनिधित्व करता हो; नियम द्वारा निर्धारित 
कमसे-क्रम रेवन्यू या इनकमटेक्स देता हो या किसी व्यवस्था- 
पिका सभाका सदस्य रद्द चुका हो अथवा शिक्षा-सम्बन्धी 
विशेष योग्यता रखता हो । गर्जे यह कि राज्य-परिषदके सदस्यके 
लिये वे ही लोग उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं, जिनका नाम 
किसी निर्वाचक-मण्डलकी सूचीमें दुजे हो, बशर्ते कि-(१) 
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उनकी उम्र २५ सालसे कमकी न हो, (२) वे ऐसे आदमी न हों, 
जिनको फौजदारी मामलेमें एक सालसे ज्यादा अवधिके 
लिये केदकी अथवा देश-निकालेकी सजा दी गयी हो, (३) वे 
ऐसे वकील न हों, जिनको अदाछतने वकालत करनेके अधिकारसै 
बंचित कर दिया हो, (४) वे ऐसे दिवालिये न हों, जिनका पूरा 
भुगतान न हो गया हो, और (५) वे सरकारी नौकर न हों। इस 
सम्बन्धमें एक विशेष उल्लेखनीय बात यह हे कि महिलाएं 
यद्यपि केन्द्रीय असेम्त्रळीकी सदस्या हो सकती हैं, ओर हैं भी, 
वे राज्य परिषदकी मेम्बर नहीँ हो सकती हैं। इसके अलावा, 
कोई भी व्यक्ति केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषदकी दोनों सभाओं 
का सदस्य नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति दोनों 
सभाओंका सदस्य चुन लिया जाय, तो दोनोंमेंसे किसी सभाकी 
बेठकमें शरीक होनेके पहले उसको घोषणा कर देनी होती है कि वह 
किस सभाका सदस्य बना रहना चाहता है । उसकी इस घोषणा 
के बाद दूसरी सभामें उसका स्थान खाली समभा जाता है और 
उसकी पूतिके लिये फिरसे निर्वाचन होता है । 

इसके अलावा एक विशेष बात ध्यानमें रखने योग्य यह दे 
कि गवनेर-जनरछकी एक्जिक्यूटिव कोंसिलके मेम्ब्र यद्यपि 
दोनोंमेंसे उसी एक व्यवस्थापिका सभाके सदस्य होते हैं, जिसके 
छिये उनको नामज़द क्रियां जाता है, लेकिन उनको दूसरी सभामें 
भी बेठने और वहसमें भाग ठेनेका अधिकार रहता है, यद्यपि वे ' 
उस सभामें किसी प्रस्तावपर वोट नहीं दे सकते। 
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नेवांचक कान हो सकत ह 
सटिगु-चेस्सफोरड शासन-सुधार-योजनाके अनुसार व्यव- 


स्थापिका परिपदोंके लिये साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जारी 
की गयी, इसलिये यद्यपि यों साधारण तोरपर निर्वाचक संघ 
दो प्रकार के हैं--(१) साधारण निर्वाचक संघ और (२)- विशेष 
निर्वाचक संघ, लेकिन साधारण निर्वाचक-संघको अनेक साम्प्र- 
दायिक निर्नाचक संघोंमें बाँट दिया गया दै--जसे; मुस्लिम 
निर्वांचक-संघ, गेरमुस्छिम निर्वाचक संघ आदि। इन साम्प्र- 
दायिक निर्वाचक संधोंके बोटरोंकी सूचीमें उन्‍्हों छोगोंके नाम 
दर्ज हो सकते हैं, जो उस सम्प्रदायके व्यक्ति हैं, जिस सम्प्रदायका 
बह निर्वाचक संघ है । दूसरे प्रकारके संघोंमें अर्थात्‌ बिशेष निर्वा- 
चक संघोंमें जमीनदार, व्यापारी, विश्वविद्यालय, खान तथा 
उद्योग-व्यबसायवाले आ जाते हैं। 

जो लोग त्रिटिश प्रजा नहीं हैं ( देशी नरेश और रियासती 
प्रजाको छोड़कर ) जो किसी अदालत द्वारा पागळ करार दिये 
गये हैं, जो इक्कीस सालसे कम उम्रके हैं, जिन्हें फौजदारी मामलेमें 
६ महीनेसे ज्यादा दिनोंके लिये सख्त सजा मिल चुकी है, या 
जो निर्वाचनके समय धमकी या रिश्वत आदिके लिये अपराधी 
ठहराये गये हैं, वे लोग निर्वाचक नहीं हो सकते हैं। जिन लोगों 
में उपर्यक्त अयोग्यता न हो, और उनमें अगर निम्नलिखित 
योग्यता हो, तो वे निर्वाचकोंकी सूचीमें अपने नाम दज करा सकते 
हैं; जेसे--(१) जो निर्वाचन क्षेत्रकी सीमाके अन्दर रहने वाले हों 
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(२) और जिनके पास निर्धारित कीमतकी जमीन हो या (३) 
जो निर्धारित इनकम-टेक्स देते हों या (४) जो किसी व्यवस्था- 
पिका सभाके सदस्य रह चुके हों या अभी हों या (५) जो किसी 
म्युनिसिपळ अथवा डिस्ट्रिक्ट बोडके निर्धारित पदाधिकारी हों 
या (६) जो किसी को-आपरेटिव वंक्न के निर्धारित पदाधिकारी 
हों या (७) जिन्हें सरकार द्वारा शमशुल-उलेमा या महामहो- 
पाध्यायकी उपाधि मिली हो यों तो विभिन्न प््रान्तॉमें राज्य- 
परिषदके निर्वाचकोंके लिये जमीन-लगान और इनकम-टेक्स 
सम्बन्धी योग्यताका मापदण्ड अछूग-अछग है, फिर भी यह 
योग्यता इतनी ऊँची रखी गयी दवै कि बड़े-बड़े जमीन्दार ओर 
पूजीपतियें को ही यह अधिकार प्राप्त दै, जिनकी संख्या देशकी 
साधारण जनताके मुकाबिलेमें बहुत थोड़ी दै । 
राज्य-परिपद्का कार्य और अधिकार 

“दो सभाओ'की व्यवस्थापिका परिषद्‌? का उद्देश्य आमतौर 
पर यहद रहता है कि किसी राष्ट्रीय उत्तेजनावश व्यवस्थापिका 
परिषद जल्दत्राजीमें कोई ऐसा कानुन न पास कर बेठे, जिसके 
लिये बादमें पळताना पड़े और उससे राष्ट्रकी हानि हो। दो 
सभाओंके रहनेसे किसी कानुनके पास होनेमें काफी समय लगता 
है, ओर उत्तेजनामें आकर अगर एक सभा कोई अवांछनीय 
कानूनी मसविदा पास भी कर दे, तो दूसरी सभामें फिर उसपर 
गंभीरतापूर्वक विचार किया जा सकता है और तब तक उत्तेजना 
शान्त हो जानेपर जब संशोधित रूपमें पहलछी सभाम वह मसविदा 
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फिर विचारार्थ वापस भेज दिया जाता दै, तो उसपर वहां ठंडे 
दिमागसे गंभीरतापूर्वक बिचार किया जा सकता है । इसलिये 
दोनो' सभाओ'को प्राय; एक समान अधिकार रहते हैं; लेकिन 
आमतौरपर देखा जाता है कि बजट पास करनेके सम्बन्धमें 
इसके और असेम्ब॒लीके अधिकार बराबर नहीं हैं । राज्य-परिषदू 
बजटको रद्द नहीं कर सकती है। 

यों तो किसी कानुनी मसविदाको कानूनका रूप तभी प्राप्त 
हो सकता है, जब व्यवस्थापिका परिषदकी दोनो सभाओंमें बह 
स्वीकृत हो जाय और उसपर गवनेर-जनरलका हस्ताक्षर प्राप्त 
हो जाय ; लेकिन गवर्नर-जनरछकी सिफारिशके मुताबिक अगर 
दोनोंमेंसे कोई एक सभा उस कानूनी मसविदा या “बिल” को 
पास न करे तो गवर्नर-जनरछ यह कहकर उसको पास (0८:४५) 
सकते हैं, कि ब्रिटिश भारतके हित ओर शान्ति एवं व्यवस्थाकी 
रक्षाके लिये इस कानूनका पास होना जरूरी है। ऐसी अवस्थामें 
व्यवस्थापिका परिषदूकी एक सभाके विरोध करनेपर भी वह 
“बिल! कानून बन जाता दै। ऐसी अवस्थामें लोकमतका प्रतिनिधित्व 
करनेवाळी असेम्वळीकी रायको ठुकराकर राज्य-प्ररिषदका सम- 
शन प्राप्त करनेमें सरकारको कोई कठिनाई नहीं हो सकती; . 
पिल्ले बपौमें कितनी ही बार देखा गया दै, कि 'फिनेन्स बिल! 
को असेस्बलीने प्रबळ वहुमतसे नामंजूर कर दिया दै, फिर भी 
“राज्य परिषद? ने उसे पास कर देनेमें जरा भी हिचकिटाइट नहीं 
दिखायी । 
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SOOT TT TN 
> वर्साके भारतसे अलग हो जानेके कारण अत्र राज्य परिषदमें उसका 
प्रतिनिधित्व नहीं रह गया है । 

ॐ एक निर्वाचनमें पज्ञाबके मुसलिम निर्वाचक्रोंको दो, और बिहार- 
उड़ीसाके गेर-मुसलिम निर्वाचक दो; और दूसरे निर्वाचनमें पञ्जाबके मुस- 
लिम निर्वाचक्रोंकी एक, और बिद्दार-उडीसाके गैर-मुसलिम निर्वाचकोंको तीन, 
प्रतिनिधि चुननेका अधिकार रहता है । १ 

1 एक निर्वाचनमें गेर-मुसलिम और एक निर्वाचनमें सुसलिम निर्वाचक्राँ- 
को बारी-बारीसे एक सदस्य चुननेका अधिकार है । . 
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लेजिस्लेटिव असेम्ब्ली 

भारतकी केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिपदकी दूसरी सभा अर्थात्‌ 
लेजिस्टेटिब असेम्त्रलीके . सइस्याँकी संख्या १४४ दै, जिनमेंसे 
१०४तो साम्प्रदायिक और बिशेष निर्वाचक-संघोंद्वारा निर्वाचित 
सदस्य रहते हैं, और वाकी ४० सद्स्योंको भारत-सरकार नामजद्‌ 
करती दै । इन चाळीस नामज़द सदस्योंमें ज्यादेसे ज्यादा २६ 
सरकारी अफसर हो सकते हैं, ओर वाकी गेरसरकारी बामज्ञद 
सदस्य । राज्य-परिषदसे असेम्ब्लीमें एक विभिन्नता यह्‌ है, कि 
राज्य-परिषदके प्रेसीडेण्टको जहाँ गवरनर-जनरल नियुक्त करते दै, 
बहा असेम्ब्रीके प्रेसीडेण्ट और डिप्टीप्रेसीडेण्टको असेम्बलीके 
सदस्य ही चुनते हैं, और इन दोनो पदोंपर असेम्बलीके निर्वाचित 
सदस्योंमेंसे ही दो व्यक्तियोंको चुना जा सकता है; नामज़द सदस्य 
न तो असेम्त्रलीके प्रेसीडेण्ट हो सकते हैं, ओर न डिप्दीप्रेसीडंट । 
असेम्बलीके जीवनकी साधारण अवधि तीन साळकी होती है, 
छेकिन बिशेष परिस्थितिमें गवर्नर-जनरल उसको इस अवधिके 
` पहले भी भंग करके नये निर्वाचनके लिये आदेश जारी कर सकते 
हैं अथवा इसके जीवनको तीन साढसे ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। 
हेकिन असेस्त्रली भंग होनेके दिनसे ६ मद्रीके अन्दर नयी असे- 
म्बळीका अधिवेशन होना अनिवार्य दै । हाँ, पहले ही भारतमंत्रीसे 
अगर गवर्नर-जनरळ अनुमति छे छे, तो नयी असेस्बलीकी 
घेठकको वे नौ महीने तक टाळ सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा 
दिनों तक तो किसी हाळतमें भी नहीं। 
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£ बर्मा सन्‌ १९३७ के १ अप्रेल से भारत से अलग कर दिया गया। 
इसल्यि असेम्बळीमें अब वर्मा का प्रतिनिधित्व नहीं रह गया है । 
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निर्वाचकोंकी योग्यता 
निर्वाचक होनेके लिये जिन अयोग्यताओंका उल्लेख राज्य- 
परिषदके सम्वन्धमें किया गया दै वे असेम्ब्रलीके निर्वाचकोंके 
सम्बन्धमें भी लागू हें । जिन लोगोंमें वे अयोग्यताए' न हों, ओर 
उनमें अगर निम्नलिखित योग्यता हो, तो वे भारतीय लेजिस्लेटिव 
असेम्बलीके साधारण निर्वांचक-संघकी सूचीमें अपने नाम दजे 
कराकर निर्वाचक हो सकते दै-- 
(१) जो व्यक्ति निर्वाचक-संघकी सीमाके अन्द्र रहनेवाले हो, 
और न 
(२) जो निश्चित या उससे ज्यादा कीमतकी ज़मीनके मालिक 
हों, अथवा 
(३) जिनके अधिकारमें निश्चित या उससे ज्यादा कीमत की 
ज़मीन हो, या 
(४) जो ऐसे मकानके मालिक हों अथवा ऐसे मकानमें रहते 
हों, जिसका सालाना भाड़ा निश्चित रकम या उससे 
ज्यादा हो, या 
(५) जो ऐसे शहरमें रहते हों, जहाँ म्यूत्तिसिपछ हैसियत- 
` टेक्स लिया जाता दैया निश्चित आमदनी या उससे ज्यादा 
पर म्युनिसिपलीटीको दैसियत-टेक्स देते हों, या 
(६) जो भारत-सरकारको इनकम-टेक्स देते हों, या जिनकी 
` ` खेतीकी आमदनीके अछाबा दूसरे प्रकारकी सलाना 
आमदनी २००० रुपये या उससे ज्यादा हो । 
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बोटर बननेके लिये साम्पत्तिक योग्यता सभी प्रान्तोंके लिये 
एक-सी नहीं रखी गयी है, बल्कि भिन्न-भिन्न प्रास्तोंमें वर्हांकी 
स्थितिको ध्यानमें रखकर अछग-अलग परिमाण निश्चित किया 
गया है, और वह सभी प्रान्तोमें राज्य-परिषदके निर्वाचकोंकी 
अपेक्षा कम है। फिर भी हिन्दुस्तानके जनसाधारणकी साम्प- 
त्तिक अवस्थाको देखते हुए इसमें किसीको आश्चय नहीं हो 
सकता कि केन्द्रीय असेम्बळीके निर्वाचकोंकी संख्या भी बहुत 
थोड़ी है। 
जिन व्यक्तियोंको निर्वाचक बननेकी योग्यता है ओर जिनके 
नाम निर्वाचक-संघकी सूचीमें दज हैं वे ही असेम्बलीके लिये 
उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। लेकिन उम्मीदवारीका पर्चा 
द।खिछ करनेके साथ हो ५००) बतौर जमानत जमा करना 
पड़ता है और चुनाबमें जिस द्वारे हुए उम्मीदबारको, कुळ पड़े हुए 
बोटोंका आठवां हिस्सा भी नहीं आता उसकी यह जमानतकी 
रकम जप्त कर ली जाती दै । 
व्यवस्थापिका परिषदके अधिकार और काय -चेत्र 
भारतोय-व्यवस्थापिका परिषद्के मुख्य काम हैं-भारत-सर- 
कारके बजटपर विचार करना, सारे ब्रिटिश भारतकी शासन-नीति 
की आलोचना करना | स्वाधीन देशोंका मंत्रिमण्डल बहाँकी पाळे- 
मेंटके सामने उत्तरदायी रहता दै, इसलिये बह पाछमेंटके निर्णयकें 
खिलाफ नहीं जा सकता और उसकी शासन-नीतिपर पालेमेंटका 
पूर्ण नियंत्रण रहता है; लेकिन भारतीय शासन-बिधानकै अनुसार 
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यहाँके शासक्रमण्डलपर व्यवस्थापिका परिषदका कोई प्रभावपूर्ण 
नियंत्रण नहीं रहता--यहाँतक कि बजटपर भी व्यवस्थापिका 
परिपदूका पूरा नियंत्रण नहीं रहता है। ऐसी अवस्थामें व्यवस्था- 
पिक्रा परिषदमें शासन-नीतिकी सिर्फ आलोचना भर की जा 
सकती दै, और यह काम अक्सर प्रस्ताव पेश करके किया जाता 
है। कभी-कभी बिशेष परिस्थिति पेदा हो जानेपर ब्यवस्थापिका 
परिषदकी कार्यबाही स्थगित करनेका प्रस्ताब (Adjourhment 
110001 ) पेश करके भी सरकारी नीतिकी आलोचना की जाती 
है। कार्यबाही स्थगित करनेका प्रस्ताव साधारणतः सरकारी 
नीतिकी निन्दा-सूचक प्रस्ताव होता दै, लेकिन कभी-कभी इस 
प्रकारका प्रस्ताव किसी खास परिस्थितिकी ओर सरकारका ध्यान 
आकृष्ट करनेके लिये भी पेश किया जाता है। शासन-कार्य 
सम्बन्धी बातें जाननेके लिये व्यवस्थापिका परिषद्‌में प्रश्‍न पूछने 
की भी व्यवस्था दै। देशोन्नति सम्बन्धी किसी कामको करनेके 
लिये व्यबस्थापिका परिषद प्रस्ताव पास करके भारत-सरकारसे 


` सिफारिश कर सकती है; लेकिन उस सिफारिशके अनुसार 


काम करनेके लिये भारत-सरकार वाध्य नहीं दै। 

कानून बनानेके सम्बन्धमें भारतीय व्यवस्थापिका परिषद्के 
अधिकार बहुत ही सीमित हैं। जबतक ब्रिटिश पालमेंट कानून 
पास करके स्पष्ट रूपमें इसे अधिकार न दे दे, तबतक यह 
ऐसा कोई कानून नहीं पास कर सकती दै जिससे ब्रिटिश पाले- 
मेंट द्वारा १८६० के बाद पास किये हुए किसी कानूनपर असर 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


pasar 


११६ अ भारतीय शासन व्यवस्था # 


पड़ता हो, और न तो यह पाछमेंट द्वारा पास किये हुए किसी 
ऐसे कानुनको रद्द कर सकती या उसमें हस्तक्षेप कर सकती दै, 
जिसके द्वारा भारत-मंत्रीको हिन्दुस्तानके लिये प्रेट-न्रिटेनमें ` कजे 
लेनेका अधिकार मिला हुआ है । भारतीय व्यवस्थापिका परिषद्‌ 
कोई ऐसा कानून नहीं पास कर सकती दै, जिससे त्रिटिश-भारत 
के किसी हिस्सेपर ब्रिटिश प्रभु-शक्ति ( 50४९०४०) ) के 
अधिकारमें हस्तक्षेप हो; ओर न तो वह कोन्सिळयुक्त भारत- 
मंत्रीसे पहलेही अनुमति लिये बिना ऐसा कोई कानून बना संकती 
है, जिससे हाईकोटॉको छोड़ कर दूसरी किसी अदालतको यूरोपमें 
पेदा हुए सम्राटके प्रज्ञाजन या उनकी सन्तानको फाँसीको सजा 
देनेका अधिकार मिले । भारतीय व्यवस्थापिका परिषद्‌ हिन्दु- 
स्तानकी किसी हाईकोटको उठा देनेके लिये भी कानुन नहीं बना 
सकती दै । 
व्यवस्थापिका परिपद्का अधिवेशन 

जसा कि पहले बताया जा चुका है, भारतीय ब्यस्थापिका- 
परिषद्का अधिवेशन बुलाने और अधिवेशनको बर्खास्त करनेका 
अधिकार गवर्नर-जनरळको दै ओर वे जब चाहें, इनके अधिवेशन 
बुला सकते हैं। गवनर-जनरल स्वयं तो व्यवस्थापिक्रा परिषद्‌ क्री 
का्यंवाहीमें भाग नहीं ठे सकते, लेकिन सरकारी नीतिके सम्बन्ध- 
में वे दोनों सभाओंकी संयुक्त बेठकमें अक्सर भाषण किया करते 


_ हैं ओर कभी-कभी सम्राटकी सरकारकी ओरसे मेहत्वपूर्ण घोषणा 


भी किया करते हें। भाषण समाप्त दो जानेपर गवर्नर-जनरछ चढे 
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जाते हें ओर तब बाकायदा साधारण कार्यवाही शुरू होती दै। 
राज्य-परिषदू और असेम्वलीके सदस्योंकी संख्या यद्यपि क्रमशः 
६० और १४४ दै, परन्तु पन्द्रह सदस्याँके उपस्थित रहनेपर 
राज्य-परिषद्की और कमसे कम २५ सदस्योंके उपस्थित रहनेपर 
असेम्बलीकी कार्यवाही जारी हो सकती दै । अगर घठक शुरू हो 
चुकी हो और इसी बीचमें कुछ सदस्यं उठकर चले गये हो,जिससे.. 
सद्स्योंकी उपयुक्त उपस्थिति न रह गयी हो, तो नियमानुसार 
कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती दै । 

यों तो गवर्नर-जनरळ जब चाहें, तभी. व्यवस्थापिका 
परिषद्को अधिवेशन हो सकता है, लेकिन आमतौरपर 
इनके दो अधिवेशन हुआ करते हैँ-एक तो शीत और ग्रीष्म- 
कालीन लम्बा अधिवेशन, और दूसरा शारदीय अधिवेशन । 
इनमें शीत और प्रीष्मकालीन अधिवेशन दिल्लीमें हुआ 
करता है और यह अधिक महत्वपूर्ण होता है; क्योंकि इसीमं 


` भारत-सरकारके बजट'या आय-व्ययके व्यौरेपर विचार किया 


जाता है । शारदीय अधिवेशन शिमलेमें हुआ करता दै। 
प्रश्नोत्तरके अळावा व्यवस्थापिका-परिषदके काम दो प्रकारके 
होते है--एक तो सरकारी, ओर दूसंरा गैरसरकारी । प्रत्येक 
अधिवेशनके ज्यादा दिन तो सरकारी काममें ही लग जाते हें और 
उन दिनोंमें सरकारी प्रस्ताव और 'बिळ? पर (कानूनका ससविदा) 
ही बिचार हो सकता दै। हाँ, कोई विशेष परिस्थिति पेदा हो 
ज्ञानेपर कोई गैरसरकारी सद्स्य उस खास परिस्थितिके सम्बन्ध" 
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में सरकारी नीतिकी आलोचना करने अथवा उसकी ओर ध्यान 


_ आकृष्ट करनेके लिये कार्यबाही स्थगित करनेका प्रस्ताव पेश कर 


सकता है । प्रत्येक अधिवेशनमें कुछ दिन गैरसरकारी प्रस्ताव 
और “बिलं? पर विचार करनेके लिये भी निश्चित रहते हैं, ओर 
गेरसरकारी कामोंके दिन ही गैरसरकारी सदस्योंको अपने प्रस्ताव: 
या 'बिल' पेश करनेका मौका मिळता है। लेकिन गरसरकारी 
कामके लिये बहुत थोडे ही दिन रहते हैं, और गेरसरकारी प्रस्ताव 
तथा 'बिळों? की संख्या बहुत रहती द्वै। ऐसी अवस्थामें उतने 
दिनोमें ही सभीपर विचार होना तो सम्भव नहीं; इस लिये 'बेलट' 
द्वारा प्रस्ताब और 'बिछों” को पेश करनेका क्रम निश्चित किया 
जाता है। इस क्रमके अनुसार जितने भी प्रस्ताव और 'बिलों' 
पर उतने समयके भीतर विचार हो सकता है, उनपर विचार 
होता है ओर बाकी प्रस्ताव तथा 'बिल' रह जाते हैं। इसलिये _ 
गेरसरकारी “बिल” पास करानेमें बड़ी कठिनाइयोंका सामना 
करना पड़ता है। अधिवेशनमें किन विषयोंपर और किस क्रमके 
अनुसार विचार किया जायगा, इसका निश्चय पहले ही हो जाता 
हे और ब्यवस्थापिका पंरिषदकी दोनों सभाओंके सेक्रेटरी 
अपनी-अपनी सभाके लिये जो कार्यक्रम पहलेसे तेयार करते हे, 
उसीके अनुसार काम होता है । 

राज्यपरिषद और  असेम्त्रलीके अध्यक्षोंको अपनी-अपनी 
सभाको वेठककी कायेवाहीका संचालन करनेके सम्बन्धमें काफी 
अधिकार रहते हैँ ओर कार्य-संचाळनके लिये जो नियम बने. हुए 
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हैं उनके अनुसार वे कार्य संचालन किया करते हैं। इस नियमके 


अनुसार परिषद्का जो भी सदस्य बोळनेके लिये खड़ा होता दै, 
बह अध्यक्षको सम्बोधन करके दी बोलता है, और सीधे वह 
किसीसे प्रश्न नहीं कर सकता । इसी प्रकार, प्रश्नोंका उत्तर देनेके 
लिये जब सरकारी सदस्य खड़े होते हैं, तो वे सीधे प्रश्‍नकर्त्ताको 
उत्तर नहीं देते,बल्कि अध्यक्षको सम्बोधन करके उत्तर देते हैं। काये- 
बाहीके समय हरेक प्रश्‍नपर अध्यक्षका निर्णय ही अन्तिब निर्णय 
होता दे और अध्यक्षका निर्णय सभीको स्वीकार करना पड़ता 
है। यदि कोई सदस्य अपनी बेज्ञा हरकतोंसे कायवाद्दीके सुचारु: 
रूपसे संचाळनमें बार-बार बाधा डाले अथवा अध्यक्षके किसी 
आदेशका पालन करनेसे इनकार करे, तो अध्यक्ष उस सदस्यको 
एक या इससे ज्यादा दिनोंके लिये सभामें आनेके अधिकारसे 
बंचित कर सकते हैं। व्यवस्थापिका परिषदकी दोनो सभाओंकी 
कार्यबाही नियमानुसार अंग्रेजी भाषामें होती दै और सदस्य 


` अंग्रेजीमें ही बोळ सकते हैं, लेकिन जो सदस्य अंग्रेजी भाषा 


नहों जानते, वे सभापतिकी अनुमति लेकर हिन्दुस्तानी या 
दूसरी किसी देशी भाषामें भी बोल सकते हैं। 
प्रश्‍न और प्रस्ताव 
राज्य-परिषद और असेम्बली, दोनो दी सभाके सदस्य 
शासन-सम्बन्धी बार्तोको जाननेके लिये प्रश्न पूछनेका अधिकार 
है; और जिन विषयोंके सम्बन्धमें सदस्योंको व्यवस्थापिका- 
संभामें प्रस्ताव पेश करनेका अधिकार दै) उनके सम्बन्धमें प्रश्न 
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भी पूछे जा सकते हें । इसलिये कार्यवाही आरम्भ होनेपर शुरूमें 
कुछ समय प्रशनोत्तरके लिये निश्चित रहता है ओर उतने समयके 
अन्दर ही प्रशन पूछे जा सकते हें । सरकारी सदस्य जब किसी 
प्रश्नका उत्तर देते हें, तब उसपर और प्रकाश डालनेके लिये कोई 
भी सदस्य पूरक प्रश्न ( Supplementary qu९ऽt।०॥५ ) भी 
पूछ सकते हैं। लेकिन हरेक प्रश्नका उत्तर देनेके लिये सरकारी 
सद्स्य नियमानुसार वाध्य नहीं हैं। यदि सरकार समझती है 
कि जनहितकी दृष्टिसे किसी खास प्रश्नका उत्तर देना ठीक नहीं 
है, तो वेसा प्रश्न पूछे जानेपर सरकारी सद्स्य उठकर 
कह देते है कि इस प्रश्नका उत्तर देना सरकार ठीक नहीं 
समझती है। सरकारी विभागसे कोई जानकारी हासिल 
करनेके लिये राज्यपरिषद या असेस्वलीमें प्रश्न पूछनेके लिये 
साधारणतः कमसे कम दस दिन पहले इसकी नोटिस देनी 
होती है। किन्हीं खास घटनाओंके हो जानेपर उनके सम्बन्धमें 
जानकारी हासिल करनेके लिये इससे कम दिनोंकी नोटिस देकर 
भी प्रश्न पूछ जा सकते हैं। यों तो साधारण दृष्टिसे देखनेपर प्रश्‍न 
पूळनेका अधिकार कोई खास महत्वकी बात नहीं मालूम होता, 
ओर कभी-कभी सरकारी सद्स्य ऐसी छापरवाहीके साथ जवाब 
देते हे, जिससे जान पड़ता है कि इन प्रश्नोंका शासकोंपर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वस्तुतः बात ऐसी नहीं है । व्यवस्था- . 
पिका परिषदमें प्रश्‍न पूछ जानेके कारण मातहत॑-अधिकारी 
सतक रहते हें और साधारणतः ऐसा प्रसंग नहीं आने देना 
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चाहते, जिससे असेस्बलीमें उसकी चर्चा हो और उनकी बद- 
नामी हो। 
व्यवस्थापिका परिषदमें जो प्रस्ताव पेश किये जाते हँ वे 
आमतौरपर दो प्रकारके होते हें-एक तो किसी कामको करनेके 
लिये. भारत-सरकारसे अनुरोध करनेवाला, और दूसरा किसी 
खास घटनाके कारण उपस्थित होनेवाली परिस्थितिपर बिचार 
करने या उस सम्बन्धमें सरकारी नीतिकी आलोचनां करनेके 
लिये कार्यवाही स्थगित करनेवाला या 'काम रोको? ( A40urn- 
ment 1100101 ) प्रस्ताव । व्यवस्थापिका परिषद भारत- 
सरकारसे किसी कामकी सिफारिश करनेके लिये जो प्रस्ताव पास 
करती हैं उसको स्वीकार करनेके लिये भारत-सरकार बाध्य नहीं: 
है। फिर, व्यबस्थापिका परिषद इस तरहके सिफारिशी प्रस्ताब. 
हरेक'विपयके सम्बन्धमें पास भी नहीं कर सकती हैं । देशी नरेशों 
के शासन, किसी देशीनरेश सम्बन्धी किसी विषय, ब्रिटिश- 
 सम्नादके अधिकार-गत किसी स्थानकी अदालतमें बिचारा 
धीन किसी विषय ओर ब्रिटिश सरकार, गवनर-जनरल अथवा 
कोंसिल्युक्त गवर्नर-जनरछका किसी विदेशी-राज्य अथवा 
हिन्दुस्तानकी रियासतोंसे सम्वन्धके विषयमें कोई प्रस्ताव 
ब्यवस्थापिका परिषदकी दोनोंमेंसे किसी सभामें पेश नहीं किया . 
जा सकता दै। इनके अलावा कुछ विषय ऐसे हैं, जिनके सम्ब- 
स्धमें प्रस्ताव पेश करनेके लिये पहले गवनेर-जनरळकी अनुमति 
लेनी जरूरी होती दै; जेसे- धर्म या धामिक रीति-रिवाज, जढ? 
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स्थळ और आकाश सेना, विदेशी रज्य और देशी रियासतोंसे 
सरकारका सम्बन्ध, प्रान्तीय बिषयक्रा नियंत्रण, प्रान्तीय व्यव- 
स्थापिका परिषद द्वारा पास किंये हुए किसी कानूनको रद्द या 
डसमें संशोधन, गवनर-जनरल द्वारा पास किये हुए किसी कनून 
या उनके द्वारा जारी किया हुआ कोई आडिनेछको रद्द या उनमें 
संशोधनके लिये सिफारिश करने वाला प्रस्ताव । 
प्रस्ताव पेश करनेके लिये कमसे कम पंद्रह दिन पहले इसकी 
सूचना भेज देनी जरूरी होती दै। इस तरह गैरसरकारी प्रस्तावों 
की सूचनाए' मिल जाने पर, वेलट द्वारा प्रस्ताव पेश करनेका क्रम 
निश्चित किया जाता है। बेलटके अनुसार जो क्रम निश्चित होता 
है उसीके अनुसार गैरसरकारी काम वाले दिन व्यवस्थापिका परि- 
पदमें प्रस्तावक अपना प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। लेकिन किसी 
बहुत ही महत्वके प्रस्तावका नम्बर अगर बेलट द्वारा निश्चित 
क्रममें बहुत पीछे आये, तो विभिन्न दलोंके सदस्य आपसमें मिल 
कर, पहले जिनके प्रस्तावका नम्बर आया हो, उनसे अनुरोध करके - 
उनको उस महत्वपूर्ण प्रस्तावपर पहले बिचार होनेका मौका देनेके 
लिये राजी कर सकते हें । बेलटके अनुसार जिस सदस्यको प्रस्ताव 
पेश करनेका अधिकार मिलता दै बह किसी दूसरे सदस्य द्वारां . 
भी अपने उस प्रस्तावको पेश करबा सकता है, लेकिन अगर वह 
किसी सदस्यको पहलेसे-यह अधिकार न दे दे और जब प्रस्ताव. 
पेश करनेका मोका आये उस वक्त सभामें स्वयं हाजिर न हो, तो 
बह प्रस्ताव पेश नहीं किया ज्ञा सकता है । 
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“काम रोको” प्रस्ताव(Adjournment motion) पेश करनेके 
लिये नियम यह है कि कोई सदस्य जिस दिन ऐसा प्रस्ताव पेश 
करना चाहता दै उस दिन कार्यवाही शुरू होने पर, प्रश्‍नोत्तरके बाद 
ही, सेक्रेटरीको इसकी सूचना देनी पड़ती है । सूचना मिलने पर 
अध्यक्ष उस प्रस्तबको पढ़ कर सुना देते दें और यदि किसीने 
प्रस्ताव पेश करनेकी अनुमांत देनेमें आपत्ति न की तब तो अध्यक्ष 
घोषित कर देते हैं कि चार बजे इस प्रस्तावपर विचार शुरू होगा, ' 
छेकिन अगर किसीने अनुमति देनेमें अपत्ति की, तो अध्यक्ष उस 
प्रस्तावको पेश करनेकी अनुमति देनेके पक्षमें मत रखने वाढे 
लेगोंको खड़े हो जानेका आदेश देते हैँ। असेम्बलीमें कमसे 
कम २५ और राज्य-परिषदमें कमसे कम १५ सदस्याके अनुमति 
देनेके पक्षमें खड़े होने पर प्रस्ताव पेश करनेकी अनुमति. मिल 
जाती है । लेकिन अगर कोई प्रस्ताव पेश करनेकी अनुमति देनेका 
विरोध इसलिये करे, कि वह उसको नियमानुकूछ प्रस्ताव नहीं 


. समता, तो इसका निर्णय अध्यक्षके हाथमें रहता दै कि प्रस्ताव 


नियमानुसार पेश जिया जा सकता दै या नहीं। इस सम्बन्धमें 
अध्यक्षका फेसला ही आखिरी फेसला होता दै। 


कानून बननेकी विधि 
व्यवस्थापिका परिषद्की किसी सभाके मेम्बर अगर कोई 


कानूनी ससविदा ( पाछेमेंटरी भाषामें इसको “बिल! कहते हैं) पेश 
करना चाहें, तो नियमानुसार इसके लिये वह पहले इसकी सूचना 
झपनी सभाके प्रेसिडेण्दके पास भेजते हें ओर भगर यहद कानूनी 
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मसविदा ऐसे विषयसे सम्वन्ध रखता है, जिसके लिये विधानके 


अनुसार पहले गवनर-जनरलकी अमुमति लेनी जरूरी है, तो वह 
इसके पंहले गबर्नर-जनरळके पास अनुमतिके लिये प्राथना-पत्र 
भेजते हैं। गवर्नर-जनरलकी अनुमति सिल जानेके बाद ही वह 
“बिल! व्यवस्थापिका परिषदमें पेश किया जा. सकता है । किसी 
सभामें 'बिळ' पास होनेके पहले इसे तीन अवस्थाओंसे गुजरना 
पड़ता है, जो क्रमशः प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन ओर तृतीय 
बाचन कहलाता है। ै 

निश्चित दिनको जब /बिल” परिषद्‌ की किसी सभामें--राज्य 
परिषद्‌ अथवा असेम्बलीमें-पेश किया जाता है, तो उस अवसर 
पर उसके मूलभूत सिद्धान्तपर ही विचार किया जाता दै । “बिल! 
को पेश करने वाला सदस्य अक्सर उसी समय 'बिल' को, उस 
सभाके ही अथवा परिषदकी दोनों सभाओंके सद्स्योंकी एक 
संयुक्त सेलेक्ट कमेटीमें भेजनेका प्रस्ताव करता है, जिसमें प्रस्तावित 
'बिळभें संशोधन, परिवतन, परिवद्ध न किया जा सकता है । इस 
प्रकार पहलेपहल व्यवस्थापिका परिषद्में 'बिळ' सम्बन्धी जो. 
काररवाई होती है उसको प्रथम वाचन ( ¡"ऽध २९००।०४ ) 
कहते हें । सेलेक्ट कमेटीमें अच्छी तरह विचार हो चकनेके बाद 
बिळ' फिर विचाराथ जिस रूपमें व्यबस्थापिका परिषदमें आतां है 
उस पर फिर विचार किया जाता है । लेकिन इस बार विशेषता यह 
ददोती हे कि 'बिळ' की प्रत्येक धारा या(0190565)पर अच्छी तरह 
विचार किया जाता दै--उनमें संशोधन पेश किया जाता दै और 
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इसी मोकेपर 'बिल' पर सबसे ज्यादा बहस होती है । इस प्रकार 
पूरे 'बिल' की सभी धाराओंपर जो अळग-अळग विचार होता दै 
उसको द्वितीय बाचन ( 9९८००१ R९2५ ) कहते हें। इसके 
पश्चात्‌ पूरा 'बिछ' एक साथ पास किया जाता दै, जिसको तृतीय 
बाचन ( 11170 1२९८४०॥॥४ ) कहते हैँ । लेकिन इस प्रकार तानो. 
बाचन समाप्त हो जाने पर ही कोई 'बिळ' कानून नहीं बन जाता; 
व्यबस्थापिका परिषदकी एक सभामें जिस रूपमें 'बिळ' फस होता 
है उसी रूपमें वह दूसरी सभाको स्वीकृतिके लिये भेजा जाता है । 
वहाँ भी अगर बह ज्योंका त्यों पास हो गया तब तो गवर्नर 
जनरलकी स्वीकृतिके लिये मेज दिया जाता दै, और गवर्नर जन- 
रळकी स्वीकृति मिल जाने पर वह कानून बन जाता है । लेकिन 
अगर दूसरी सभाने उसको ज्योंका त्यों स्वीकार न करके 
उसमें यदि संशोधन किया, तो इस प्रकार संशोधित “बिल' फिर 
पहली सभामें स्वीकृतिके लिये वापस भेज दिया जाता है। बह 
सभा अगर इस प्रकार संशोधित रूपमें “बिल? को स्वीकार कर 


NAN भी पक के कप कक पक पी पे के री आप] 


` छे, तब तो 'बिल' को गव नेर-जनरल्के हस्ताक्षरके लिये भेज दियां 


जाता दै; परन्तु अगर वह दूसरी सभा द्वारा संशोधित रूपमें 
“बिल' को स्वीकार नं करे ओर इस आशयकी सूचनाके साथ 
“बिल'को दसरी सभामें छोटा दिया जाय, तो वह समा दोमेंसे कोई 
एक तरीका अख्तियार कर सकती हैं--(१) वह चाहे तो 'बिल' को . 
रोक दे सकती हैं या (२)अपने सहमत न होनेकी रिर्पोट ६ महीनेके | 
अन्दर गवनेर-जनरलके पास भेज सकती दै। इस प्रकार की रिपोर्ट 
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मिलने पर गवर्नर-जनरळ अगर चाहें तो उसपर विचार करनेके 
लिये व्यवस्थापिका परिषदकी दोनों सभाआंको एक संयुक्त वटक 
बुला सकते हैं, और इस संयुक्त बैठकमें राज्य-परिषदके प्रेसिडेंट 
अध्यक्ष-पद ग्रहण करे गे । इस प्रकार संयुक्त बेठकमें बहुमतसे गी 
रूपमें 'बिळ' पास होगा उसी रूपमें वह दोनों सभाओं द्वारा 
स्वीकृत समझा जायगा और तब गवर्नर-जनरलकी उसपर 
स्वीकृति मिल जाने पर बह कानूनका रूप धारण करेगा । 
उदाहरणके लिये, मान लीजिये कि कोई “बिल” पहले असे- 
म्बढीमें पेश किया गया और अन्तमें वहाँ वह पास होगया; तो 
इसके बाद वह उसी रूपमें राज्य-परिषदमें पेश किया जायगा। 
राज्य-परिषद अगर ज्योंका त्यों 'बिल” को पास कर दे, तब तो 
कोई मट नहीं; इस प्रकार दोनों सभाओं द्वारा पास किया 
हुआ 'बिल' गवर्नर-जनरलके पास, उनकी स्वीकृतिके लिये, भेज 
दिया जायगा और उनकी स्वीकृति मिल जाने पर वह कानून 
(2०0) बन जायगा । लेकिन अगर राज्य-परिषदने 'बिल' को | 
ज्योंका त्यां पास न करके उसमें कुछ संशोधन किया,तो संशोधन- 
सहित वह 'बिल' असेम्बलीके पास फिरसे विचार करनेके लिये 
लौटा दिया जायगा । असेम्बली अगर राज्य-परिषदके संशोधन 
से सहमत न हो, तो बह इस प्रकारकी सूचनाके साथ 'बिल' को 
वापस कर सकती है। इसी बीचमै अगर असेम्ब्ली भंग हो 
ज्ञाय, तब तो वह 'बिल' नापास ही सममा जायगा। लेकिन 
ह. अगर असेम्बली भंग नहीं हुई है ओर & महीनेके अन्दर गवर्नर” 
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जनरलके पास दोनों सभाओंमें पास होकर 'बिल' उनकी स्वी- 
कवतिके लिये न भेजा गया, बल्कि उनको सूचना दी गयी कि 
“बिल? में राज्य-परिषद ऐसे संशोधन करना चाहती है जो 
असेम्बलीको स्वीकार नहीं दै, तो गवर्नर-जनरल असेम्बली और 
राज्य-परिषद, दोनों सभाओंकी एक संयुक्त बेठक घुला सकते 
हैं। इस बेठकमें 'बिल' और संशोधन, सभीपर विचार होगा 
और. बहुमतसे जिस रूपमें 'बिछ' पास होगा, वही गवनेर-जनरळ 
की स्वीकृति मिल जाने पर कानून बन जायगा। 
इससे यह स्पष्ट दै कि भारतीय व्यवस्थापिका सभाका. वते- 
मान संघटन इस प्रकारका दै कि उसमें राष्ट्रीय दलळका अजेय 
बहुमत होना असम्भव-सा ही दै। इसलिये किसी भी गेरसर- 
कारी 'बिछ' का पास होना निहायत मुश्किल दै। गेरसरकारी 
'बिलों' के पास होनेमें यों तो दूसरे मुल्कोंकी पालेमेंटमें भी मुश्किल 
होती दै, लेकिन वहां शासन-सूत्र बहुमत-दलके हाथमें रहता है 
और शासक पाछमेंटके सामने उत्तरदायी रहते हैं, इसलिये 
` छोक-हितके लिये जिन नये कानूनकी जरूरत महसूस की जाती 
है, उनको स्वयं सरकारकी ओरसे पार्लमेंटमें पेश किया जाता है। 
छेक्रिन भारत-सरकार न तो व्यबस्थापिका परिषदके सामने 
जिम्मेदार है, और न उसका अस्तित्व भारतीय लोकमतपर 
निर्भर करता दै, इसलिये उससे प्रगतिशील लोकमतके अनु- 
कूळ कानून बनानेकी आशा नहीं की जाती। आरत-सरकार _ 
जिस 'बिळ' का विरोध करती हे वह अगर किसी तरद असे- 
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जीसे पास हो भी जाय, तो राज्य-परिषद्मे उसका पास होना 
असम्भव-सा ही है; क्योंकि राज्य-परिषद्‌ तो एक प्रकारकी 
सांमन्त-सभा हे ओर वह भारतीय जनताका प्रतिनिधित्व करनेके 
बजाय देशके धनी, जमींदार-रईसोंका ही प्रतिनिधित्व करती है, 
जो हमेशा सरकारके पिट्ट, बने रहते हैँ। इसके अलावा मनोनीत 
सदस्योकी संख्या भी काफी रहती हैं, जो सरकारकी कूप के फछ- 
स्वरूप हो परिषदके सदस्य रहते हैं; फिर वे सरकारके विरुद्ध 
राष्ट्रीय इल द्वारा पेश किये गये 'विळ' का समर्थन करेंगे, इसकी 
आशा भी नहीं की जा सकती दै। इसलिये अनेक बार देखा 
गया है कि जिस गैरसकारी 'बिल' के पक्षमें देशका जबर्दस्त छोक- 
मत रहा है वह भी सरकारके विरोध करनेके कारण पास नहीं 
हो सका। 


~ 


' फिनैन्स बिल 

'बजट” का सरकारी आय-व्ययका ब्यौरा पहले असेम्बलीमें 
ही पेश किया जाता दै। खचेकी कुछ मदं तो ऐसी है जेसे सर- . 
कारी कजेका सुद, सम्राट द्वारा नियुक्त किये गये कमं चारियोंके वेतन, 
सत्ता, पेन्शन आदि, सेना विभाग सम्बन्धी खर्च आदि--जिनके 
खचके लिये व्यवस्थापिका परिपदकी स्वीकृतिकी जरूरत नहीं 
होती । इनको छोड़कर दूसरी मदोंके खर्चके लिये कोंसिल्युक्त 
गवनेर-जनरलके प्रस्ताव मांगके रूपमें भारतीय व्यवस्थापिका 
परिषदके मतके लिये पहले असेम्बळीमें पेश किये जाते हें। असे- 
स्वळीको अधिकार दै कि वह उन मांगोंको उसी रूपमें स्वीकार 
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करे या न करे अथवा घटा कर स्वीकार करे। लेकिन कोंसिल- 
युक्त गवर्नर-जनरल असेम्बलीके इस निर्णयको मान लेनेके लिये 
वाध्य नहीं हैं और गवर्नर-जनरलको अधिकार है कि देशकी 
रक्षा और शान्तिके लिये अगर वे जरूरी सममं तो उन मदोके 
खर्चके लिये स्वीकृति (02111४) दे सकते हैं, जिनको असेम्बली 
ने अस्वीकार कर दिया दै अथवा घटा दिया है । ऐसी अवस्थामें 
राज्य-परिषदकी स्वीकृति मिल जाय तो वही काफी समभरी 
जाती दै । सन १६२४ ६० में जब स्वराज्य पार्टी असेम्बलीमें गयी 
तबसे लेकर अबतक अनेक वार असेम्बलीने फिनेन्स “बिल? को 
अस्वीकार कर दिया; लेकिन गवनेर-जनरछने अपने अधिकारसे 
उस 'बिल” को पास कर दिया। इसी प्रकार असेम्त्रली द्वारा 
नमक-कर घटा दिये जानेकै बाद फिर गवर्नर-जनरलने असेम्बली 
/के निर्णयकी उपेक्षा कर, नमक-करको उसी रूपमें पास कर दिया 
जिस रूपमे वह भसेम्बलीमें सरकारकी ओरसे पेश किया गया 
था। इन घटनाओंसे साफ जाहिर हो जाता दै कि भारत- 
सरकारके आय-व्ययके सम्बन्धमें व्यवस्थापिका परिषदके अधि- 
कार कितने सीमित हैं और किस प्रकार देश-रक्षा !और शान्ति- 
व्यबस्थाके नामपर गवर्नर-जनरळ असेस्बढीके निर्णयको ठुकरा 
कर 'फिनेन्स बिळ' को पास कर सकते और किया करते हैं। . 


व पक के ~ 


| 
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अध्याय--६ 
संघीय व्यवस्थापिका परिपद्‌ 

सन्‌ १६३५ ६० के “गवनमेंट आफ्न इण्डिया ऐक? में ( नये 
शासन-विधानमें ) प्रान्तीय शासनके अलावा भारत-सरकार तथा 
भारतीय व्यवस्थापिका परिपद्के भी नये ढंगसे संघटनकी 
व्यवस्था है। लेकिन भारत-सरकार और भारतीय व्यवस्था- 
पिका परिषद्के संघटनसे सम्बन्ध रखनेवाली संघ-शासन-योजना 
का सारे हिन्दुस्तानने पहलेसे ही जबर्दस्त विरोध करना शुरू कर 
दिया था | इसके अलावा, नये विधानके उस अंशको कार्यान्वित करने 
के लिये जो शर्तें विधानमें रखी गयी हैं, वे जवतक पूरी न हो जाय॑ 
तबतक केन्द्रीय शासनमें नये विधानके अनुसार परिवर्तन नहीं 
हो सकता । यही कारण है कि प्रान्तोंमें यद्यपि नये शासन-विधान 
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के अनुसार सन्‌ १६३७ ई० के १ अम्रेलसे ही काम शुरू हो गया, 
केन्द्रीय शासनमें नये विधानके अनुसार कोई परिवतन नहीं हो 
पाया । इसलिये केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद्का संघटन अभी- 
तक पुराने ढंगक्रा ही चल रहा है, ओर कहा नहीं जा सकता 
कि मौजदा नये विधानके अनुसार कभी संघीय-व्यवस्थापिका 
परिषदका संघटन हो भी सकेगा या नहीं ; क्योंकि यूरोपमें लड़ाई 
छिड़ जानेके वाद १७ अक्ट्बर १६३६ ई० को वायसरायने एक 
घोषणा निकालकर जहाँ एक ओर कहा है कि ब्रिटिश गवनमेंट 
अपने इस निश्चयपर दृढ़ दै कि हिन्दुस्तानमें औपनिवेशिक 
स्वराज्य कायम करना उसका ध्येय दै, वहाँ उन्होंने यह भी एलान 
किया है कि लड़ाई खत्म हो जानेके वाद हिन्दुस्तानके विभिन्न 
राजनीतिक दळ, विभिन्न स्वार्थ और अल्पसंख्यक समुदायके 
प्रतिनिधियोंके परामर्शसे शासन-विधानमें संशोधन किया जा 
सकता दै । फिर भी सन्‌ १६३५ के 'गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐकःमें 
जबतक संशोधन नहीं होता तबतक तो इसमें दी गयी व्यवस्था 
रहेगी ही; इसलिये इस विधानमें भाबी संघीय-व्यवस्थापिका 
परिषद्की जो रूप-रेखा दी गयी दै, यहां उसीपर प्रकाश डाला 
गयाददै। | 

मांटेगु-चेम्सफोड शासन-सुधारके अनुसार जिस प्रकार 
केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषदकी दो सभाओंकी व्यवस्था रही है, 
उसी प्रकार नये शासन-विधानके अनुसार भी संघीय व्यवस्था- 
पिका परिषदुकी ( Federal Legislature ) दो सभाए' रहेंगी। 
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इनमेंसे एकका नाम तो पहलेके ही जसा 'राज्य परिषद्‌? 


( Council of State ) रहेगा, लेकिन दूसरी. सभाका नाम 
'फेडरळ असेम्ब्ली ( ९५९7] Assemb]y ) या ‘हाउस आफ 
असेम्ब्ली रहेगा । 
राज्यपरिषदका संघटन 

राज्य-परिषदमे त्रिटिश-भारतके १५६ प्रतिनिधि और देशी 
रियासतोंके ज्यादेसे ज्यादा १०४ प्रतिनिधि रहेंगे । ब्रिटिश-भारतके 
इन १५६ प्रतिनिधियोमेसे १४० तो ब्रिटिश-भारतके विभिन्न 
प्रान्तोंके प्रतिनिधि, ७ यूरोपियन, २ भारतीय ईसाई और १ 
ऐंग्लो-इण्डियन प्रतिनिधि चुनकर आयेंगे, और वाकी ६ सदस्यों 
को गवर्नर जनरछ नामजद करेगे। राज्य-परिषदका संघटन 
किस प्रकार होगा, यह अगले प्रष्ठ पर दिये हुए नक्शेसे 
'माळूम हो जायगा । - 

माटेगु-चेम्सफोड श।सन-सुधारके अनुसार राज्यपरिपदका 
जीवन पाँच वर्ष रखा गया था, लेकिन नये शासन-विधानके 
अनुसार सङ्गठित होनेवाली राज्यपरिषद स्थायी होगी ओर 
-गवनेर-जनरल इसको अपने इच्छानुसार भंग नहीं कर सकते। 
लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि एक बार जो व्यक्ति संघीय 
राज्य-परिषदके सदस्य चुन लिये जायेंगे वे ब्रिटिश-पा्मेंटकी 
'छोर्ड-सभाके अंग्रेज लाडांकी भांति आजन्म उसके सदस्य बने 
'रहेंगे। विधानमे इस प्रकारकी व्यवस्था रखी गयी है कि राज्य- 


'परिषदके एक-तिह्वाई सदस्य हर तीसरे साळ रिटायर हो जाया 
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राज्य परिपदका संघटन 
ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि 


प्रान्त या जाति र | अन्य| जोड़ 
|b 

मद्रास १४ | १|..: | ४| १ २० 
बस्त्रई १० | १ ४ |:१ |? | १६ 
बंगाल ८९ | १० | १ २०: 
स्युक्तप्रान्त RR, २० 
पजाब ३ छ | पु ८ १ १६ 
बिहार १० | १ कक ७१) १६ 
सध्यप्रान्त-बरार ६ Fd १ ८ 
आसाम पळ | SR ५ 
पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत| १ 3 छ 
उड़ीसा ४ १ ५ 
सिन्ध २ ३ शं 
` ब्रिटिशबिलछोचिस्तान| ... १ १: 
देहली हर 
अजमेर-मेरवाड़ा १ १ 
कूगे १ 
ऐ४्लो-इण्डियन Pe BRP ८-0). 1 
यूरोपियन व RN RON क) (9 
भारतीय ईसाई २| २ 
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हर कौर उन खाली जगहोंकी पृतिके लिये नया निर्वाचन हुआ 
करेगा । इसलिये राज्य-परिपदमें त्रिटिश-भारतके विभिन्न प्रान्तों 
से आनेवाले प्रतिनिधियोंके लिये जितने स्थान रखे गये हैं उनमें 
प्रथम निर्वाचनके समय एक-तिहाई सदस्य सिर्फ तीन वर्षके लिये, 
एक-तिदवई छ वर्षके लिये, और शेष एक-तिहाई सदस्य नौ साळके 
लिये चुने जायँगे । इसलिये पहलेपहल जो राज्य-परिषदका संघटन 
होगा उसमें तीन सालके लिये चुने गये सदस्योंके रिटायर 
करनेपर उनकी जगह जो सदस्य चुने जायेंगे उनका निर्वाचन 
नौ वर्षके लिये होगा । जो सदस्य ६ सालके लिये. चुने जायँगे, 
इस अवधिके पूरा हो जानेपरवे भी रिटायर कर जायँगे, 
और उन स्थानोकी पूर्तिके लिये जो सदस्य चुने जायँगे वे भी 
नौ साळतक परिषदके सदस्य बने रहेंगे; और पहलीवार जो 
सदस्य नौ वर्षके लिये चुने जायेंगे उनकी अवधि समाप्त. हो जाने 
पर तो नये सदस्योंका चुनाव नौ सालके लिये होगा ही । इस 
तरह हरेक तीसरे वर्ष एक-तिहाई सदस्योंके रिटायर करने और 
उनके स्थानपर नये सदस्य चुननेक्रा क्रम बँध जायगा । राज्य- 
परिषदमें जो ६ सदस्य गवनेर-जनरल द्वारा नामजद किये जायँगे 
उनमें भी पहले-पहलछ दो सदस्य तोन वर्षके लिये, दो ६ वर्षके 
लिये, और बाकी दो सदस्य नौ साळके लिये नामजद किये 
जायँगे । इस तरह नामजद होने वाले सद्स्योंके स्थानकी 


पूर्तिका सिळसिळा भी निर्वाचित सदस्योंकी भांति ही वॅध _ 


जायगा । 
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राज्यपरिपदका निर्वाचन 
संघीय व्यवस्थापिक्रा-परिषदके सदस्य और निर्वाचकोंकी 
योग्यताके सम्ब्रन्धमें नये शासन-विधानमें इस प्रकारको व्यवस्था 
है कि कोई भी ऐसा आदमी केन्द्रीय ब्यवस्थापिका परिषदका 
सदस्य नहीं चुना जा सकता है, जो ब्रिटिश प्रजा या संघमें 
शामिल होने चाले देशी राज्यका शासक या प्रजा नहीं दै । इसके 
अलावा, राज्य-परिषदको मेम्बरीके. लिये खड़े होनेवाले उम्मेदवार 
की उन्न कमसे कम तीस वर्षकी होनी जरूरी है । संघीय राज्य- ` 
परिषद्के कोई भी सदस्य, अपना कार्यकाळ समाप्त हो जानेके 
बाद अगर ओर सभी प्रकारसे सदस्य चुने ज्ञानेक्री योग्यता रखते 
हैं, तो वे फिर दुबारा उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। 
राज्य-परिषदका निर्वाचन प्रत्यक्ष रीतिसे ( rect 


12०५०1 ) हुआ करेगा, लेकिन निम्न-लिखित हाछतोंमें 
निर्वाचन नहीं होगा, अथवा प्रत्यक्ष रीतिके बदले परोक्ष रीतिसे 
( Indirect Election ) होगाः— - 

( ९) ब्रिटिश बिलोचिस्तानके प्रतिनिधि निर्वाचित न होकर 
बहांकी सरकार द्वारा नामजद्‌ किये जायंगे । 

(२ ) जिस सुवेसे “इरिजन' प्रतिनिधि लिये जानेकी व्यवस्था 
है बहांके वे प्रतिनिधि उस सूबेकी व्यवस्थापिका-परिषदके 
'हुरिज्ञन? सदस्यों द्वारा ही चुने ज्ञायँगे। | 

(३) जिस सूबेसे स्त्री-प्रतिनिधि भेजे जानेकी व्यवस्था है 
उस प्रान्तकी स्त्री-प्रतिनिधि वहांकी व्यवस्थापिका परिषद्के 
सदस्यों द्वारा ( पुरुष एवं स्त्रियों द्वारा ) चुनी जायंगी । 
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( 0) ऐग्डो-इण्डियन, यूरोपियन और भारतीय ईसाई 
प्रतिनिधि उन्हीं जातियोंके उन व्यक्तियों द्वारा चुने जायंगे, जो 
गवर्चेरोके प्रांतांकी व्यवस्थापिका परिषदके सदस्य हँ! 

(५) जब यूरोपियन निर्चाचक-संघसे राज्य-परिपदके लिये 
एकसे ज्यादा प्रतिनिधि लिये जाने बाले होंगे, तो एक ही प्रांतमें 
रहनेबालंमेंसे दो व्यक्ति नहीं लिये जायंगे । 

संघीय राज्य-परिषदके निर्वाचकोंकी योग्यताके सम्बन्धमें 
धाबईमेंट आफ इण्डिया ऐक में एक साधारण संकेतमात्र कर 
दिया गया है । लेकिन इतना तो निश्‍्चित-सा ही है कि “राज्यः 
परिषद्‌? के निर्वाचकोंकी योग्यताका एक मुख्य आधार सम्पत्ति 
होगा और पूंजीपति; रईस, जमीन्दार आदि इसके निर्वाचक 
हागे । 

“राज्य-परिषद! की जनरल सीट और मुस्लिम तथा सिख 
सीटोंके चुनाबके लिये गवरनर और चीफ कमिश्तरेंके प्रांत 
( एक्सक्लूडेड एरियाको छोड़कर ) अनेक निर्वाचन-क्षेत्रोंमें 
(Territorial Constituencies) बाँट दिये जायंगे ओर हरेक 
निर्वाचन-क्षेत्रसे एक अथवा कितने प्रतिनिधि चुने जायंगे, इसका 


निश्चय पहले ही कर दिया जायगा। इसके अलावा, यह भी _ 


निश्चित कर दिया गया है कि सिख प्रतिनिधिके निर्वाचनमें 
सिर्फ सिख मतदाता और मुस्लिम प्रतिनिधिके निर्वाचनमें सिर्फ 
मुस्लिम मतदाता बोट दे सकेंगे; ओर किसी प्रांतके सिख तथां 
मुस्लिम निर्वाचनःकेत्रके मतदाताओ'की सूचीमें जिनके नाम 
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दर्ज हागे या उनमें नाम दर्ज करानेकी जिनमें योग्यता दै वे 
साधारण निर्वाचन-क्षेत्रमे वोट देनेके अधिकारी नहीं हो सकते 
हैं। साधारण निर्वाचन क्षेत्रसे दोनेवाले निर्वाचन में किसी 
ऐ'्हो-इण्डियन, यूरोपियन और भारतीय ईसाईको 'भी बोट 
देनेका अधिकार नहीं रहेगा। 

संघीय राज्य-परिषदके साधारण निर्वाचन-क्षेत्र और मुस्लिम 
तथा सिख सीटके लिये वे ही ब्यक्ति उम्मीदवार खड़े हो सकेते हैं, 
जो किसी टेरिटोरियळ निर्वाचन-क्षेत्रके मतदाता होनेकी योग्यता 
रखते हैं। यूरोपियन, ऐ'ग्लो-इण्डियन और भारतीय ईसाई 
निर्वाचन क्षेत्रोंसे चुने जानेवाले प्रतिनिधियांकी योग्यताका उल्लेख 
नये शासन-विधानमें नहीं किया गया है, बल्कि बादमें इसको तय 
करनेके लिये छोड़ दिया गया दै । परन्तु प्रतिनिधियों के चुनावके 
सम्बन्धमें कदा गया है कि पहले चुनावके वक्त 'ऐ'ग्लो-इण्डियन' 
प्रतिनिधि तो पूरे नौ साळके लिये चुने जायंगे, लेकिन 
सात यूरोपियन ्रतिनिथियोंमेंसे तीनका चुनाव तीन सालके लिये, 
एकका छः सालके लिये और बाकी तीनका चुनाव नौ सालके 
लिये होगा । भारतीय ईस।|इयोंके एक प्रतिनिधि तीन सालके लिये 
और दूसरे नौ सालके लिये चुने जायंगे। 

संघीय राज्यपरिषदके सर्वप्रथम चुनावके समय किन प्रान्तोके 
कितने प्रतिनिधि कितने वर्षके लिये चुने जायंगे, इसका पूरा विव- 
रण अगले प्रष्ठपर दिये हुए 'राज्यप्रिषदके त्रेवार्षिक निर्वाचन- 

का ब्यौरा” शीर्षक नक्शेसे माढूम हो जायगा। 
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१४० # भारतीय शासन व्यवस्था * 

राज्य परिषदे देशी रियासतोंकी ओरसे जानेवाले प्रति- 
निधियोंका व्योरा संघीय व्यवस्थापिका सभामें जानेवाले रिया- 
सती प्रतिनिधियांके व्योरेक साथ ही आगे चलकर दिया गया है। 


संघीय असेम्त्रली या व्यवस्थापिका सभा 

संघीय असेस्बली या व्यावस्थापिका सभामें ज्यादेसे ज्यादा 
३७५ सदस्य रहेंगे, जिनमें २५० त्रिटिश-भारतके प्रतिनिधि और 
ज्यादेसे«ञ्यादा १२५ देशी दियासतोंके प्रतिनिधि होंगे । ब्रिटिश 
भारतके प्रतिनिधियोके निर्वाचनके लिये सीट विभिन्‍न प्रान्तोके 
बीच बांट दी गयी हैं, जिसका व्यौरा आगे चलकर एक 
नक्शेमें दिया गया है । इन सदस्योंका निर्वाचन प्रत्यक्ष 
अर्थात्‌ सीधे जनता 'द्वारा न हो कर अप्रत्यक्ष रूपसे अर्थात्‌ 
प्रान्तीय असेम्त्रलियोंके सदस्यों द्वारा हरेक पांचवें .साल हुआ 
करेगा। इस प्रकार केन्द्रीय व्यवास्थापिका-सभाके सदस्योंका 
चुनाब जहां मांटेगु-चेम्सफोडं शासन-सुधारके अनुसार सीधे 
-जनता द्वारा होनेकी व्यवस्था रही दै, वहां नये विधानके अनुसार 
यह अधिकार जनताके हाथोंमें न रहकर, प्रान्तीय असेम्वळीके 
सदस्योंके हाथोंमें दे दिया गया है । 

संघीय असेम्बढीमें ब्रिटिश भारतके जो २५० प्रतिनिधि 
होंगे उनके सम्बन्धमें यह भी एक उल्लेखनीय बात है, कि वे 
समस्त ब्रिटिश भारतीय जनताके प्रतिनिधि न होकर बिभिन्न 
जाति और समुदायोंकी ओरसे प्रतिनिधि चुने जायंगे। इस 
प्रकार दुनियामें शायद ही दूसरा कोई मुल्क होगा, जहां प्रतिनि- 
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धियोंका चनाव जातिगत अथवा साम्प्रदायिक आधारपर होता 


होगा; लेकिन हिन्दुस्तानमे इस प्रथाको जारी किया गया है 
इसलिये इन २५० प्रतिनिधियोंमें कितने प्रतिनिधि किस जाति 
अथवा सम्प्रदायके रहेंगे, इसकी संख्या तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान- 
मंत्री मि० रेमजे मैकडोनल्डके साम्प्रदायिक निर्णयके अनुसार 
निर्धारित कर दी गयी है। इसी निर्णयक्रे मुताबिक दुलितू जाति, 

रोपियन, भारतीय ईसाई, मुसलमान और महिलाओंके 
प्रतिनिधि निश्चित संख्याके अनुसार विभिन्न प्रन्तोंसे चुने 
जायंगे । किस प्रान्तसे किस जाति, वर्ग या सम्प्रदायके कितने 
प्रतिनिधि संघीय व्यवस्थापिका-सभाके लिये चुने जायंगे, इसका 
पता आगे चलकर दिये गये नक्शेसे चळ जाता है। इस 
नकरोमें सबसे नीचे जो चार सीटें दिखायी गयी हैं, वे किसी 
खास प्रान्तके लिये नहीं हैं, वल्कि उनके लिये सारे ब्रिटिश भारतके 
वाणिज्य-ब्यवसाय सम्बन्धी निर्वाचन-क्षेत्रसे तीन और मजदूरों 


. की ओरसे एक प्रतिनिधि चुने जायंगे। इन तीन गेर-प्रान्तीय 


बाणिज्य-व्यवंसाय प्रतिनिधियोंमेंसे एक-एकको एसोशिएटेड 


चेस्वर आफ कामर्स और उत्तर भारतकी व्यापारिक संस्थाएं 
४ चुनेंगी; गेर-प्रान्तीय मजदूर प्रतिनिधिका चुनाव मजदूरोंकी संस्था 


द्वारा निर्धारित रीतिसे होगा । 
संधीय व्यवस्थापिका सभाका निर्वाचन एकाकी हस्तान्तरित 
मताधिकार हारा आनुपातिक प्रतिनिधित्वके सिद्धान्तानुसार 


(Proportional. representation by means of the 
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single transferable vote) होगा। प्रतिनिधिकी योग्यताके 
सम्बन्धमें कहा गया है कि किसी गत्रनंरके प्रान्त और कूगसे 
साधारण, मुसलिम, सिख, यूरो पियन, ऐ ग्लो-इण्डियन, भारतीय 
इसाई और स्त्री-समुदायकी जगहके लिये उसी व्यक्तिको चुना 
जा सकेगा, जो किसी प्रान्तकी व्यवस्थापिका सभा या कूर्गकी 
व्यवस्थापिका परिषदका संदस्य चुने जानेकी योग्यता रखता दै। 
दलित ज्ातियोंके प्रतिनिधिके लिये साधारण सीटोंमें जो 
विभिन्न प्रान्तोंकी ओरसे चुने जनेके ल्यि १६ सीट सुरक्षित 
रखी गयी हैं, पूना-पकके अनुसार उनके निर्वांचनके लिये शासन- 
विधानमें एक खास प्रणाली निश्चित कर दी गयी दै। प्रान्तीय असे- 
म्बलीमें दलित जातियोंके प्रतिनिधि भेजनेके लिये उन जातियोंके 
निर्वाचको द्वारा प्रत्येक सीटके लिये पहले चार-चार उम्मीदवारों- 
“का प्रारम्भिक निर्वाचन. होगा । इसमें जो चार उम्मीदवार चुने 
जायँगे, वे ही प्रान्तीय असेम्त्रलीके साधारण निर्वाचन-क्षेत्रमें 
उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं ओर उन चारोंमें जिसको सबसे 
ज्यादा वोट आयंगे, वही प्रान्तीय असेम्ब्रलीके लिये उस निर्वाचन 
क्षेत्रसे दळित जातियोंका प्रतिनिधि चुना जायगा | संघीय व्यवस्था- 
पिका सभाके लिये जो दलित जातियोंका प्रतिनिधित्व रखा गया 
है, उसके लिये वे ही लोग निर्वाचक हो सकेंगे, जो प्रान्तीय असे 


'म्बलीके दलित जातियोंकी ओरसे प्रतिनिधि चुने जानेके हेतु ' 
. प्रारम्भिक निर्वाचनमें उम्मीदवार चुने गये होंगे। इस प्रकार, इन _ 


लोगों द्वारा, संघीय असेम्बळीके लिये दलित ज्ञातियोंके हेतु सुरक्षित 
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प्रत्येक सीटके लिये चार-चार उम्मीदवार चुने जायँगे । इस प्रार- 
म्भिक निर्वाचनमें जो लोग सफल होंगे, वे ही संघीय व्यवस्था- 
पिका सभाके निर्वाचनमें साधारण निर्वाचन-्षेत्रसे दलित 
जातियोंके उम्मीदवार खड़े होंगे और जिस प्रकार दूसरे लोग 
एकाकी हस्तान्तरित मताधिकार प्रणाली से चुने जायँगे, उसी प्रकार 
दलित जातियोंके प्रतिनिधि भी चुने जायँगे। 

संघीय व्यवस्थापिका सभामें ब्रिटिश भारतकी महिलाओंके 
प्रतिनिधित्वके लिये जो ६ सीट रखी गयी हैं, उनके चुनावके 
लिये विधानमें यह व्यवस्था है कि इन महिला-प्रतिनिधियोंके 
निर्वाचनके लिये महिळाओंका एक निर्काचक-संघ्र ( 1216000191 
C०|।९६€ ) कायम किया जायगा, जिसके अन्दर वे ही महिलाएँ 
रहेंगी, जो किसी गवनंरके प्रान्तकी असेम्बळीकी सदस्या हैँ । 
संघीय ब्यवस्थापिका सभाके लिये स्त्री-प्रतिनिधि चुननेका अधि- 
कार इसी महिला-निर्वाचक-संघको होगा, लेकिन इस प्रकार 
निर्वाचित होनेवाढी ६ स्त्री-प्रेतिनिधियामें कम-से-कम दो 
मुस्लिम और कम-से-कम एक भारतीय ईसाई महिला-प्रतिनिधि- 


. का चुना जाना लाजिमी होगा । 


संघीय व्यवस्थापिका परिपद्के यूरोपियन, एग्छो-इण्डियन 
और भारतीय ईसाई प्रतिनिधियोंके चुनावके लिये भी क्रमशः 
तीन निर्वाचक संघ कायम होंगे, जिनके सदस्य क्रमशः वे ही 
यूरोपियन, ऐ ग्लो-इण्डियन और भारतीय ईसाई हो सकेंगे, जो 
“किसी गवर्नरके प्रान्तको प्रान्तीय असेम्बळीके सदस्य हैं; और 
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इन्हीं तीनों निरा चक-संघोँक़ो, संघोय व्यवस्थापिका-स भाके लिये 
विभिन्न प्रान्तोंके हेतु निर्धारित अपनी-अपनी जातिके प्रतिनिधि 
चुननेका अधिकार होगा। लेकिन आम चुनावके मोकेपर मद्रास > 
प्रान्तके लिये निर्धारित भारतीय ईसाई प्रतिनिधियोंका चुनाव 
भारतीय ईसाई निर्वाचक-संघ एकाकी हस्तान्तरित मताधिकार 
प्रणालीसे आनुपातिक प्रतिनिधित्वके सिद्धान्तानुसार करेगा। 
देशी रियासतोंका प्रतिनिधित्व 
संघीय व्यवस्थापिका परिषद्की दोनों सभाओंमें--संघीय असे- 
£  स्बली और राज्य-परिपदमें देशी रियासतोंके प्रतिनिधियोंकी संख्या 
क्रमशः अधिक-से-अधिक १२५ और १०४ रखी गयी दै । त्रिटिश- 
भारतके प्रतिनिधियोंकी तरह इनकी संख्या बिल्कुल निश्चित न 
- किये जानेका कारण यह है कि संघमें शामिल होना या न होना 
| तो स्वयं देशी रियासतोंकी इच्छापर निभेर दै; उन्हें मजबूर नहीं 
किया जा सकता। सभी देशी रियासतें संघमें शामिळ होनेको अगर 
तेयार भी हो जाये, तो भी यह जरूरी नहीं कि सभी एक साथ 
' ही इसमें शामिल हो जायेगी । इसीळिये संघीय असेम्बळी और 
रांज्य-परिषदमें देशी रियासतोंके प्रतिनिधियोंकी संख्याके लिये . 
यह गुःजायश रखी गयी है कि उपयुक्त संख्यासे कम प्रतिनिधि तो हो 
सकते हैं; लेकिन अगर सव-की-सब देशी रियासते' संघमें शामिल 
हो जायँ,तो भी उनके प्रतिनिधियोंकी संख्या असेस्बली और राज्य- 
परिषदमें क्रमशः १२५ और १०४ से ज्यादा नहीं हो सकती है। 
_ देशी रियासतोंकी संख्या ६०० से भी ज्यादा होनेकी वजहसे 


> | 
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संघीय व्यवस्थापिका - परिषदमें इनका प्रतिनिधित्व किस प्रकार 
हो, यह एक काफी पंचीदा सवाल था। अगर इन सभी रियौ- 
सतोंको संघीय व्यवस्थापिका परिपदकी दोनों सभाओंमें एक-एक 
प्रतिनिधि भेजनेक्रा अधिकार दिया जाता, तो भी इनकी संख्या ' 
बहुत ज्यादा हो जाती। ओर फिर, सभी रियासतोंमें समानता 
भी तो नहीं दै। ऐसी अवस्थामें छोटे-बड़े सभी राज्योंको एक 
समान प्रतिनिधित्व देनेसे बड़े-बड़े राज्योंको असन्तोष होना 
बिल्कुल स्वाभाविक था । इन बातोंको ध्यानमें रखकर सन्‌ १६३५ 
$० के शासन-विधानमें व्यवस्थापिका परिषदोंके लिये देशी रिया- 


` सर्तोके प्रतिनिधियोंकी सीटोंका बैँटवारा इस प्रकार किया 


गया दै कि बड़ी रियांसतोंको अपने अलग-अछग प्रतिनिधि मेजने- 
का अधिकार दिया गया है और छोटी-छोटी रियासतोंके प्रति- 
निधित्वके लिये कई राज्योंके अलग-अलग समूह बना दिये गये 
हैं। इन विभिन्न समूहोमि जिन राज्योंको रखा गया है, वे या तो 
सभी मिलकर अपना प्रतिनिधि चुना करेंगे, या सभी निश्चित 
अवधिके लिये एकके बाद एक, अपने प्रतिनिधि भेजा करे गे । इस 


प्रकारके क्रमागत प्रतिनिधित्वके नियमानुसार सभी राज्योंको संघीय 


व्यवस्थापिका परिषदमें कभी-न-कभी अपने प्रतिनिधि मेजनेका 
मौका मिल सकेगा । किस देशी रियासतको संघीय व्यत्रस्थापिका 
सभा (Federal Assembly) और संघीय राज्य-परिषदमें कितने 


` सदस्य भेजनेका अधिकार रहेगा, विधानमें यह निश्चित कर दिया 


गया दै, जो यहाँ दी हुई तालिकासे मालूम हो जाता है । 
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. किस संघान्तरित राज्य अथवा राज्यसमूह से राज्य- 
परिषद्‌ और संघीय ब्यवस्थापिका सभामें कितने प्रतिनिधि 
लिये जायँगे, यह नीचे दिये हुए नक्शे में बताया जाता है :--, 


राज्यपरिषद और संघीय व्यवस्थापिका सभा में 


देशी राज्यों का प्रतिनिधित्व 
(१) | (२) (३) (४) (५) 
राज्य और | टॅ (| राज्य और 1 ह १ 
राज्य-समूह | हु ष्ट राज्य-समूह्‌ के टु ट्ट | जन-संख्या 
(1: उ छै 
श्रेणी- १. 
हैदराबाद | ५ | हैदराबाद | १६ | १,४४,३६,१४८ 
श्रेणी--२, 
मैच. | ३|बेष् | . ७ | ६५१०३०२ 
श्रेणी--३, 
कश्मीर. | .३|कर्मीर | ४ | २६३२७२ 
श्रेणी--४ , 
गवालियर | ३ | गवालियर | ssi | ३५,२३,०७० 
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र कान पुन ~ 
श्रेणी 
बड़ौदा | ३ | बड़ोदा | ३ | २४,४३,००७ 
श्रेणी-६ 
कलात: | २ | कलात | १ | ३४९१०९ 
श्रेणी--७ | 
सिक्कम | १ | सिक्कम | | १,०६.८०५ 
श्रेणी-८ 
| १ रामपुर १ | ४,६५.२२५ 
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इस प्रकार संगठित होनेवाली संघीय व्यवस्थापिका-परिषद्में 
; ` एक सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात यह द कि. ब्रिटिश-भारतके 
| प्रतिनिधि तो जनता अथवा जन-प्रतिनिधियों द्वारा चुने जायँगे, 
जिससे वे छोकमतका प्रतिनिधित्व करनेवाले होंगे, लेकिन देशी- 
राज्योंकी ओरसे आनेवाले प्रतिनिधि रियासती जनताके प्रति- 
निधि नहीं होंगे-वे उसके द्वारा निर्वाचित नहीं होंगे, बल्कि वे 
देशी-नरेशों द्वारा मनोनीत किये जायँगे । इस प्रकार भावी केन्द्रीय 
व्यवस्थापिका परिषदमें यद्यपि गवनेर-जनरल द्वारा मनोनीत 
सदस्य नहीं रहेंगे, तो भी देशी-नरेशों द्वारा मनोनीत सदस्य बहुत 
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बड़ी संख्यामें मौजूद रहेंगे, जो मौजूदा केन्द्रीय व्यवस्थापिका 
परिषद्के मनोनीत सदस्योंसे भी बढ़कर दक्रियानूस ख्यालातके 
आदमी हो सकते हैं। 
प्रतिनिधि कौन नहीं हो सकते ? 

संघीय व्यवस्थापिका परिषद्के सदस्योंकी योग्यताके सम्बन्ध 
में विधात्रमें कहा गया है कि निम्नलिखित अयोग्यतावाले व्यक्ति 
व्यवस्थापिका परिषदकी किसी सभाके लिये ब्रिटिश-भारतके 
प्रतिनिधि नहीं हो सकतेः-- 

(क) मंत्रियों (0१11115025) और किसी देशी राज्यमें काम 
करनेवाले सरकारी कर्मचारियोंको छोड़कर अन्य कोई सरकारी 
कमचारी। 

(ख) जिस आदसीका दिमाग ठीक न हो और किसी अदा- 
ळतने जिसे ऐसा करार दियो हो । 

(ग) दिवालिया आदमी । 

(ब) जो आदमी संघीय शासन (1२८१९८:४४०॥) कायम होनेके 
पहले या उसके वाद निर्वाचन सम्बन्धी सामलेमें अपराधी ठह- 
राया गया हो वह आडंर-इन-कोंसिळ या संघीय व्यवस्थापिका 
परिषद द्वारा पास किये गये कानून द्वारा निर्धारित अवधि तक 
परिषद्की किसी सभाका सदस्य नहों हो सकता दै । \. 

(ङ) जिस आदमीको त्रिटिश-भारत या संघमें शामिल द्वोने- 
बाळे देशी-राज्यकी किसी अदाळतने किसी मामटेमै आजन्म 
कंद अथवा कमसे कम दो साठकी कंदुकी सजा दीदे वह 
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जेल्से छूटनेके बाद पांच साळ तक व्यवस्थापिक्रा परिषदकी 
किसी सभाका सदस्य नहीं हो सकता है, लेकिन गवर्नर-जनरल 
अगर चाहें तो वे उस व्यक्तिकों इस अवधिके पहले ही इस अयो- 
ग्यतासे बरी कर दे सकते हैं। 

(च) जो आदमी आजन्म कालेपानी या किसी फौजदारी 
मामलेमे दी हुई केदकी सजा काट रहा है वह इस अवधिके बीच 
व्यवस्थापिका परिषदकी दोनोंमेंसे किसी सभाके लिये झमीदवार 
नहीं खड़ा हो सकता है। 

देशी राज्य के प्रतिनिधि की योग्यता 

इसी प्रकार, देशी-राज्योंकी ओरसे कौन लोगःसंघीय व्यव- 
स्थापिका परिषदके सदस्य नहीं चुने जा सकते हैं उनके सम्बन्धमें 
कहा गया है कि 

(क) ऐसा कोई व्यक्ति संघीय व्यवस्थापिका परिषदकी दोनों- 
मेंसे किसी सभाका सदस्य नदीं हो सकता है, जो ब्रिटिश प्रजा 
अथवा संघमें शामिल हो नेवाले देशी-नरेश नहीं हैं; ) 

(ख) जो व्यक्ति कमसे कम तीस वर्षकी उम्रका नहीं है बह 
राज्य-परिषदका; और जो कमसे कम पचीस वर्षकी उम्रका नहीं 
है बह संघीय व्यवस्थापिका सभा या असेम्बलीका सदस्य नहीं 
हो सकता है । 5 

छेकिन इस नियममें अपवाद यह हे :कि जिस देशी-राज्यके 
शासक, उस राज्यके सँघमें शामिछ होनेके समय नाबालिग होनेके 
कारण अपने शासनाधिकारका उपयोग नहीं करते होंगे, उस 
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राज्यको प्रजाको तबतकके लिये गवनर-जनरल उपयुक्त नियम 
(क) के प्रतिबन्धसे बरी कर सकते हें जबतक उस राज्यके नरेश 
बालिग होकर शासन-सूत्र अपने हाथमें लेनेके योग्य न हो जायँ | 
साथ ही, राज्य-परिषद और संघीय असेम्बलीके सदस्यके 


___ लिये जो क्रमशः तीस और पचीस वर्षकी उम्रका होना जरूरी 


करार दिया गया है वह नियम ऐसे देशी-नरेशके लिये लागू नहीं 
होगा, जो अपनी रियासतमें शासनाधिकारका उपयोग कर 
रहे हैं ।' 
सदस्योंकी सुभीते 

स्वाधीन देशोंकी पालमेंटफे सदस्योंको अनेक प्रकारकी 
सुबिधाए' ( 0110112265 ) रहती हैं, जिनमेंसे एक सबसे बड़ी 
सुविधा है भाषण करनेकी स्वतन्त्रता। वे पार्लमेंटमें जो भाषण - 
करते हैं वह अगर किसीके लिये मानहानिकारक हो अथवा राज- ' 
द्रोहात्मक हो, तो मी उसके लिये किसी अदालतमें उनपर 
मामला नहीं चढाया जा सकता है। यह अधिकार संघीय > 
व्यवस्थापिका परिषदके सदस्योके लिये भी है। भाषण करनेकी 
स्वाधीनता तो उनको दी गयी है, लेकिन साथही इसपर दो 
प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। एक प्रतिबन्ध तो यह है कि “फेडरल 
कोट” अथवा हाईको टेके जजने अपने कईव्य-पाळनके सिळसिलेमें 
जो फेसला दिया है, व्यवस्थापिका परिपद्मै उसकी आलोचना 
नहीं की जा सकती दै । दूसरा प्रतिवन्ध यह है कि गवर्नर-जनरल 
को अगर यह मालूम हो जाय कि किसी 'बिळ' अथवा 'बिल'के - 
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संशोधनपर व्यवस्थापिका परिषदमें बहस होनेसे देशकी शान्ति 


पर आनेवाले खतरासस्बन्धी उनके विशेष उत्तरदायित्वके 
पालनमें किसी प्रकार इससे वाधा पहुंच सकती है, तो वे आदेश 
दे सकते हैं कि ऐसे 'बिल' या संशोधनपर परिषदमें विचार न 
किया जाय । ऐसी अवस्थामें परिषदकी दोनोंमेसे किसी सभामें 
उसपर सदस्य विचार नहीं कर सकते हैं। 

इसके अलावा संघीय व्यवस्थापिका परिषदके .सदस्यांको 
वे सारी सुविधाए प्राप्त रहेंगी, जो समय-समयपर कानून बनाकर 
व्यवस्थापिका परिषद द्वारा उन्हें दी जायँगी। जबतक संघीय 
व्यवस्थापिका परिषद ऐसा कानून नहीँ पास करेगी तबतक इसके 
सदस्योंको वे ही सुभीते मिले रहेंगे, जो मौजूदा भारतीय व्यवस्था- 
पिका परिषदके सदस्योंको मिले हुए हैं। 

संघीय व्यवस्थापिका सभा या राज्य-परिषदके कोई सदस्य 
यदि लगातार साठ दिनोंतक बिना अनुमति लिये बेठकसे गेरहा जिर 
रहेंगे तो परिषदको उनकी जगह खाली हो जानेकी घोषणा करने 
का अधिकार रहेगा । ऐसी घोषणा होनेपर उस स्थानकी पूर्तिके 


लिये फिरसे नया निर्वाचन दोगा । 


"कोरम? अथवा कमसे कम कितने सदस्यांकी उपस्थितिमें 
बाकायदा व्यवस्थापिका परिषदकी कार्यवाही हो सकती दै, उसके 
सम्बन्धमे नियम यह दै कि परिषदकी किसी सभामें किसी समय . 
अगर कुल सदस्योकी षष्ठांश संख्या भी उपस्थिति नरहे, तो 

पीकर! या अध्यक्षका यह कंतेव्य होगा कि वे उस दिनके लिये 
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अथवा उतने समयके लिये बेठक मुल्तबी कर दें जबतंक 'कोरम' 


पूरा न हो जाय। 
परिपदकी कार्य प्रणाली 

, संघीय व्यवस्थापिका परिषद्के निर्वाचनके बाद इनकी बेठक 
शुरू होनेपर सबसे पहळा काम तो यह है कि प्रत्येक सदस्यको 
गवर्नर-जनरळ अथवा गवनंर-जनरल द्वारा नियुक्त किसी अधि- 
कारी व्यक्तिके सामने राजभक्तिक्री शपथ लेनी पड़ेगी। इसके 
बांद अध्यक्षका चुनाव होगा । राज्य-परिषद और संघीय व्यव- 
स्थापिका सभा, दोनो ही अपने कार्य-संचालनके लिये एक-एक 
अध्यक्ष और एक-एक उपाध्यक्ष चुनंगी । राज्य-परिषदके अध्यक्ष 
“और उपाध्यक्ष क्रमशः प्रेसीडंट? और 'डिप्टी प्रेसीडंट? कहळाये गे, 
लेकिन संघीय असेम्बलीके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ब्रिटिश पालेमेंटकी 
कामन्स-सभाके अध्यक्ष और उपाध्यक्षकी तरह क्रमश: स्पीकर’ 
और “डिप्टी स्पीकर! कहलायँगे । अध्यक्षकी अनुपस्थितिमें राज्य- 
परिषदमें डिप्टी प्रेसीडेण्ट ओर असेम्बलीमें (डिप्टी स्पीकर” उनके 
स्थानमें कार्य संचालन करेगे । 

राञ्य-परिषदके प्रेसीडेण्ट और डिप्टी प्रेसीडेण्ट जब राज्य- 
परिपद्के सदस्य नहीं रह जायंगे तब वे अपने इस पद्पर भी नहीं 
रह जायंगे । प्रेसीडेण्ट या डिप्टी प्रेसीडेण्टके खिलाफ अगर अवि- 
श्वासका प्रस्ताव राज्य-परिषदमे पास हो जाय, तो इनको अपने 
पद्से हट जाना पड़ेगा; लेकिन इस प्रकारका प्रस्ताव पेश करनेके 
लिये कमसे कम चौदह दिन पहले इसकी सूचना देनी जरूरी होगी । 
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# भारतीय शासंन5 यवेस्थी # १६१ 
उपयु क्त व्यवस्था संघीय असेम्बलीके "स्पीकर? और 'डिप्टी- 
स्पीकर” के सम्बन्धमें भी लागू होगी। लेकिन राज्य-परिषदके 
प्रेसीडेण्ट और असेम्बलीके 'स्पीकर” की स्थितिमें एक बहुत बड़ा 
अन्तर यह है कि असेम्त्रली भङ्ग हो जानेपर भी इसके “स्पीकर! 
तबतक उंस पद्पर बने रहेंगे, जबतक नये निर्वाचनके बाद असे- 
म्बलीकी पहली बेठक नहीं होती । 

संघीय व्यवस्थापिका परिषदकी दोनों सभाओंमें » किसी 
प्रस्तावका निर्णय उपस्थित सदस्योंके बहुमतसे होगा ओर प्रस्ताव 
पर बोट देनेका अधिकार प्रत्येक सदस्यको होगा। लेकिन राज्य-. 
परिषदके प्रेसीडेण्ट अथवा उनकी अनुपस्थितिमें परिषदका कार्य- 
संचालन करते समय डिप्टी प्रेसीडेण्ट उसी अवस्थामें किसी 
प्रस्ताबपर अपना वोट दे'गे, जब प्रस्तावके पक्ष और विपक्षमें 
बराबर वोट आयँगे । ऐसी अवस्थामें उनका ही वोट निर्णायक 
बोट समभा जायगा । संघीय असेम्बलीके 'स्पीकर' और "डिप्टी 
स्पीकर! द्वारा वोटका उपयोग किये जानेके सम्बन्धमे भी यही 


। नियम लागू होगा | 


कानून बनानेकी अधिकार-सीमा 
'गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक/की दफा ६६ के अनुसार प्रांतीय 
व्यवस्थापिका परिषद्को जो कानुन बनानेका अधिकार दिया 
गया दै, उसके होते हुए भी संघीय व्यवस्थापिका परिषदके कानून 
ब्रिटिश प्रज्ञा तथा सम्राटके कर्मचारियोंके लिये सर्वत्र लागु होंगे, | 
चाहे वे भारतके किसी भागमें क्यों न हों। भारतके किसी भागमें 
११ 
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जो त्रिटिश प्रजाजन बस गये हैं तथा ब्रिटिश-भारत या संघान्तरित 
देशी राज्यमें जिस जहाज या हवाई जहाजकी रजिस्टरी हो चुकी 
है उसपर रहनेबाले छोगोंपर भी संघीय व्यवस्थापिका परिषद 
द्वारा पास किया हुआ कातून लागू दोगा, चाहे वे जहां भी हों। 

ब्रावसैमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट” में इस बातको स्पष्ट कर 
दिया गया है कि किन विषयोंके सम्बन्धमें सिर्फ संघीय व्यव- 
स्थापिका परिषद कानून बना सकती दै और किन विषयोंके 
सम्बन्धमें कानून बनानेका अधिकार सिर्फ प्रान्तीय व्यवस्थापिका 
परिषद्को रहेगा तथा किन विषयोंमें दोनोंको कानून बनानेका 
अधिकार होगा । उसके अनुसार जो संघीय व्यवस्थापिका परि- 
पदकी कानून बनानेकी अधिकार-सीमा निर्धारित की गयी है वह 
इस प्रकार हैः-- 

(१) प्रान्तीय सशस्त्र या मिलिटरी पुलिस तथा देशी राज्यमें 
काम आनेवाली फौजको छोड़कर, भारतके खचसे जो 
सम्राटकी नो-सेना तथा स्थळ और आकाशा-सेना या 

_ अन्य किसी प्रकारकी सेना रहेगी उसके सम्बन्ध 
केन्द्रीय खुफियापुलिस-ब्यूरो तथा देशी राज्य सम्बन्धी 
सम्राटके कतंव्य-पालनके सम्बन्धमें कानून बनानेका 
अधिकार संघीय व्यबस्थापिका परिषदको ही होगा । 

(२) नो-सेना, मिलिटरी और आकाश-सेना सम्बन्धी काय 
तथा फौजी छावनीवाले हल्केके लिये लोकछ सेल्फ 
गबनमेंट सम्बन्धी कानून । 
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(३) अस्य देशोके साथ किये गये सममोते ओर सन्धिको . 


कार्यान्वित करनेके लिये बननेबाले कानून । 

(४) ईसाई धमं और यूरोपियनोंके कब्रिस्तान सम्त्रन्धी 
कानून । 

(५) करेन्सी,सिक्गा-ढळाई ओर लीगल टेण्डर सम्बन्धी कानून 

(६) फेडरेशनके कजेके सम्बन्धमें कानून । 

(७) पोस्ट, टेलीम्राफ, टेलीफोन, वायरलेस व्रौडकास्टिग और 
पोस्ट औफिस सेविंग्स-वॅक आदि । 

( ८ ) फेडरल पब्लिक-सर्विस और फेडरल पब्लिक सर्विस 
कमीशन । a 

(६) फेडरेशन द्वारा दी जानेबाली अर्थात्‌ फेडरल रेवन्यूसे 
दी जानेवाली पेन्शन । 

( १० ) इम्पीरियळ लाइह्र री, इम्पीरियल म्यूजियम, इम्पीरियळ 
बार-म्यूज्ञियम, विक्टोरिया मेमोरियल तथा ऐसी ही 
अन्य कोई संस्था, जिसका खच फेडरेशनकी ओरसे 

.। दिया जाता हो या जो फेडरेशनके नियंत्रणमें हो । 

(१९) रिसर्च, टेक्निकळ ट्रेनिंग या खास ढंगकी ताळीमके 
लिये फेडरेशनक्ी ओरसे जो संस्था संचालित होती ह |. 

(१२) बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी तथा अलीगढू मुस्लिम 
` यूनिवर्सिटी | 


_ (१३ ) हिन्दुस्तानका जूलोजिकल, जियौळोजिकल और बोटा- 


निकल सर्वे आंदि । 
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( १४) प्राचीन तथा ऐतिहासिक मौनूमेंट ओर प्राचीन शिल्प- 
की रक्षाके लिये । 

(१५) मढुमशुमारी। . 

( १६) ऐसे लोगोंके आने,. प्रवास या निर्वासनके सम्त्रन्धमें 
जो भारतमें बसनेबाछे ब्रिटिश प्रजाजन नहीं हैं। 

( १७) संघीय सरकार द्वारा निर्धारित सीमाके बाहर जाने 

या बाहरसे आनेबाले माळपर चुंगी । 

( १८) संघीय रेलवे तथा (छोटी-छोटी रेलवेको छोड़कर) अन्य 
सभी रेलवेके सम्बन्धमें । 

( १६ ) जहाजी कारबार। 

(२० ) बड़े-बड़े बन्दरगाह, ओर ऐसे बन्दरगाहोंका सीमा- 
निर्धारण तथा वहांके अधिकारियोंका संगठन । 

(२९ )- समुद्रमें मछली पकड्नेका व्यवसाय । 

(२२) हवाई जहाजके अड ओर हवाई जहाज द्वारा मुसा- 
फिरोंके आने-जानेकी व्यवस्था आदि । 

(२३ ) कॉपीराइट, आविष्कार, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क इत्यादि । 

(२४) चेक, बिल आफ एक्सचेञ्ज, प्रोमिसरी नोट इत्यादि । 

(२५) अस्त्र-शस्त, गोळी-त्रारूद आदि | 

( २६ ) बिष्फोटक पदार्थ । 

(२७) निर्यातके लिये अफीमका उत्पादन, तेयारी ओर 
बिक्री आदि । 

(२5 ) पेट्रोल तथा संघीय कानून द्वारा जिन अन्य पदाथोको 
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इसी प्रकार जळ उठनेवाली चीज घोषित किया जायगा, 
डनको रखने आदिके सम्बन्धमें । 

( २६ ) व्यावसायिक कारपोरेशन और बेकिंग कारपोरेरान आदि 
की स्थापना तथा कार्य-संचाळन आदि सम्बन्धी कानून । 

(३०) उद्योग-धन्थोंकी उन्नति । 

(३१) खान और तेळक्षेत्रोमें काम करनेवाले लोगोंकी रक्षा 
तथा काम-सम्बल्धी नियम आदि । 

(३२) बीमा सम्बन्धी काननू/। 

(३३) बेकिंग सम्बन्धी व्यवसाय । 

( ३४) संधोय व्यवस्थापिका परिषदके निर्वाचन सम्बन्धी ऐसे 

कानून बनाना, जो “गवनेमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट' और 

'औ्डर-इन-कोंसिल' के प्रतिकूल न हों । , 

( ३४ ) संघीय सरकारके मिनिस्टरों तथा 'कोंसिळ आफ स्टेट' 
के प्रेसीडेंट और डिप्टी प्रेसीडेण्ट तथा असेम्बळीके 
“स्पीकर! और 'डिप्टी-स्पीकर'के वेतन सम्बन्धी निर्णय। 

(३६) कस्टम्स ड्यूटी और निर्यात-कर। ५३ 

(३७ ) आदमीके पीनेके लिये बननेवाळी शराब, अफीम तथा 
अलकोहल-मिश्रित श्रङ्घार-सामप्रीको छोड़कर भारतमें 
बननेवाली तम्बाकू तथा अन्य प्रकारकी चीजोंपर 
टेक्स । 

(३८ ) कारपोरेशन-टेक्स । 

(३६ ) नमक-कर। 
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( ४०) स्टेट-लोटरी। 
(४१) अन्य देशके लोगोंकें भारतका नागरिक बननेके 
सम्बन्धमें कानून । 
(४२ ) भारतके अन्तर्गत ही एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्तमें जाकर 
बसनेके सम्बन्धमें कानून । 
( ४३) तौलके स्टेणंडडं सम्बन्धी कानून ।) 
( ४४ ) रांचीका यूरोपियन पागळखाना । 
( ४५) कृषि सम्बन्धी आयको छोड़कर अन्य सभी प्रकारकी 
आयपर छगनेबाला टेक्स | 
( ४६) कृषि सम्बन्धी "सम्पत्तिको छोड़कर अन्य सभी प्रकारकी 
सम्पत्ति तथा कम्पनीकी पंजीपर ळगनेबाला टेक्स । 
(४9) 'बिछ आफ एक्सचेज', चेक, प्रौमिसरी नोट, इनश्योरेन्स- 
पालिसी आदिपर ळगनेवाला स्टम्प । 
(४८) रेलवे या हवाई जहाज द्वारा सफर करनेवाले मुसाफिर या 


> माळपर टमिनल-टेक्स तथा रेलवे महसूल और भाडेपर | 


लगनेवाला टेक्स । 
इनके अलावा, पहले गबनेर-जनरलकी अनुमति लेकर संघीय 
व्यवस्थापिका परिषद्‌ इन विषयोंके सम्त्रन्धमें भी कानून बना 
सकती दैः-(१) भारतका सरकारी ऋण या रेवन्यू (२) ब्रिटिश 
भारतीय प्रजञाजनोंकी किसी जातिके धर्म या धार्मिक रीति-रिवाज 
(३) सेना, नो-सेना ओर आकाशा-सेना तथा इनके अनुशासन 
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कारका सम्बन्ध (५) ऐसे ै प्रान्तीय विषय, जिनके सम्बन्धमें 


नियमानुसार भारतीय व्यवस्थापिका परिषद्को कानून बनांनेका 
अधिकार मिला है, (६) गवनेर जनरल द्वारा बनाये हुए कानून 
( Govenor-General's Act ) और उनके द्वारा जारी किये 
गये आईनेन्ससे सम्बन्ध रखनेवाला विषय | 
कानून केसे बनेंगे " हि 

संघीय व्यवस्थापिका परिषदकी दोनो सभाओंके ( राज्य 
परिषद और असेम्बलीके ) अधिकार प्रायः समान ही होंगे । . 
(फिनैन्स बिळं' को छोड़कर और सभी 'बिल' (कानूनी मसविदा) 


दोनोंमेंसे किसी सभामें पहले पेश किये ज्ञा सकेंगे, और एक 
सभामें पास हो जानेके बाद दूसरी सभामें विचारार्थ भेज़े 


जायंगे । लेकिन “फिनेन्स बिछ' पहले संघीय असेम्बलीमें ही पेश 
किया जा सकेगा; और उसमें पास हो जानेके बाद वह राज्य- 
परिषदमें विचारार्थ भेजा जायगा । हेकिन कोई भी 'बिळ' कानून 


- का रूप धारण करनेके योग्य तबतक नहीं सममा जायगा जबतक 


व्यबस्थापिका परिषदकी दोनों सभाओमें वह पास न हो जाय। 
लेकिन! अगर व्यवस्थापिका परिषदकी दोनों सभाएं “फिनेल्स . 
बिल” अथवा ऐसे विषयसे सम्बन्ध रखनेवाले किसी 'बिल' कें 
सम्बन्थमें एक-मत न हों, जिसके सम्बन्धमें गवनेर-जनरलको 
अपने विवेकके अनुसार काम करनेका अधिकार दिया गया दै, 
तो वे छः महीनेके अन्दर ही परिपदकी दोनों सभाओंकी एक 


` संयुक्त बैठक ( 1000 5९55/0 ) बुलाकर उसे उस 'बिळ'पर 
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विचार करनेका आदेश दे सकते हैं। इस प्रकार जो व्यवस्था- 
पिका परिषदकी दोनों सभाओंकी संयुक्त बेठक होगी उसका कार्य- 
संचालन राज्य-परिषदके प्रेसीडंट करंगे और इस संयुक्त बेठकमें 
'बिल'के सम्बन्धमें बहुमतका जो निर्णय होगा वही दोनो सभाओं- 
का निर्णय समझा जायगा । इस प्रकार संयुक्त बेठकमें 'बिल” पास 
हो जानेपर ही गवनर-जनरलकी स्वीकृतिके लिये उसको भेजा 
जायगा और उनकी स्वीकृति मिल जानेपर वह कानूनका रूप 
धारण करेगा । यह तो 'फिनेन्स बिळ' और गवनर-जनरलके 
विशेष उत्तरदायित्वसे सम्बन्ध रखनेवाले 'ब्रिलों? के सम्बन्धमें 
बात हुई, लेकिन साधारण 'बिल'पर अगर व्यवस्थापिका 
परिषदकी दोनो सभाओंमें मतभेद हो, तो उस हालतमें भी 
संयुक्त-अधिवेशनका आयोजन हो सकता है। 

पहले 'कानून बननेकी विधि! शीर्षक प्रकरणमें कानून 
बननेकी जो व्यवस्था विस्तारपूर्वक बतायी गयी है, संघीय शासन- 
व्यवस्था अमलमें आनेपर भी वह प्रणाली जारी रहेगी, और किसी 
भी 'बिल'को कानूनका रूप घारण करनेके पहले उन अवस्थाओंसे 
गुजरना होगा। इस प्रकार एक सभामें कोई 'बिळ' पास हो 
जानेपर वह दूसरी सभामें भेजा जायगा, और उस सभाकी 
अगली बेठकके दिन उस 'बिल' की प्रतियां सदस्याके देखनेके 
लिये टेबलपर रखी रहेंगी। इसके बाद सभाके अधिवेशनके 
दौरानमें किसी दिन उस सभाका कोई सदस्य (अगर सरकारी 
“बिळ' हुआ तो कोई सरकारी सद्स्य) इस आशयका प्रस्ताव 
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पेश कर सकता दै कि 'बिळ' पर विचार किया जाय। अगर 


“बिल” बिना किसी संशोधनके ही पास हो गया, तो इसकी सूचना 
दूसरी सभाको दे दी जायगी । लेकिन अगर संशोधनके साथ 
“बिल” यहां पास हुआ, तो इस सन्देशकें साथ 'बिल' को पहली 
सभामें लौटाया जायगा कि वह सभा संशोधनपर विचार करे । 
यहां भी संशोधनकी प्रतियाँ सदस्योंके देखनेकें लिये उस सभाकी 
रेबलपर रखी जञायँगी ओर कोई भी सदस्य प्रस्ताव कर सकता 
है. कि दूसरी सभाके संशोधनपर विचार किया जाय । इस प्रकार 
दोनों सभाओंके बीच अगर मतभेद बना ही रहा तो जिस सभामें 
पहले वह 'बिळ' पेश हुआ था उसको अधिकार है कि 'बिल' को 


' उसी.अवस्थामें छोड़ दे, या वह गवर्नर-जनरलको मतभेद्की 
: सूचना दे सकती दै। छः महीनेके बीच यह सूचना मिल जाने 


परूगवर्नर-जनरलछ व्यवस्थापिका परिषदकी दोनों सभाओंकी 
संयुक्त बठकके लिये आदेशा जारी कर सकते हैं। 
फिनेन्स बिल 

व्यवस्थापिका परिषदका एक प्रधान काम हे सरकारी बजट 
को पास करना । संघीय शासन-व्यवस्था अमलमें आनेपर संघीय 
व्यवस्थापिका परिषदकी दोनों सभाओंके सामने जो गवनेर- 
जनरळके आदेशानुसार बजट पेश किया जायगा, उसमें खर्चके 
व्योरेमें दो बाते होंगी-- 

(१) 'गबर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक? में वर्णित संघीय सरकारके - 
रेवन्यूसे खर्च होने बाली निश्चित रकम दु 
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(२) संघीय सरकारके रेवन्यसे खर्च की जाने वाली दूसरी 
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मर्दोकी रकमें। 

बजटमें उपयु क्त दोनों प्रकारके खर्चाका व्योरा अलग-अलग 
दिखाया जायगा और साथ ही, गवनर-जनरछ अगर अपनी खास 
जिम्मेदारीको पूरा करनेके लिये कोई खचं इस व्योरेमें रखना चाहेंगे 
तो बजटके अन्दर साफ“तौरपर इस बातका उल्लेख करना जरूरी 
होंगा कि मांगकी यह रकम गवनेर-जनरलके आदेशसे दज की 
गयी है । निम्नलिखित मदोंके खच निश्चित रहेंगेः-- 

(क) गबर्नर-जनरछक्रा वेतन, एलाउएन्स और उनके दूसरे 
सारे खर्च s ० 

(ख) भारत-सरकारके क्रण-शोधके लिये निश्चित रकम; 

(ग) मिनिस्टरों, कौन्सिलरों, आर्थिक सलाहकार, ऐडवो- 


केट जनरल, चीफ कमिशनर और,आर्थिक सलाहकारके दफ्तरके 


कर्मचारीके वेतन ओर एलाउएन्स ; 

(घ) संघीय न्यायाळयके जजोंके वेतन, एलाउएन्स तथा 
पेन्शन, और हाईको टेके जजोंकी पेन्शन ; 

(ङ) देश-रक्षा और ईसाई धर्मके सम्ब्रन्धमें गवर्नर-जनरळ 
के कतेब्य-पाळनके लिये खचंकी जरूरी रकमें ; 

(च) भारतोय देशी राज्योंके सम्बन्धमें सम्राटके कतेव्य- 
पाळनके लिये खच होनेवाली रकम ; 

(छ ) किसी प्रान्तके प्रथक किये हुए क्षेत्रके ( £ xcluded 
816० ) शासन-व्ययके लिये जरूरी रकमें ; 
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(ज्ञ) किसी अदालत द्वारा दी गयी डिक्रीके अनुसार 
चुकायी जानेवाली रकम। 


© 


उपयु क्त मदोंकें खचपर संघीय व्यवस्थापिका परिषदको बोट 
देनेका अधिकार तो नहीं होगा, लेकिन ( क ) और ( ख ) मदोंके 
अन्तर्गत वर्णित खचंको छोड़कर दूसरी सभी मदोके खचेकी 
आलोचना की जा सकेगी । ऊपर जिन सदाका जिक्र किया गया 
है उनको छोड़कर दूसरे सभी प्रकारके खर्चके सम्बन्धमें संघीय 
व्यवस्थापिका परिपदोंको अधिकार रहेगा कि वे अगर चाहें तो 
उनको स्वीकार कर छं या उनको संशोधित रूपमें स्वीकार करें 
अथवा बिल्कुल नामंजूर कर दे । उसपर राज्यपरिषद तबतक 
विचार नहीं कर सकती है, जबतक गवर्चर-जनरछ उसको इसके 
लिये आदेश न दें । संघीय व्यवस्थापिका सभा अगर बजटकी 
किसी मांगको कम कर देगी, तो राज्य-परिषद उस कम की हुई 


मांगपर ही विचार कर सकेगी ; हौं, गवर्नर जनरछ अगर उसको 
आदेश दे' कि असेम्बळीमें जिस रूपमें मांग पेश की गयी थी, . 
उसी पर राज्य-परिषद विचार करे, तो ऐसी अवस्थामें वह उस _ 


पर बिचार कर सकेगी । लेकिन विधानमें यह स्पष्ट कर दिया 
गया है, कि असेम्ब्ली अगर बजटकी किसी मांगको घटा कर 
पास करे और उससे गवर्नर-जनरलको सन्तोष न हो, तो वे राज्य- 


परिषद्‌को उपयुक्त आशयका, आदेश तो दे सकते हैं, लेकिन पहले _ 


बजटमें उस मदकी माँग जितनेके लिये थी उससे किसी द्वालतमें 


बढ़ा नहीं सकते । इस प्रकार जव गवनेर-जैनरछ मूळ रूपमें ह्वी... 
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मांगको स्वीकार करनेकी सिफारिश करे गे, तो वह संघीय व्यव- 
स्थापिका परिषदकी दोनो सभाओंके सामने पेश की जायगी, 
लेकिन परिषदमें न तो उसपर बहस होगी, और न उसपर वोट 
लिये जायंगे । 
सालाना बजटके अलावा अगर साळभरके अन्दर भारत- 
सरकारके रेवन्यूसे और कोई खच करना जरूरी सममा जाय, तो 
सुघीय-व्यवस्थापिका परिषद्की दोनों सभाओंके सामने पूरक 
बजट ( Supplementary Budget) पेश किया जायगा । 
इस पूरक बजटको पास करनेके लिये भी ठीक वेसी ही कार- 
रवाई करनी लाजिमी होगी, जेसी साधारण सालाना बज्ञटके 
सम्बन्ध में । 
इन बातोंसे इतना तो जाहिर दै कि भारत-सरकारके रेवन्यूसे 
खर्च किये जाने वाले पूर्व-निश्चित और गवर्नर-जनरलके विशेष 
उत्तरदायित्व पालन-सम्बन्धी खचकी मर्दोको छोड़कर, और 
| सभी मांगोंको मंजूर करना या न करना बहुत अंशोमें व्यवस्था- 
पिका परिपदपर निर्भर रहेगा। इसलिये छोगोंको यह. गलत- 
फ़हमी हो सकती है कि संघीय शासक मण्डळपर व्यबस्थापिका 
परिषदका नियंत्रण रहेगा ; लेकिन संघीय सहकारके पूर्व-निश्चित 
खचोंका ही क्षेत्र इतना विस्तृत है ( जिसपर संघीय व्यवस्था- 


मण्डल पर व्यवस्थापिका-परिपद्का नियंत्रण रहना सम्भव नहां 


होगा। 
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विशेष परिस्थितिमें अधिकार 

आमतौरपर संघीय व्यवस्थापिका-परिषदमें किसी प्रान्तीय 
विषयक्रे सम्बन्धमें कानून उसी हालतमें बन सकता है, जब 
उस प्रस्तावित कानुनका सम्त्रन्ध किसी एक ही प्रान्तसे न हो, 
छेकिन अगर गवर्नर-जनरल अपनी विवेक-बुद्धिसे विधानकी 
धारा १०२ के अनुसार इस आशयकी घोषणा जारी करे कि 
लड़ाई अथवा आन्तरिक अशान्तिके कारण ऐसा संकट पेदा 
हो गया है, कि देशपर खतरा दै, तो संघीय व्यवस्थापिका परि- 
पदको किसी प्रान्त अथवा उसके किसी हिस्सेके सम्बन्धमें 
भी कानूस बनानेका अधिकार होगा । परन्तु ऐसा कानुनी मस- 
बिदा ब्यवस्थापिका परिषदमें पेश किये ज़ानेके पहले उसके लिये 
गवर्नर-जनरलकी अनुमति लेनी जरूरी होगी । 

इस प्रकार सङ्कटकी घोषणाको (0100181101 0 Emer: 
४९८४ ) एक दूसरी घोषणा निकालकर रद्द किया जा सकता है। 
गबर्नर-जनरल द्वारा संकटकी घोषणा किये जानेके साथ ही इसकी 


MRIS न Re या AANA 


- सूचना भारतमन्त्रीको भी दी जायगी ओर वह फिर पालमेंटकी 


दोनों सभाओंके सामने रखी जायगी। अगर प्रस्ताव पास करके 
ब्रिटिश पार्लमेण्ट इस प्रकारकी घोषणाका समर्थन न करे तो 
. बह छ महीने तक ही लागू रह सकती है । । 
गबर्चर-जनरलको विधानकी धारा ४५ के अनुसार भी और 
गवर्वरको भी धारा ६३ के अनुसार संकटकी घोषणा करनेका 
अधिकार दिया गया है , लेकिन वह घोषणा इस उपर्युक्त घोषणासे 
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बिल्कुछ भिन्न प्रकारकी है। गवनेर-जनरल और गवर्नरको 


क्रमशः धारा ४५ ओर ६३ के मुताविक जो अधिकार दिया गया 
` है, उसके अनुसार तो वे वेधानिक जिच पेदा होनेपर भी घोषणा 
जारी कर विधानको स्थगित करके सारे अधिकार अपने हाथमें छे 
- हे सकते हैं। इस प्रकार गवनर-जनरल या गवर्नर अगर यह मह- 
सूस करे कि ऐसी परिस्थिति पेदा हो गयी है, कि विधानके अनु- 
सार काम्‌ चलना असम्भव दै, तो वे तुरन्त इस अधिकारका 
उपयोग कर वे घोषणा जारी करके विधानको स्थगित कर दे 
सकते हैं। लेकिन सारे देशपर संकट उपस्थित होनेपर गवनंर 
जनरल धारा १०२ के मुताविक जो घोषणा जारी करगे उससे 
सङ्घीय व्यवस्थापिका परिषदको महज किसी प्रान्त-विशेष या 
उसके किसी हिस्सेके लिये ही क़ानून बनानेका अधिक्रार मिलेगा-- 


और वह भी बिल्कुल सीमित अधिकार 1 इस तरह दोनो प्रकार 


की घोषणाओंका अन्तर स्पष्ट रूपमें प्रकट हो जाता है । 


~ --य--ऱर 
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झच्यायलछै 
प्रान्तीय शासन 


प्रान्तीय स्वराज्य क्यों ? 
मौजदा शासन-विधानमें प्रान्तीय स्वराज्यको एक प्रकारसे 
औपनिवेशिक स्वराज्य तक पहुँचनेकी सीढ़ी-जंसा माना गया है, 
जिससे शायद छोगोंकी यह धारणा हो सकती है. कि प्रान्तीय- 
स्वराज्यका विचार अंग्रेज राजनीतिज्ञोके दिमागकी ही सूम 
है । ढेकिन सच पूछा जाय तो बात ऐसी नहीं दै। व 
राष्ट्रीय जागृतिके इतिद्दासपर दृष्टि डालनेते साफ माठूम पड़ता 
कि यह बिचार भारतीय नेताओंके ही दिमागमें पहले पदा हुआ 
था-और यह घटना दै इस शताब्दीके आरम्भकी ही । उस समय 
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के भारतीय नेताओंको अंग्रेज शासकोंका रवेया और हिन्दु- 
स्तानके शासन-सम्बन्धी त्रिटिश नीतिको देखकर यह विश्वास- 
सा हो गया था कि हिन्दुस्तानकी हुकूमतमें--भारतीयोंको अगर 
हाथ बँटानेका मौका मिल सकता है, तो वह प्रान्तीय शासनके 
ही क्षेत्रमें सम्भव है । इसलिये उस समयके नेताओंने इस बातपर 
जोर डाला कि केन्द्रीय सरकार जो सारे अधिकार लिये बेठी 
है, उनमेंसे काफी अधिकार प्रान्तीय सरकारोंको दे दिये जाने 
चाहिये । साथ ही, तत्कालीन नेताओंने इस बातके लिये भी जोर- 
दार आन्दोलन जारी रखा कि इन शासन-संस्थाओंमें निर्वाचित 
भारतीय प्रतिनिधियोंको अधिकसे अधिक भाग लेनेका अवसर 
दिया जाय । फिर भी अंग्रेज राजनीतिज्ञोंक दिमागमें तो उस 
समय तक यह ख्याल भी पेदा नहीं हुआ था कि हिन्दुस्तानमें 
कभी लोकतंत्र-सिद्धान्तके अनुसार पार्लमेंटरी ढंगकी शासन- 
व्यवस्था जारी की जा सकेगी । यह बात तो, भौर्ल-मिण्टो शासन- 
सुधारके सिलसिलेमें छा मोर्लने जो १८ ०८ ई० के १७ दिसम्बर 
को ब्रिटिश पार्लमेंटको ठाडं-सभा ( 110152 01 1,0:05 ) में 
भाषण किया था उससे साफ जाहिर हो जाती दै! मोर्छे-मिण्टो 
शासन-सुधारके सम्बन्धमें अपने बिचार प्रकट करते हुए लौड॑ 
मोटेने कहा था-“अगर यह कहा जाय कि इस प्रस्तावित 
शासन-सुधारसे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपसे हिन्दुस्तानमें पार्ल- 
मेंटरी ढंगकी शासन-ब्यवस्था कायम होगी, तो कमसे कम मेरा 
तो उससे कोई वास्ता नहीं होता । १ 
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छेकिन छः सालके बाद ही यूरोपीय: महायुद्ध छिड़ जानेके 
कारण परिस्थितिमें बहुत बड़ा अन्तर हो गया और अंग्रेज राज- 
नीतिज्ञोंको अपनी भारत-सम्बन्धी नोतिको बदलनेके लिये मज- 
बूर होना पड़ा, फिर भी उनके दृष्टिकोणमें कोई बहुत बड़ा 
परिवर्तन नहीं हुआ । उन्होंने आगे चलकर जो कुछ किया दै, वह 
महज परिस्थितिसे मजबूर होकर ही। ' 

इसलिये सन १६.१६ ६० के भारतीय शासन-सुधारके पहले 
तत्कालीन भारत-मंत्री मि० मांटेगु और तत्कालीन वायसराय 
लौ चेम्सफोर्डने शासन-सुधारके सम्बन्धमें जो रिपोर्ट तेयार 
की थी, उसमें उन्होने पहले प्रान्तीय शासुनमें ही भारतीयोंको 
अधिकाधिक उत्तरदायित्बपूर्ण अधिकार देनेपर जोर दिया था। 
उस रिपोर्टमें आप लोगोंने कहा था--“ प्रान्त ही वह्‌ क्षेत्र दै, जहां 
उत्तरदायित्वपूणे शासन कायम करनेके लिये सबसे पहले शीघ्रता” 
पूर्वक कदम आगे बढ़ाना चाहिये । प्रान्तीय शासनमें कुछ हृद तक 

. तो उत्तरदायित्व तुरन्त दिया जाना चाहिये, और हमारा उद्देश्य , 

तो यह है कि जितनी जल्दी परिस्थिति अनुकूल ˆ हो, उतनी 
जल्दी पूर्ण उत्तरदायित्व दे देना चाहिये ।? इसमें शक नहीं कि सन्‌ 
१६१६ के 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट' में मांटेगु-चेम्सफोर्ड 
रिपोर्टकी इस सिफारिशको कुळ अंशोमें कार्यान्वित करनेकी 
कोशिश की गयी थी; और इसी लिये प्रान्तोके कुछ शासन-विभागों 
को मिनिस्टरोंके हाथमें सोंपा गया था। लेकिन इस तरहके द्वेव- 
शासनकी असफलता तो निश्चित-सी ही थी। 
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सटिगु-चेम्सफोडं शासन-सुधारको जब कार्यान्वित किया 


जाने लगा तो हिन्दुस्तानके राष्ट्रीय बिचारबाले लोगोंने-खासकर 
कांग्रेस जनोंने तो इसको नितान्त असन्तोषजनक बताकर 
इसका जबदेस्त विरोध किया; लेकिन जो नरम विचारवाले 
भारतीय राजनीतिज्ञ उस विधानको कार्यान्वित करनेमें अप्रज 
शासकोंको सहयोग देनेके लिये तेयार हुए और मंत्रित्व तथा 
एक्जिक्यूटिब कोंसिलरके पदोंको स्वीकार कर शासन संचालनमें 
हाथ बैटाने लगे, उन्होंने भी इस द्वेध-शासन प्रणाली (27८५) 
की कमजोरियोंको महसूस कर इसके खिलाफ राय जाहिर को। 
इसील्यि कुछ वर्षा तक उस विधानके अनुसार प्रान्तीय शासन 
का काम चळनेके बाद उसकी जाँच करनेके लिये जो सर अले- 
क्जेण्डर मुडीमैनकी अध्यक्षतामें कमेटी कायम हुई थी, उसने 
भो अपनी रिपोर्टमें इस द्वेघ-शासनकी कमजोरियोंको स्वीकार 
क्रिया था । इस द्व ध-शासनप्रणालीके अनुसार मिनिस्टरोंके 


अधिकार बहुत ही परिमित थे, और प्रान्तीय शासनमें कोंसिल- - 


युक्त गवर्नेरको बहुत ज्यादा अधिकार थे। लेकिन सबसे बड़ी 
बात यदद थी कि प्रान्तीय शासनपर को सिल्युक्त गवनर-जनरळ 
ओर केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद्का अधिकार भी बहुत ही 
व्यापक रूपमें मोजूद था । 

मुडीमेन-कमेटीकी रिपोर्टसे तो प्रान्तीय शासनका खोखला- 
पन बहुत कुछ जाहिर हो ही चुका था, शासन-सुधारके सम्बन्धमें 
जांच करनेके लिये जो साइमन-कमीशन नियुक्त हुआ था उसको 
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भी ये कमजोरियां स्वीकार करनी पड़ीं; और उसने जो नये 
शासन-सुधारके लिये सिफारिश को थी, उसमें प्रान्तीय शासनमें 
ही विशेष खूपसे सुधार करनेपर जोर दिया गया था, यद्यपि इसके 
साथ ही उसने संघ-शासन-योजनाका सुझाव भी त्रिटिश गवने- 
मेण्टके सामने रखा था । साइमन-कमीशंन की रिपोटंको पढ्नेसे 
यह स्पष्ट हो जाता था कि प्रान्तोंमें पद्दलेकी अपेक्षा कुछ, ज्यादा 
अधिकार देनेकी ही ओर उसका विशेष ध्यान था, और उसने 
शासन-सुधारका जो खाका तेयार किया था, उसका आधार प्रांत 
ही था । कमीशनकी रिपोर्टमें एक जगह साफ तोरपर कहा गया 
था--“हमारी मंशा है कि भविष्यमें हरेक प्रान्त, जहांतक मुमकिन 
हो सके, अपने घरका मालिक आप बने।” दूसरी राउण्डटेबल 
कान्फरेन्सके समय भी एक बार बड़े जोरोंकी अफवाह उड़ी थी 
कि ब्रिटिश प्रधान-मंत्री मि० रेमजे मैकडोनल्ड अभी प्रान्तीय 
स्वराज्य' देकर ही सन्तोष कर लेना चाहते हैं। त्रिटिश-भारतके 


- प्रतिनिधियोंने इसकी बड़ी ही तीत्र आलोचना की और कहा कि 


केन्द्रीय शासनमें उत्तरदायित्व मिले बिना प्रान्तीय स्वराज्य' का 
कुछ भी मूल्य नहीं होता । अन्तमें पार्लमेंटरी ज्वायंट कमेटीने भी 
प्रान्तीय स्वराज्य’ के सिद्धान्तको स्वीकार करके ही संघ-रासन- 
योजना तैयार की । पार्लमेंटरी ज्वायण्ट कमेटीने कहा था कि 
प्रान्तीय स्वराज्यः (Provincial Autonomy) का सिद्धान्त 
ही एक ऐसा सिद्धान्त दै, जिसपर ज्यादेसे ज्यादा लोगोंका एक- 
मत दै। इसलिये अन्तमें जो १६३५ ६० का 'गवर्नमेण्ट आफ 
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इण्डिया ऐक पास हुआ, उसके अनुसार पहले प्रांतोंमें ही शासन- 


सुधार जारी करना तय हुआ । इस शासन-विधानमें इसकी 
स्पष्ट व्यवस्था रखी गयी कि पहले प्रांतीय शासनमें ही सुधार 
जारी होगा और नये विधानके अनुसार प्रांतोंमें काम शुरू हो 
जानेके बाद कुछ खास शत' पूरी हो जानेपर ही विधानका संघ- 
शासन-योजनाबाला अ'श अमलमें लाया जा सकेगा । 
प्रान्तोंका विभाजन 

ब्रिटिश भारत बहुतसे प्रांतोमें विभक्त है, लेक्रिन वे सभी 
प्रांत एक प्रकारके नहीं हें । शासनकी दष्टिसे प्रांतोंके दो वर्ग हैं-- 
(१) गवनरोंके अधीनस्थ प्रान्त (२) और दूसरा वर्ग है उन प्रांतों 
का, जिनपर 'गबर्नेर-जनरल चीफ कमिरनरोंके जरिये शासन 
करते हैं । 

नया शासन-विधान अमलमें आनेके पहले गवर्नरोंके शासना- 
धीन प्रान्तोकी (बर्माको छोड़कर) संख्या ६ थी; परन्तु नये विधान 
के अनुसार सिन्ध और उड़ीसा, दो नये प्रान्त कायम किये गये हैं, 
ओर इस प्रकार अब गवर्नरोंके शासनाधीन प्रान्तोंकी संख्या 
ग्यारह हो गयी है और वे हे--(१) मद्रास, (२) बम्बई, (३) 
वंगाळ, (४) संयुक्त प्रान्त (५) पंजाब (६) बिहार (७) मध्य प्रान्त 
ओर बरार (5) आसाम (६) पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त (१०) 
उड़ीसा और (११) सिन्ध । 

परन्तु इन प्रान्तोके , अलावा सम्राटको कोंसिलके परामर्शा- 
इसार आज्ञा जारी करके और भी नये प्रान्त कायम करने, 
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किसी प्रान्तकी सीमाका विस्तार या उसे छोटा करने तथा 
किसी प्रान्तकी सीमामें रद्दोबदळ करनेका अधिकार दै 
इसके लिये एक शते यह रखी गयी है कि इस प्रकारकी 
आज्ञाका मसविदा जब भारत-मंत्री पार्लमेंटमें पेश करे गे, 
उसके पहले सम्राटके आदेशानुसार भारत-मंत्री इस सस्बन्धमे ` 
संघाय व्यत्रस्थापिका परिषद्‌ तथा संघीय सरकार और जिस 
प्रान्तपर इस आज्ञाके जारी होनेसे प्रभाव पेड़ सकता है वहांकी 
व्यबस्थापिका परिषद्का मत मालूम कर छेंगे। नये विधानके 
अनुसार जहां पुराने प्रान्तोंसि काट छांटकर 'दो नये प्रान्त 
कायम किये गये हैं, वहां बर्माको भारतसे अलग कर दिया गया 
है; साथ ही अदनको भी, जो पहले' बम्बई प्रान्तका एक 
अंग था। > 
दूसरी श्रेणीके अर्थात्‌ चीफ कमिश्नरोंके शासनाधीन प्रान्तांकी 
संख्या छः हैं, और वे हैं--(१) ब्रिटिश बिळोचिस्तान (२) दिल्ली 
(३) अज्मेर-मेरवाड़ा (४) कूर्ग (५) अण्डमन-निकोबर द्वीप 
` और (६) पन्थ पिपलोदा । मॉटेगु-चेम्सफोड शासन-सुधारके 
जमानेमें भी चीफ कमिश्नरोंके अधीन ६ प्रान्त थे, लेकिन उसमें 
ऐसी व्यवस्था थी कि किसी चीफ-कमिश्नरके प्रान्तको गवर्नेरके 
` शासनाधीन प्रान्तकी श्रेणीमँ छाया जा सकता था । इसीके 
अनुसार पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्तको, जो पहले चीफ कमिश्नरके 
शासनाधीन प्रान्त था, बादमें गवर्नेरके अधीन प्रान्त बनाया गया 
और वहां भी मटेगु-चेस्सफोड शासन-सुधार जारी कर दिया 
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गया था । इस प्रकार चीफ-कमिश्नरोंके प्रान्त सिर्फ पाँच रह 
गये थे, लेकिन विधानके अनुसार पन्थपिपलोदा एक नया प्रान्त 
कायम किया गया है । यह पहले होल्कर-राज्यके अन्तर्गत था । 
मध्य-भारतके महीदपुर स्टेशनसे चार मीलके फासलेपर स्थित 
खारुआ तथा उसके आसपासके कुछ गाँवोंको मिलाकर यह एक 


' नया चीफ-कमिश्नरका प्रान्त कायम किया गया है। 


इस तरह इन दोंनों प्रकारके प्रान्तोंमें वेधानिक दृष्टिसे जो 
अन्तर है, उसके अलावा इन दोनो श्रेणीके प्रान्तोंमें आपसमें 
भी एक-दूसरेसे काफी भिन्नता है। क्षेत्रफल, आबादी, सम्पत्ति 
और आमदनीके जरिया तथा ऐतिहासिक और भौगोलिक 
दृष्टिसे प्रायः सभीमें विभिन्नता है। इन प्रान्तोंमेंसे हरेकका कोई 
अपना प्राचीन ऐतिहासिक व्यक्तित्व रहा है, यह कहना तो 
मुश्किल है; और यह भी नहीं कहा जा सकता कि ऐतिहासिक 
विशिष्टता अथवा किसी राजनीतिक सिद्धान्तके आधारपर इन 
प्रान्तोंका संघटन हुआ है । हिन्दुस्तानके ब्रिटिश शासनके 


इतिहासको देखनेसे साफ मालूम पड़ जाता है कि शासन-सम्बन्धी _ 


सुविधाओंको ध्यानमें रखकर ही अंग्रेज शासकोंने इस प्रकार 


प्रान्तोंका विभाजन किया है । इन प्रान्तोंमें आपसमें जो विभिन्नता - 


दै बह अगले प्रष्ठपर दिये हुए नबरेसे साफ म।ळूम पड़ जायगा। 


>>> 
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अध्याय 
प्रान्तीय शासकमण्डल---१ 
गवर्नर 
पिछले अध्यायमें जो बताया गया है कि प्रान्त दो प्रकारके 
हें-एक तो गवर्नरोंके अधीनस्थ प्रान्त, और दसरे चीफ कमि- 
श्नरोंके अधीनस्थ प्रान्त,--उनमेंसे गवर्नरोंके अधीनस्थ प्रान्तों- 
पर ही विशेष रुपसे नये शासन-विधान ( सन्‌ १६३४ के गवन- 
मेण्ट आफ इण्डिया ऐक ) का असर पड़ा है। अंग्रेज राज- 


नीतिज्ञो और ब्रिटिश सरकारद्वारा जो कहा जाता है कि इस: 


नये विधानके अनुसार हिन्दुस्तानको 'प्रान्तीय-स्वराज्य? दिया 
गया दै, बह गवर्नरोंके अधीनस्थ ग्यारह प्रान्तोंके ही लिये दै । इन 
ग्यारह प्राल्तोंके शासन-संचालनमें गवर्नरोंका ही स्थान मुख्य 
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है. जो सम्राटकी ओरसे उनके प्रतिनिधिके रूपमें प्रान्तोंपर 
, शासन करते हैं। इस प्रकार इम प्रान्तांका शासन गवनेरके ही 
नामपर होता हे और शासन-कायं गवनेर स्वयं तथा अपने 
अधीनस्थ कर्मचारियोंके जरिये करते हैं। इन सारे प्रान्तों का ' 
शासन-क्षेत्र उन विषयोंतक ही सीमित रहा है, जिनके सम्बन्धमें 
प्रान्तीय व्यबस्थापिका परिपद्को नये बिधानके अनुसार कानून 
| बनानेका अधिकार दिया गया है। सम्राटके प्रतिनिधिके 
रूपमें प्रान्तीय शासन-कार्य संचालनका जो अधिकार प्रान्तीय 
गबनैरौंको दिये गये हैं, उनका उपयोग वे किस प्रकार किया 
करेगे, इसके लिये सम्राटकी ओरसे गवर्नरके नाम आदेश-पत्र 
( Instrument of Instructions ) जारी करनेकी व्यवस्था 
भी विधानमें रखी गयी है और इसके अनुसार आदेश-पत्र 
जारी भी किये गये हैं। इस तरह गवर्नरको जो प्रान्तोंके शासनका 
अधिकार दिया गया दै, उसके अलुसार चे मन्त्रिमण्डछकी 
सळाहसे शासन करे गे, सम्‌ १६३४ के शासन-बिधानमें ऐसो 
* व्यवस्था है और इसीलिये कहा गथा है कि ब्रिटिश-भारतको 
| श्रान्तीय-स्वराज्य' दिया गया है । 
| गवर्नरकी नियुक्ति, वेतन और भत्ता आदि 
1 सन्‌ १६३५ के गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया ऐककी ४८ वीं 
। घाराक्रे अनुसार प्रान्तीय गबर्नरोंको सम्राट नियुक्त करते हैं, 
जो साधारणतः पाँच सालके ल्यि नियुक्त किये जाते हैँ । लेकिन 
विशेष अवस्थामें इस अवधिको बढ़ाया भी जा सकता दै। 


म्या 


|, 
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ब्रिटिश शासन-विधानका अब यह एक परम्परागत नियम-सा 
हो गया है कि गवनर-जनरलको तो सम्राट त्रिटिश प्रधान- 
मन्त्रीके परामशसे नियुक्त करते हैं, परन्तु त्रिटिश-भांरतकी तीन 
प्रेसीडेन्सी अर्थात्‌ बंगाल, मद्रास और बम्बईके गवनरांको वे 
भारत-मन्त्रीके परामर्शसे नियुक्त करते हैं, और दूसरे प्रान्तोंके 
गवरनर गवनेर-जनरलकी सिफारिशसे नियुक्त किये जाते हें । 
आमतोरपर प्रान्तोंके गवर्नर दो श्रेणीके छोगोंमेंसे नियुक्त किये जाते 
है-एक तो ब्रिटेनके राजनीतित्ञोमेंसे; और दूसरे, उन छोगोंमेंसे, 
जो इण्डियन सिविल सबिसमें काफी अर्सेतक काम कर चुके हैं । 
इसलिये देखा जाता है कि तीनों प्रेसीडेन्सीके गवरनर तो साधारणत 
उपयुक्त प्रथम श्रेणीके लोगोंमेंसे नियक्त होते हँ,छेकिन दसरे प्रान्तोंके 
गवनर प्रायः सिदिळ सर्विसवालॉमेंसे ही नियक्त किये जाते हैं । 


इनमेंसे सभी प्रान्तोंके गवर्नरोकी स्थिति वेधानिक दृष्टिसे 
यद्यपि एक-सी है, लेकिन वेतन आदिकी दृष्टिसे इनकी स्थिति 
एक-सी नहीं है। विभिन्न प्रान्तोके गवर्नरोंको कितना वेतन. 
मिलेगा, यह विधानद्वारा ही निश्चित कर दिया गया दै । इसके 
अलावा, इनके एलाउएन्स और दूसरे खर्चके सम्बन्धमें भी 
निश्चय करनेका अधिकार कोंसिल्यक्त सम्राटको है। इसके 
अनुसार १६३६ में कोंसिल्यक्त सम्राटने जो एलाउएन्सके सम्बन्ध- 
में आदेश जारी किया था, उससे भी स्पष्ट हो जाता है कि 
हरेक प्रान्तीय गवर्नरके लिये अछग-अछग रकम रखी गयी है, 
जिसे अगले प्रष्ठपर दिये हुए नक्शेमें दिखाया गया है। 
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ब्रिटिश शासन-विधानका अब यह एक परम्परागत नियम-सा 


हो गया है कि गवर्नर-जनरलकों तो सम्राट ब्रिटिश प्रधान- 
सन्त्रीके परामशसे नियुक्त करते हैं, परन्तु त्रिटिश-भारतकी तीन 
प्रेसीडेन्सी अर्थात्‌ बंगाल, मद्रास और बम्बईके गवनरोंको वे 
भारत-मन्त्रीके परामर्शसे नियुक्त करते हैं, और दूसरे प्रान्तोंके 
गवनेर गवनेर-जनरलकी सिफारिशसे नियुक्त किये जाते हैं। 
आमतोरपर प्रान्तोके गवर्नर दो श्रेणीके लोगोंमेंसे नियुक्त किये जाते 
है-एक तो त्रिटेनके राजनीतिजञोमेंसे; और दूसरे, उन छोगोंमेंसे, 
जो इण्डियन सिविल सर्विसमें काफी अर्सेतक काम कर चुके हैं । 
इसलिये देखा जाता है कि तीनों प्रेसीडेन्सीके गवर्नर तो साधारणतः 
उपयुक्त प्रथम श्रेणीके लोगोंमेंसे नियुक्त होते हे,ठेकिन दूसरे प्रान्तोंके 
गवर्नर प्रायः सिडिल सर्विसवालमेंसे ही नियुक्त किये जाते हैं । 

इनमेंसे सभी प्रान्तोके गवनंरोंकी स्थिति बैधानिक दृष्टिसे 
यद्यपि एक-सी है, लेकिन वेतन आदिकी दृष्टिसे इनकी स्थिति 


एक-सी नहीं है। विभिन्न प्रान्तोंके गवर्नरोंको कितना वेतन | 


मिलेगा, यह विधानद्वारा ही निश्चित कर दिया गया है । इसके 
अलावा, इनके एढाउएन्स और दूसरे खर्चके सम्बन्धमें भी 
निश्चय करनेका अधिकार कौंसिलयक्त सम्राटको दै। इसके 
अनुसार १६३६ में कोंसिल्युक्त सम्राटने जो एलाउएन्सके सम्बन्ध- 
में आदेश जारी किया था, उससे भी स्पष्टो जातादै कि 
हरेक प्रान्तीय गबर्नरके लिये अलग -अढग रकम रखी गयी दै, 
जिसे अगले प्रष्ठपर दिये हुए नक्शेमें दिखाया गया है। 
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उत दोनों प्रकारके लोगोंमेंसे गवर्नर नियुक्त किये जानेके 


सम्बन्धमें यह कहा जा सकता है कि त्रिरेनके राजनीतिज्ञोंमेंसे 
गवर्नर नियुक्त किये जानेसे जहाँ इस बातकी उम्मीद की जा 
सकती है, कि उनके दृष्टिकोण व्यापक होंगे और लोकतन्त्रके 
सिद्धान्तोके प्रति उनकी सह!नुभूति रह सकती दै, वहाँ इसमें 
एक बहुत बड़ी त्रुटि यह दै कि वे हिन्दुस्तानकी विशेष परि- 
स्थिति और यहाँके छोगोंकी रीति-नीति, रस्म-रिवाज और 
दृष्टिकोणसे जानकार न रहनेके कारण भारतीय लोकमत और 
भारतीयोंकी महत्वाकांक्षाओंको सममनेमें भूल कर सकते हैं । इसी 
- प्रकार सिवीळियनोंके सम्बन्धमें यह कहा जा सकता दै कि उन्हें 
यद्यपि हिन्दुस्तानका काफी तजर्वा रहता दै, लेकिन वे नौकरशाही 
- हुकूमतके जमानेमें ऐसे शासन-यन्त्रका पुर्जा बने रहे हैं, जो हिन्दु- 
स्तानकी महत्वाकांक्षाओंको कुचळनेके लिये काफी कुख्याति प्राप्तकर 


चुका है । ऐसे छोगोंके गवर्नर नियुक्त होनेपर, मौजूदा शासन- . 


विधानके अनुसार उन्हें मिले हुए अधिकोरोंके कारण, लोग स्वभावतः 


डनको ओर सन्देहकी दृष्टिसे देख सकते हैं जेसा कि बार-बार कहा | 


जाता है, अगर सचमुच शासन-सुधारका उद्देश्य भारतमें पालेमेंट री 
ढंगका लोकतन्त्र-शासन कायम करना है, तो प्रान्तके प्रधान शासक 
का दळबन्दीसे - किसी दल-विशेषके प्रति झुकावके सन्देहसे-भी 
परे रहना निद्ायत जरूरी है ।, सिवीलियन गवर्नरोंके सम्बन्धमें 
ओर बातें चाहे जो भी कही जायं, लेकिन अपनी पूर्व नीतिके कारण 
वे इस प्रकारके सन्देहसे परे तो नहीं हों कहे जा सकते हैं। 
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गवन रके अधिकार और उत्तरदायित्व 
प्रान्तीय शासक-मण्डलकों दो भागोंमें बाँटा जा सकता 
है--( १) गवर्नर (२) और उनका मंत्रिमण्डछ। विधानमें 
ऐसी व्यवस्था भी है कि सरकारको कानूनी सलाह देनेके लिये 
गवर्नरद्वारा एक ऐडवोकेट-जनरळ नियुक्त किये जा सकते है; 
लेकिन संघीय-शासनके गवर्नर-जनरळके ” आर्थिक सलाहकार 
या कौंसिलरोंकी तरह प्रान्तांमें गवर्नरके ऐसे कोई सलाहकार 
अफसर नहीं नियुक्त किये जा सकते, जिनकी तुलना उनसे की 
जा सके, और न तो प्रान्तीय-शासन-क्षेत्रमे कोई सुरक्षित विभाग 
है, जैसा कि संघीय-शासनमें देश-रक्षा और वेदेशिक विभाग 
आदिको सुरक्षित विभाग ( Reserved Subjects ) कायम 
रखनेकी व्यवस्था दै । | 
सन्‌ 0 के गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया ऐक्के अनुसार 
गवर्नरके शासन-सम्बन्धी कार्ये तीन प्रकारके हैं:-- 
(१) मिनिस्टरोंके परामर्शसे गवनरद्वारा किये जानेवाले कार्य। 
| (२) अपने व्यक्तिगत निर्णयके अनुसार गवनरद्वारा किये 
जानेवाले कार्य, जिनके सम्बन्धमें गवर्नर अपने मिनि- 
स्टरोंसे परामर्श ले सकते हैं, परन्तु यदि मिनिस्टरके 
बिचारसे वे सहमत न हों, तो उनकी सलाहके प्रति- 
कूळ भी वे काम कर सकते हैं । 
(३) वे कार्य, जिनके सम्बन्थमें गवनरको अपनी विवेक्क- 
बुद्धिके अनुसार ही काम करनेका अधिकार दिया 
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गया दै । उन कार्योके सम्त्रन्धमें मिनिस्टरोंकी सलाह 
लेना जरूरी नहीं । 

इस प्रकार, साफ जाहिर दै कि गवनेरके उपयुक्त तीनों 
प्रकारके काय क्षेत्रोंमेंसे, प्रांतीय सरकारकी दृष्टिसे, सबसे बढ़कर 
महत्वपूर्ण कार्य-क्षेत्र वह दै, जिसमें गबनेर अपने गंत्निमंडलके 
परामर्शसे काम करेंगे और यही सबसे बढ़कर व्यापक काय क्षेत्र दै । 
रोज-वरोजके शासेन सम्बन्धी कार्य-संचालनमें गवर अपने 
मंत्रिमण्डलके परामशंसे ही काम करंगे। लेकिन सच पूछा जाय 
तो मंत्रिमण्डङ़के लिये अपनी नीति और कार्य-क्रको अमलमें 
ठानेका मौका उन्हीं विण्योंके सम्बन्धमें मिल सकता दै, जिनके 
सम्बन्धमें प्रांतीय व्यवस्थापिका परिषदको कानून बनानेक्रा 
अधिकार दिया गया है | लेकिन इस क्षेत्रमै भी इतने संरक्षणोंके 
जालमें प्रांतीय सरकारके अधिकारोंक्रो जकड़ दिया गया दै कि 
गवनेर-जनरल अगर चाहें तो वे अडंगा लगा सकते हैं; क्यों कि 
प्रांतीय गवनर तो गवर्नर-जनरळके मातहत हैं और कुछ मामलामें 
वे गवनर-जनरलके आदेशका पालन करनेके लिये वाध्य भी हैं। 
फिर, गवनेरको जो अधिकार दिये गये हैं कि कुछ खास विषयोंसे 
सम्बन्ध रखने वाले 'विळ' को पेश करनेके लिये पहले उनकी 
अनुमति लेनी होगी, किसी 'बिछ' के पास हो ज़ानेपर भी गवर्नर 
उसपर हस्ताक्षर न करके गवरनर-जनरळ या सम्नाट्की स्वी- 
कृलिके लिये उसे रोके रह सकते हैं, स्वयं व्यवस्थापिका परिषदके 


1५ १ 
पासू कोई 'बिळ' पास करनेकी सिफारिश, ,कर॒,सुकते है. और 


| 
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इस सूचनाके एक महीनेके बाद स्वयं उस 'बिल' को पास कर 
सकते हैं, ओर इनके अलावा उन्हें आडिनेन्स जारी करने आदिके 
सम्बन्धमें जो अधिकार मिले हुए हैं उनसे प्रकट दै कि प्रान्तीय 
व्यवस्थापिका परिषद्के अधिकार कितने सीमित हो जाते हैं 
और गवर्नर-जनरलके आदेशानुसार किस प्रकार इन कामॉमें 
गवनंर टांग अड़ा सकते हैं। 
इस तरह गवर्नरके अधिकारोंको तीन श्रेणीमें विभाजित 
किया जा सकता है, जो इस प्रकार हें- (१) शासन-सम्बन्धी 
अधिकार; (२) कानून-निर्माण सम्वन्धी अधिकार और (३) 
आर्थिक विषय-सम्बन्धी अधिकार। „ 
गवर्नर शासन सम्बन्धी जो कार्य मंत्रिमुण्डलके परामर्शा- 
नुसार करेंगे उनपर तो विशेषतः मंत्रिमंडडकी नीति और कार्य- 
क्रमकी ही छाप रहेगी, ओर चूकि मंत्रिमंडळ व्यवस्थापिका | 
परिषदके सामने जवाबदेह रहेगा, इसलिये इस क्षेत्रमें छोकतंत्रके 
| सिद्वान्तके अनुसार काम होना सम्भव दै। जिन विषयोंके संबंधमें 
गवर्नरको विधानके अनुसार खास जिम्मेदारियां (5120131 165- 
7०75।७५।९५) दी गयी हैं उनको छोड़कर दूसरे विषयोंमें 
साधारणतः मंत्रिमंडळंके कामोंमें वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसा | 
मान लिया जा सकता है । लेकिन अपनी खास जिम्मेदारियोंका 
पालन करनेके लिये जो गबर्नरको अपने निर्णय एवं अपनी बिवेक- | 
बुद्धि (1205018101 ) के अनुसार काम करनेक्रे अधिकार दिये. 
गये हैं वे काफी व्यापक हैं । गवनेरोंको विधानके अनुसार निम्नः". , | 
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लिखित विषयोंके सम्बन्धमें अपनी विवेक-बुद्धिके अनुसार काम 
करनेका अधिकार दिया गया है, और उनके सम्बन्धमें मंत्रिमंडलसे 
परामर्श लेना जरूरी नहीं दैः 

(१) मंत्रियोंकी नियुक्ति वर्खास्तगी ओर जबतक प्रान्तीय 
व्यवस्थापिका परिषद मिनिस्टरोंके वेतनके सम्त्रन्धमें 
कोई कानून पास -न करे तत्रतकके लिये मिनिस्टरोका 
वेतन निश्चित करना (२) मंत्रिमंडलकी मीटिंगोंमें उसका 
सभापतित्व करना (३) अगर ऐसा सवाल पेदा हो कि कोई 
खास विषय ऐसा है या नहीं, कि जिसके सम्बन्धमें गवर्नरको 
अपने व्यक्तिगत निर्णयू या अपनी बिवेक-बुद्धिसे काम करनेका 
अधिकार दिया गया है, तो उसका फेसछा करना, (४) गवनेरको 
अगर ऐसा माळूम पड़े कि कानून द्वारा स्थापित सरकारको 
उलटनेके इरादेसे कुछ लोग पडयन्त्र रच रहे हैं या ऐसा हिंसात्मक 
आचरण कर रहे हैं, जिससे प्रान्तकी शान्ति और व्यवस्थापर 
खतरा दै, तो उन्हें अगर इसको रोकनेके लिये जरूरी महसूस हो 
तो वे इस तरहकी घोषणा जारी कर सकते हैं कि में इस सम्बन्धमें 
अपने शासन-सम्बन्धी कार्य अपनी विवेक-बुद्धिसे ही करूँगा। 
ऐसी अवस्थामें जवतकके लिये गवनरको यह घोषणा जारी रहेगी, 
तबतकके लिये गवनेर किसी सरकारी अफलरको उस विभागके 
सम्बन्धमें होनेवालो बहसमें भाग लेनेके लिये प्रान्तीय व्यवस्था- 
पिक्रा परिषदमें भेज सकते हैं, लेकिन उस अफसरको किसी 
प्रस्वावपर वोट देनेका अधिकार नहीं रहेगा। इस व्यवस्थाका 
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स्पष्ट अर्थ यह दै कि शान्ति और व्यवस्था-विभाग यद्यपि मिनि- | 
स्टरके हाथमें दिया गया है, लेकिन विशेष अबस्थामें गवर्नर उस _ | 
बिभागको भी अपने हाथमें ले छे सकते हँ, और ऐसी बिशेष परि- 
स्थिति पैदा हो गयी है या नहीं, इसका निर्णय भी स्वयं वे ही 
करेंगे । (५) प्रान्तीय सरकारके कार्य-सश्चाळनके लिये नियमादि 
बनाना । इसके अन्तर्गत विधानकी ५८ वीं धाराके अनुसार 

' गवर्भरको ऐसा नियम बनानेका भी अधिकार दै कि सरकारको 
उलटनेके इरादेसे हिंसात्मक काम करने और षडयन्त्र रचनेवार्छोके 
सम्बन्धमें किसी पुलिस-अफसरको किस सूत्रसे पता चला है, 
यह बात वह पुलिस-विभागके इन्सपेकर-जनरल या पुलिस- 
कमिश्नरकी आज्ञा बिना न तो पुलिस-विंभागके किसी दूसरे 
आदमीपर प्रकट कर सकता दै, ओर न दूसरें किसी व्यक्तिके 
सामने वह गवर्नरकी आज्ञा बिना उसे जाहिर कर सकता दै। 
इसका स्पष्ट अर्थ यह दै कि गवर्नर अगर चाहें तो यह बात पुलिस 
अफसर, पुलिस-वि भागके मिनिस्टरको भी बतानेसे इनकार कर 

सकता दै । (६) व्यवस्थापिका-परिषदका अधिवेशन बुळाना और 
अधिवेशनको बर्खास्त करना; असेम्ब्रलीको भंग करना । 
(७) असेम्ब्रळीमें, या ` जिन प्रान्तोंमें व्यवस्थापिका परिपद्की ` 
दो सभाएँ हों बहाँ दोनों सभाओंमें, भाषण करना और इसके 
Cee सदस्योंकी उपस्थितिके लिये. आदेश जारी करना। 

` (८) व्यबस्थापिका परिषदमें विचाराधीन किसी 'बिल' अथवा 
अन्य किसी विषयके सम्बरन्धमें सन्देश भेजना; (६ ) प्रान्तीय 
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ब्यवस्थापिका परिषदके सदस्यक्री उम्मेदवारीके लिये किसी 
व्यक्तिकी अयोग्यताको दूर करना । ( १०) जो 'बिल' फिनेन्स- 
से सम्बन्ध रखता हो अथवा ऐसे किसी विषयसे, जिसके 
कारण गवनरकी विशेष जिम्मेदारीको पूरा करनेमें बाधा पड़ती 
हो, बह अगर असेम्बळीमें पास हो जानेपर भी दूसरी सभामें 
पास न हो सकी, तो बारह महीनेके पहले भी उसपर विचार 
करनेके जिये व्यवस्थापिका परिषदकी दोनों सभाओंकी संयुक्त | 
घेठकके लिये आदेश जारी करना; ( ११) प्रान्तीय व्यवस्था- 
पिका परिषद द्वारा पास किये हुए 'बिल' पर स्वीकृति देना या 
स्वीकृति देनेसे इन्कार कर देना, उस 'बिल' को गवर्नर- 
जनरलकी स्वीकृतिके लिये रख लेना अथवा 'बिल' पर फिर 
बिचार करनेके लिये अनुरोध करते हुए उसको व्यवस्थापिका- 
परिषदके पास लौटा देना, ( १२) इस बातका निर्णय करना 
कि कोई प्रस्तावित खर ऐसी श्रेणीका तो नहीं है, जिस पर 
व्यवस्थापिका-परिषद्को बोट देनेका अधिकार नहीं है; ( १३) . 
व्यवस्थापिका-परिषद्के कार्य-सभ्वालनके लिये विधानकी धारा 
८४ के अनुसार "स्पीकर? या प्रेसीडेण्टसे सलाह लेकर नियमादि 
बनाना ( १४ ) गबर्नेर-जनरल अगर प्रान्तीय व्यवस्थापिका 
परिषदमें पेश होनेवाले या विचाराधीन किसी 'बिळ', या 'बिल'की 
किसी धारा या किसी संशोधनके सम्बन्धमें सूचित करे' कि प्रान्त 
की शान्ति और व्यवस्था सम्बन्धी उनकी बिशेष जिम्मेदारीका 
_ पाहन करनेमें इससे बाधा पहुंच सकती दै, तो गवनेर उसपर 
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ति 


हैं; (१६) विधानकी धारा ६० के मुताविक वे विशेष परि- | 
स्थितिमें स्वयं ऐक ( Governor's 4८1) पास कर सकते | 
हैं; या ऐसा कानून पास करनेके लिये व्यवस्थापिका परि- | 
पदके पास वे इसका मसविदा भेज सकते हैं; (१७) प्रान्तमें । 
शासन-सुधारके दायरेसे प्रथक या अंशतः पथक किये हुए. क्षेत्र | 

( Excluded or Partially Excluded Areas ) की शान्ति 

और सुशासनके लिये नियमादि बनाना; (१८) विधानकी 

६३ बीं धाराके अनुसार गवर्नरको यह अधिकार दै कि खास 

_ ___ परिस्थितिमें वे एक घोषणा निकालकर प्रान्तीय-शासनसे सम्बन्ध 

` रखनेवाली इस ऐककी सारी व्यवस्थाओंको ( हाईकोटके कार्य- 
£ ` सम्बन्धी व्यवस्थाको छोड़कर ) पूर्णरूपमें अथवा आंशिक रुपमें 
/ स्थगित करके सारे कामोको अपने हार्थोमें छे सकते हैं। 
| हाँ, इस तरहकी घोषणा गवर्र-जनरलकी स्वीकृतिके बिना नहीं 
ज्ञारीकीजा सकती दै और इस प्रकारकी घोषणाको भारत्‌- 
(७७००० पास भेजना भी छाज्ञिमी होगा। ( १६ ) पुलिस-फोसे 
सम्बन्धी कानून, अथवा गवर्नस ऐक या आडिनेन्सको रद्द या 
संशोधित करनेवाछा अथवा इनके प्रतिकूल कोई भी “बिल! 


। 
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द्‌ ७ 


प्रान्तीय व्यवस्थापिका-परिषदमें पहले ही गवनेरकी अनुमति 
लिये बिना पेश नहीं किया जा सकता; ( २०) पहले गवनेरकी 
अनुमति लिये बिना कोई ऐसा 'विळ' अथवा ऐसा संशोधन 
व्यवस्थापिका-परिषदमें नहीं पेश किया जा सकता, जिसके 
द्वारा त्रिटिश-भारतमें कोई धन्धा चळाने या कोई पेशा अख्तियार 
करने या किसी नोकरीके लिये कोई टेक्तिकल या अन्य प्रकारकी 
योग्यता निर्धारित करे या अयोग्य ठहराये; (२१) देश-रक्षा (10९1९- 
1८९) बैदेशिक नीति या ईसाई धर्म सम्बन्धी विषयोंके बारेमें गवर्नर 
जनरलके आदेशपर अमल करना; (२२) प्रान्तीय हाईकोट से सम्ब- 
न्थित कर्मचारियोंकी नियुक्ति और इस प्रकारकी सविससे सम्ब 
न्थित विधानकी धाराओं को मद्देनजर रखते हुए गवर्नर इस प्रकारका 
आदेश जारी कर सकते हें कि हाईकोर्टसे सम्बन्धित व्यक्तिको 
छोड़कर दूसरा कोई व्यक्ति प्रान्तीय पब्लिक सर्विस कमीशनसे 
परामर्श लिये बिना नियुक्त, नहीं किया जा सकता है। (२३) 
प्रान्तीय पञ्छिक सर्विस कभीशनके सदस्य और उसके चेयरमेनकी . 
नियुक्ति,सद्स्योंकी संख्या निर्धारित करना, उनकी सर्विसकी शर्त 
ओर कार्यक्रालका निश्चय करना; ( २४ ) पहले गवनरकी अनुमति 
लिये बिना ऐसा कोई 'बिछ' या संशोधन नहीं पेश किया जा 
सकता, जिसके द्वारा प्रान्तीय पब्छिक- सर्विस कमीशनको और 
भी ज्यादा काम दिये जायं; (२५) सरकारी नौकरकी हैसि- 
यतसे किये हुए किसी कामके लिये किसी आदमीपर, पहले 
गत्रर्नरकी अनुमति प्राप्त किये बिना कोई दीवानी या फौजदारी 
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मामला नहीं चलाया जा सकता है; (२६) ताजीरात हिन्दकी 
दफा १६७ या इण्डियन सिविळ प्रोसीजरेकोडकी दफा 
८०-८२ के मुताविक कुछ सरकारी कर्मचारियोंको जो रक्षा 
मिलती है, उसको कम करनेके लिये कोई 'बिछ' या संशोधन 
पहले गवनंरकी अनुमति प्राप्त किये बिना नहीं पेश किया जा 
सकता दै; (२७) अपने सेक्रेटरियल स्टाफकी नियुक्ति, उनके 
वेतन और भत्ता आदिका निश्चय करना; (२) गवः 
नंमेण्ट आफ इण्डिया ऐकमें जिस अंशतक संशोधनका अधिकार 
दिया गया दै, उसके अनुसार किसी प्रस्तावित संशोधनका, प्रान्तमें । 
रहनेवाले किसी खास अहपसंख्यक समुदायपर क्या प्रभाव पड़ेगा, 
इस संस्बन्धमें भारतमस्त्रीको रिपोर्ट भेजनेका भी गवर्नरको 
अधिकार मिला हुआ दै। | 

ऊपर जो गवर्नरके शासन-संचालन, कानून-निर्माण और 
आर्थिक प्रश्न सम्बन्धी अधिकारोंका उल्लेख किया गया है, 
उनपर अगर गौर किया जाय, तो यह मानना पड़ेगा कि गव- 
नरको अपनी विवेक-बुद्धिके अनुसार काम्‌ करनेके लिये जितने 
अधिकार दिये गये हे, उनका अगर बे स्वेच्छानुसार उपयोग करे) 
तो शासन-सम्बन्धी अत्यन्त महत्वपूर्ण काम गवर्नरके वेधानिक 
सळाहकार--मंत्रिमण्डलके हाथसे निकल जाते हैं। शांसन-कार्य- 
की तो बात दी क्या) इतने संरक्षणके अलावा कानून-निर्माण | 
सम्बन्धी दूसरे बहुतसे अधिक्रार भी गवर्नरके दी हाथोंमें 
12. जाते हैं। प्रान्तीय व्यवस्थापिका-परिषद्‌ अगर कोई कानूनी 


>. iii 
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मसविदा पास कर दे, तो भी बह गवनरका हस्ताक्षर प्राप्त हुए 
बिना कानून नहों बन सकता, लेकिन गवनर स्वयं जो कानून 
पास करना चाहेंगे, ( (207८111015 १०६) उसके लिये व्यव- 
स्थापिका परिषदकी स्वीकृति जरूरी नहीं होगी ! 
गवर्नरके विशेष उत्तरदायित्व 
गवनेरको अपनी विवेक-बुद्धिके मुताबिक ( मन्त्रिमण्डलका 
परामर्श लिये बिना) काम करनेके सम्बन्धमें जो अधिकार 
दिये गये हँ, उनकी अपेक्षा गवर्नरका बह अधिकार-क्षेत्र बहुत 
सीमित है, जिसमें उन्हें अपने वेयक्तिक निर्णयके अनुसार 
अर्थात्‌ मन्त्रिमण्डलसे परामर्श लेकर (यह जरूरी नहीं कि वे 
मन्त्रिमण्डलके परामर्शको स्वीकार ही कर ले') काम करनेका 
अधिकार दिया गया हे । फिर भी उनमेंसे विधानकी सबसे बढ़- 
कर महत्वपूर्ण धारा गवनंरके विशेष उत्तरदायित्वके ही सम्बन्धमें 
है। गवनंरकी इन खास जिस्मेदारियोंका जिक्र पावर्नमेण्ट आफ 


एण्डिया ऐक/की ५२ वीं धारामें है। उसके अनुसार गबनरको ये - 


खास जिम्मेदारियाँ दी गयी हैं:-- 
(१) प्रान्त या इसके किसी हिस्सेमें शान्ति और व्यवस्था 
पर आनेवाले खतरेको रोकना। 
(२) अल्पसंख्यकोंके उचित स्वाथौकी रक्षा करना । 
यहां अल्पसंख्यकांसे मतलब्र मुसलमान, ईसाई, हरिजन, 
सिख, एंग्लो-इण्डियनसे है । लेकिन पिछले कुछ समयसे तो जिम्मे- 
दार ब्रिटिश राजनीतिज्ञ और वायसराय तक अल्पसंख्यकोंमें 
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यूरोपियनोंको भी शुमार करने ढगे हैं। इन अल्पसंख्यकोंके हितों 
के नामपर किस प्रकार हिन्दुस्तानकी राष्ट्रीय मांगको ठुकराया 
जा रहा दै. और हिन्दुस्तानकी स्वतन्त्रताके शत्रु किस प्रकार इस 
प्रश्नोंको वेजा महत्व देकर भारतको स्वतन्त्रतासे बंचित रखनेकी 
कोशिशमें लगे रहते हैँ, यह बताना न होगा। 

(३) मौजूदा ओर भूतपूर्व सरकारी कर्मचारियों ( इण्डियन 
सिविल सर्विस वाले आदि) और उनके आश्रितोंके उन अधि- 
कारों और वाजित्र हकोंकी रक्षाका ध्यान रखना, जो सन्‌ १६३५ 
३० के “गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक के मुताबिक उन्हें दिये | 
गये हैं। 
इसका एक प्रत्यक्ष परिणाम तो यह होगा कि इन उच्च सरु | 

| 
| 


कारी कर्मचारियोंपर मंत्रियोंका प्रभाव बहुत कम रहेगा । वें कमं- 
चारी स्वभावतः मंत्रियोंक बजाय गवर्नरको खुश रखनेकी 
को शिशामें लगे रहेंगे । 
(४) “गबनेमेंट आफ इण्डिया ऐक/में जो इस बातकी 
| व्यवस्था दै कि ब्रिटिश प्रजाजनके विरुद्ध कोई व्यापार 4 
या कर-सम्त्रन्धी अथवा भारतमें प्रवेश करनेके सम्बन्धमें कोई 
| पक्षपात या भेद्‌-भावमूलक व्यवहार नहीं किया जायगा, उसको 
ध्यानमें रखते हुए इसकी व्यवस्था करना, कि इस प्रकारका कोई 
मेदभावमूळक कानून न बनने पाये । 
भारतमें बिदेशियों-खासकर अंग्रेजोंको जो ब्यापारिक, 


औद्योगिक एवं अस्य प्रकारकी सुविधाएँ प्राप्त हैं. उनके कारण 
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भारतका काफी शोषण हो रहा है, लेकिन भारतीय शासन-विधान 


की इस व्यवस्थाके कारण उनकी इन सुविधाओंमें किसी प्रकार 
कमी नहीं की जासकतो है, इससे हिन्दुस्तानके व्यापार और 
उद्योग-धन्धेको कितना ही नुकसान क्यों न पहुंचे ! 

(५ ) प्रान्तके जिन हिस्सोंको 'गवनमेंट आफ इण्डिया ऐक के 
अनुसार प्रान्तीय शासनके दायरेसे बाहर घोषित किया गया है 
( £०५५९१ 81०85) उन हिस्सोमें शान्ति और सुशासन 
कायम रखना ।. 

(६) देशी राज्योंके अधिकार तथा देशी नरेशाके अधिकार 
ओर उनकी मान-मर्यादाकी रक्षा करना । 

(७) गवर्नर-जनर॑छको अपनी विवेक-बुद्विके अनुसार काम 
करनेका जो अधिकार मिला है उसके अनुसार उनके द्वारा 
निकाली हुई आज्ञा ओर आदेशोंके पालनके लिये व्यवस्था 
करना । 

उपयु क्त विशेष उत्तरदायित्व तो सभी प्रान्तीय गबर्नरोंको 
दिये गये हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ प्रान्तोके गवर्नरोंको और भी 
कुछ उत्तरदायित्व दिया गया दै; उदाहरणके लिये, मध्य प्रान्त 
ओर वरारके गवनेरको यह उत्तरदायित्व भी दिया गया है कि 
उस प्रान्तसे होनेवाली आमदनीका एक बाजि हिस्सा वे बरारमें 


अथवा वरारके लिये ही खच करंगे। इसी तरह सिन्धके गवर्नर _ 


को सक्खरके प्रसिद्ध बांधके सम्बन्धमें उचित प्रवन्ध करनेकी 
जिम्मेदारी दी गयी है। | 
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उत्तरदायी शासनपर इनका प्रभाव 

गवनरकी इन खास जिम्मेदारियोंकी वजहसे प्रात्तके उत्तर- 
दायी शासनपर कंसा प्रभाव पड़ सकता है उसका अनुमान करना 
मुश्किल नहीं है। गवर्नरको जो विशेष उत्तरदायित्व दिये 
गये हैं वे इतने व्या और ऐसे अस्पष्ट हें कि उनके 
कारण लोकप्रिय मंत्रिमण्डलको अपन्नी नीति और अपने 
कार्यक्रमके अनुसार काम करनेमें भारी अड्चन पड़ सकती 
हवै और प्रान्तके सरकारी कर्म चारियोंमें अबुशासनकी भारी कमी 
हो सकती है । मिनिस्टरोंको अगर यह विश्वास रहे कि गवर्नर 
को वे जो सलाह देंगे उसकी उपेक्षा की ज्ञा सकती दै, तो फिर 
ऐसे मामलोंमें साह देते समय स्वभावतः मिनिस्टरांको न तो 
काफी उत्साह हो सकता दै, ओर न वे सलाह देते समय अपनी 
जिम्मेदारीको उस हदतक महसूस करेंगे जिस हृदतक वे ऐसी 
अवस्थामें महसूस कर सकते थे, जब उन्हें मालूम होता कि गव- 
ईर उनकी सलाहकी उपेक्षा नहीं कर सकते। और तो और, स्वयं 


-मंत्रिमण्डळके निर्माणके सम्बन्धमें भी गवर्नरको अपनी विवेक- 


बुद्धिसे ही काम लेनेका अधिकार दिया गया हे और गवर्नरोंके 
नाम सम्राट द्वारा जारी किये गये आदेश-पत्रमें गवर्नरकों इस 
बातका ध्यान रखनेकी हिदायत दी गयीहै कि गंत्रिसण्डलमें 
महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समुदायका भी प्रतिनिधित्व रहे । व्यव- 
स्थापिका परिषदके बहुमत-प्राप्त दलमें अगर अल्पसंख्यक समुदाय 
के लोग भी हो, तब तो गवर्नरकी इस जिम्मेदारीका पालन 
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'झासानीसे हो सकता दै, क्योंकि वह्‌ दळ ऐसे अल्पसंख्यक समु- 
दायके प्रतिनिधिको मंत्रिमंडळमें रखनेके लिये तेयार रहेगा, लेकिन 
जिस प्रान्तक्ी व्यवस्थापिका-परिषदके बहुसत-प्राप्त दलमें ऐसे 
लोग न हों, वहाँ अगर गवर्नेर चाहें तो प्रधानमंत्री और मन्त्रि- 
मण्डडके दूसरे सदस्योंकी इच्छाके विरुद्ध भी किसी दूसरे व्यक्ति 


को मिनिस्टर नियुक्त कर सकते हें, जिससे मंत्रिमण्डलमें संयुक्त 


जिम्मेदारी ( 011 1०50150110 ) की भावना पुष्ट नहीं हो 
सकती । इसके अलावा, विधानके अनुसार बहुतसे सरकारी 
कर्मचारियोंको जो सीधे गवर्नरसे अपील करने ओर अपने विभाग 
के प्रधानको भी-यहाँ तर्क कि उस विभागके मिनिस्टरोंको भी-- 


कुछ खास विषयोंसे सम्बन्ध रखनेवाली गुप्त बातें न बतानेके . 


सम्बन्धमें रबरको जो नियम बनानेका अधिकार दिया गया 
है उसके कारण संरकारी नौकरोंमें अगर अनुशासनकी कमी नजर 
आये और मिनिस्टरांके प्रति उनके दिलमें काफी सम्मान न रह 
' जाय तो कोई ताज्जुब नहीं । मंत्रिमण्डल तो बनते-बिगड़ते रहेंगे 
ही, ऐसी अवस्थामें प्रान्तके स्थायी उच्च कर्मचारियोंके अन्दर 


ऐसी भावना जाप्रत होना उत्तरदायी शासनके लिये निहायत 
खतरनाक साबित हो सकता है। 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


_ | | 
अघ्णाय-- ६. | 
प्रान्तीय शासकमण्डल--२ 
मंत्रिमण्डल 
$} उत्तरदायी शासनमें मंत्रीका स्थान ह 
| उत्तरदायी शासनका यह एक मूल सिद्धान्त है कि शासन- 
नीति और शासन-सम्बन्थी कायो के ल्यि मंत्रिमण्डल जिम्मेदार | 
रहता दै । मंत्रिमण्डल गवर्नरके सामने नहीं, बल्कि व्यवस्थापिका- | 
परिषद्के सामने-और अन्तमें अपने निर्वाचकोंके सामने | 
उत्तरदायी रहता दै । इसलिये वास्तविक उत्तरदायी शासनमें | 


गवर्नरके नामपर होनेवाले कार्योके लिये भी मंत्रिमण्डळ ही जिम्मे- 
दार रहता है, ओर मन्त्रिमण्डलके परामर्शको मानना गवनरके 
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आसानीसे हो सकता दै, क्योंकि वह दछ ऐसे अल्पसंख्यक समु- 
दायके प्रतिनिधिको मंत्रिमंडलमें रखनेके लिये तेयार रहेगा, लेकिन 
जिस प्रान्तकी व्यवस्थापिका-परिषदके बहुमत-प्राप्त दलमें ऐसे 
लोग न हों, वहाँ अगर गवनर चाहें तो प्रधानमंत्री और मन्त्रि- 
मण्डङके दसरे सदस्योंकी इच्छाके विरुद्ध भी किसी दूसरे व्यक्ति 


को मिनिस्टर नियुक्त कर सकते हैं, जिससे मंत्रिमण्डलमें संयुक्त 1 


जिम्मेदारी ( Joint responsibility ) की भावना पुष्ट नहीं हो 
सकती । इसके अलावा, विधानके अनुसार बहुतसे सरकारी 
क्कर्मचारियोको जो सीधे गवनरसे अपील करने ओर अपने विभाग 
के प्रधानको भी- यहाँ तर्क कि उस विभागके सिनिस्टरोंको भी-- 


कुछ खास विषयोंसे सम्बन्ध रखनेवाली गुप्त बातें न बतानेके . 


सम्बन्धमें गवनरको जो नियम बनानेका अधिकार दिया गया 
है उसके कारण संरकारी नोकरोंमें अगर अनुशासनकी कमी नजर 
आये और मिनिस्टरोंके प्रति उनके दिलमें काफी सम्मान न रह 


` ज्ञाय तो कोई ताज्जुव नहीं । मंत्रिमण्डळ तो बनते-बिगड़ते रहेंगे . 


ही, ऐसी अवस्थामें प्रान्तके स्थायी उच्च कमंचारियोंके अन्दर 


ऐसी भाबना जाप्रत होना उत्तरदायी शासनके लिये निहायत 
खतरनाक साबित हो सकता है। 
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अध्याय है, 
प्रान्तीय शासकमण्डल--२ 
मंत्रिमण्डल 

उत्तरदायी शासनमें मंत्रोका स्थान 
उत्तरदायी शासनका यह एक मूल सिद्धान्त है कि शासन- 
नीति और शासन-सम्बन्धी कार्यों के ल्यि मंत्रिमण्डल जिम्मेदार 
रहता दै । मंत्रिमण्डल गवर्नरके सामने नहीं, बल्कि व्यवस्थापिका- 
:परिषदके सामने--और अन्तमें अपने निर्वाचकोंके सामने 
उत्तरदायी रहता दै । इसलिये वास्तविक उत्तरदायी शासनमें 
गवर्चरके नामपर होनेवाले का्योके लिये भी मंत्रिमण्डळ ही ज्ञिम्मे- 
दार रहता दै, ओर मल्त्रिमण्डलके परामर्शको मानना गवर्नेरके 
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लिये लाज़िमी होता है। सिर्फ दो ऐसी अवस्थाए है जब गव- 
ईर अपने मंत्रिमंडल्के परामर्शको अस्वीकार कर सकता है--एक 
तो जब व्यवस्थापिका-सभामें बहुमतसे मन्त्रिमण्डलमें अविश्वास 
का प्रस्ताव पास होजाय; और दूसरे, जब गवनेरको यह विश्वास 
हो जाय कि व्यवस्थापिका-सभाका बहुमत यद्यपि मन्त्रिमण्डलके 
साथ है, लेकिन स्वयं व्र्यवस्थापिका-सभा लोकमतका प्रतिनिधित्व 
नहीं कर रही है । व्यवस्थापिका-सभामें अगर मंत्रिमंडलमें अवि- 
श्वासा प्रस्ताव पास हो जाय तब तो मंत्रिमण्डलको पदत्याग 
करना पड़ता है और व्यवस्थापिका सभामें उस समय जिस दलका 
बहुमत रहता है उस दळके नेताको मंत्रिमण्डल बनानेका भार दिया 
जाता दै; लेकिन अविश्वासका प्रस्ताव पास हो जञानेपर भी अगर 
मंत्रिमण्डलको यह विश्वास हो कि जनता उनकी नीतिका सम- 
थन करेगी, तो ऐसी अबस्थामें वे गवर्नरको व्यवस्थापिका-सभा 
भंग करके नये निर्वाचनके लिये आदेश जारी करनेकी सलाह 
दे सकते हैं। नये साधारण निर्वाचनमें अगर मंत्रिमण्डळके समर्थक 
ही ज्यादा संख्यामें चुने गये और व्यबस्थापिका-सभामें उनके 
समर्थकोंका ही बहुमत हुआ, तब इसका अथ यह सममा जायगा 
कि मंत्रिमण्डलकी नीतिको ही देश पसन्द करता है। ऐसी अवस्था 
में मंत्रिमण्डलकी नीतिको स्वीकार कर उनके परामशेके अनुसार 
कास करना गवनंरके लिये लाज़िमी होता दै। लेकिन अगर नये 
साधारण निर्वांचनमें › मन्त्रिमण्डलके समर्थकोंका व्यबस्थापिका- 
सभामें बहुमत न हो सके तो इसका अर्थ यह समभा जाता दै कि 
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मंत्रिमण्डलकी नीतिको देश पसन्द नहीं करता। ऐसी अवस्थामें 
विरोधी दलको मन्त्रिमण्डल कायम करके शासन-सुत्र संभालनेके 
लिये कहा जाता है और इस नये मंत्रिमण्डलके परामर्शसे ही 
गवर्नर शासन-संचालन करते हैं । ॥ 

गवर्नरको अगर विश्वास हो जाय कि मंत्रिमण्डलको व्यव- 
स्थापिका परिषद्का समर्थन प्राप्त होने पर, भी देश उनके साथ 
नहीं दै, अर्थात्‌ व्यवस्थापिका-परिषद देशक्रे मौजूदा छोकमतका 
प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है तो ऐसी अवस्थामें भी वे व्यवस्था- 
पिका सभाक्रो भंग करके नये निर्वाचनका आदेश जारी कर 
सकते है । लेकिन नये निर्वाचनमें यदि ' मन्त्रिमण्डलके समर्थकों 
का ही बहुमत व्यबस्थापिका-सभामें हो, तो इसका स्पष्ट अर्थ 
यह होगा कि गवर्नरकी धारणा गळत थी । फिर तो पुराने मन्त्रि 
मण्डलके परामशके अनुसार ही शासन-कायं चलानेके लिये 
गवर्नर बाध्य रहते हैं। इन बार्तोसे साफ तौरपर जाहिर ह्वै कि 
` सच्चे उत्तरदायी शासनमें मन्त्रिमण्डका स्थान कितना ऊँचा-- 
कितना महत्वपूर्ण होता दै । भारतीय शासन-विधानमें दिये गये 
गवर्भरके व्यापक अधिकार और उनकी खास जिम्मेदारियों को 
'च्यानमें रखते हुए, जिनका उल्लेख पिछले अध्यायमें किया जा 
चुका है, अगर भारतकी प्रान्तीय शासन-ब्यवस्थापर गौर करें, 
तो इस बातको सभी विचारशील लोग स्वीकार करे गे कि हमारा 
प्रान्तीय स्वराज्य? बिल्कुल खोखला दै । इसे पूर्ण उत्तरदायी शासन 
तो कहा ही नहीं जा सकता है। 


$ 
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दलबन्दी और गंगा-जमुनी मंत्रिमण्डल 

उत्तरदायी या लोकतंत्र शासनमें राजनीतिक दुलबनिदयां 
अनिवार्य हैं। संसारके विभिन्न मतवादके अलावा और भी 
अनेक कारण हैं, जिनसे देशके राजनीतिक नेताओंमें सेद्वान्तिक 
मतभेद होना स्वाभाविक दै। इसलिये लोकतंत्र या उत्तरदायी 
शासनमें-या यों कहिये कि बहुमत-शासनमें एकसे ज्याद दछ होना 
जरुरी दे । देश-भक्तिमे कोई दळ किसीसे कम नहीं होता, .ठेकिन 
सबकी अपनी-अपनी अलग नीति होती है, ओर अलग-अलग 
कार्व-क्रम । व्यवस्थापिका-सभाके निर्वाचनमें इन काय-क्रमोंके 
आधारपर ही चुनाव लड़ा जाता है, और जो दल विजयी हुआ 
अर्थात्‌ जिस दलका व्यवस्थापिका-सभामें बहुमत हुआ उसी 
दळका कार्य-क्रम देशको स्वीकार है, यह समभा जाता है। अत- 
एब उसी दलको मंत्रिमण्डळ कायम करके शासनसूज संभालनेका 
` भार दिया जाता है। लेकिन जहां दो से ज्यादा राजनीतिक दळ 
हों ( जैसा कि प्रायः सभी देशोंमें देखा जाता दै) वहां यह भी 
तो संभव है कि व्यवस्थापिका-सभामें जिस दलके सदस्योकी संख्या 
अन्य प्रत्येक दलसे अळग-अळग तो ज्यादा हो,लेकिन फिरभी उसका 


अजेय बहुमत न हो । मान लीजिये कि जिस दलके सबसे ज्यादा ' 


सदस्य चुने गये हें उनके मुकाबले अन्य दर्लोके सदस्योंकी सम्मिलित 
संख्या ज्यादा दै, तो ऐसी हाळतमें जबतक बहुमत-दळको अन्य 
किसी दळका सहयोग न,प्राप्त हो तबतक उसके मन्त्रिमंडल कायम 


करनेसे उसके अस्तित्वपर खतरा बना रहेगा ओर सभी बिरोधी . 
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दछ सिलकर उसके विरुद्ध अविश्वासका प्रस्ताव पास कर सकते 
हैं। इसलिये ऐसी अवस्थामें विभिन्न राजनीतिक दल आपसमें . 
समझौता करके गंगा-जमुनी मन्त्रिमण्डल (कोलीशन मिनिस्ट्री) 
कायम करते हैं, और जो दछ इनसे सहमत नहीं रहते वे व्यव- 
स्थापिका सभामें सरकार-विरोधी दल (Opposition Party) 
कहलाते हैं। किसी राष्ट्रीय संकटके समय व्रिभिन्न दलवाले, आपस 
का मतभेद रहते हुए भी उस संकटका मुकाबला. करनेके लिये 
संयुक्त मंत्रिमण्डल कायम करते हैं, जिसे “राष्ट्रीय केबिनेट' 
(National 080110) कहते हें। 
भारतमें दलबन्दियां 

हिन्दुस्तानमें जो आंशिक  ख्पमें या नाममात्रके लिये 
उत्तरदायी शासन जारी किया गया दै, उसके साथ ही दल- 
बन्दियोंने भी काफी जोर पकड़ा दै। लेकिन स्वाधीन देशोंकी 
राजनीतिक दळबन्दी और भारतकी दलबन्दीमें बहुत बड़ा 


` फक है। वहां सभी राजनीतिक दलोंका उद्द श्य, अपनी नीति 


और अपने कार्यक्रमको अमलमें लाकर देशको उन्नत बनाना, 
सारे देशकी जनताको सुखी बनाना रहता है । लेकिन 
यहांकी अवस्था भिन्न प्रकार की दै; यहाँ तो अभी पूरे अधि- 
कार मिले ही नहीं हैं, इसलिये सभी राजनीतिक द्लोंका उद्देश्य 
तो सबसे पहले देशकी आजादी हासिल करना होना चाहिये। 
हेकिन यहां की दळबन्दियां तो दरअसल राजनीतिक नहीं, 
बल्कि साम्प्रदायिक हैं । अकेले कांग्रेसको राजनीतिक दल कहा 
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` सकता हे, जिसका उद्देश्य देशको स्वतन्त्र करना ओर 
अबतक मिले हुए राजनीतिक अधिकारोंका उपयोग सारे 
मुल्ककी भळाई--सभो जाति, सम्प्रदाय और सभी जमातके 
लोगोंकी सुख-सुविधाके लिये कोशिश करना है। इसीके पास 
ऐसा कार्यक्रम भी है। दूसरे दळ साम्प्रदायिक हूँ। प्रान्तीय 
ब्यवस्थापिका परिषदोंमें कांग्र सके सिवा जितने भो दल हैं-- 
मुस्लिम लीग, जसीन्दार, हिन्दू-महासभा आदि-े ,या तो 
किसी जाति-विशेषका प्रतिनिधित्व करते हैं. या किसी स्वार्थ- 
विशेषका । इसलिये उत्तरदायी शासनकी सफलताके लिये ऐसे 
 दल्लोंका अस्तित्व हितकर नहीं हो सकता, बलिक पूर्ण उत्तरदायी 
शासनाधिकार प्राप्त करनेमें ऐसी दल्वन्दियाँ हमेशा राष्ट्रीय 
शक्तिको कमजोर बनाती रहेंगी ओर देशकी स्वाधीनतामें 
बाधक बनी रहेंगी । 
मन्त्रिमणडलका निर्माण 
प्रान्तीय शासन संचाळनके लिये जो सन्‌ १६३१ के धावनमेंट 
आफ इण्डिया ऐकःमें मंत्रिमण्डल ( Council of Ministers ) 
कायम किये जानेकी व्यवस्था दै, उस सम्त्रन्धमें एककी ५० वीं 
घाराके अनुसार मिनिस्टरोंको नियुक्त करने और डनको बर्खास्त 
करनेका पूरा अधिकार गंवनंरको ही दिया गया दै, ओर जबतक 
गवर्नर चाहें तभीतक मिनिस्टर अपने पदपर बने रह सकते हैं। 
विधानमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दै किं ब्यवस्थापिका-सभामें 
जिस दलका बहुमत होगा उसी दलके नेताओंको गवर्नर मिनिस्टर 
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नियुक्त करेंगे, और न तो विधानमें ऐसी व्यवस्था है कि जबतक 
मंत्रिमण्डलको व्यवस्थ्रापिका-सभाके बहुमतका समर्थन प्राप्त रहेगा 
तबक्रत बह अपनी जगहपर कायम रहेगा। इस सम्बन्धमें पूरा 
अधिकार गवर्नरको ही दिया गया दै। मंत्रिमण्डलमें कितने आदमी 
रहेंगे, विधानमें इसकी भी कोई खास व्यवस्था नहीं दै। गवर्नर चाहे 


` जितने ओर जिस किसीको मंत्रिमण्डलमें रख, सकते हें । विधाने 


अनुसार. उनके इस अधिकारपर एकमात्र नियंत्रण यह्‌ है कि 
मिनिस्टरको व्यवस्थापिका परिषदका सदस्य होना चाहिये। 
वे ऐसे किसी व्यक्तिको भी मिनिस्टर नियुक्त कर तोसकते हैं, जो 
व्य्रवस्थापिका-परिपद्का सदस्य नहीं दै; लेकिन इस प्रकार 
नियुक्त दोनेवाले मिनिस्टर अगर छः महीनेके अन्दर व्यवस्था- 
पिका परिषदके सदस्य चुन लिये जायंगे तभी. अपने पदुपर . बने 
रह सकते हैं, अन्यथा छः महीनेके वाद उन्हें अपने पदपरसे' हट 
जाना पडेगा । इसके अलावा, विधानमें यद्यपि गवर्नरके इस 


, अधिकारपर और कोई नियंत्रण नहीं दे परन्तु मंत्रिमण्डल किस 


प्रकार बनाया ज्ञाना चाहिये, इस सम्बन्धमें गवर्नरको जो सम्राट 
वारा. निर्देश दिया गया दै उसमें कहा गया दै कि--“गवनंर 
ऐसे ब्यक्तिके परामर्शसे मिनिस्टरोको चुने गे, जिसको वे सममेंगे 
कि व्यवस्थापिका-सभामें उसको स्थायी बहुमतका समर्थन प्राप्त 
रहेगा, और ऐसे व्यक्तियोंको वे मिनिस्टर चुने गे (जिनमें यथा- 
सम्भव महत्वपूर्णः अल्पसंख्यक समुदायके भी सदस्य रहने 
चाहिये) जो सम्मिलित रूपसे व्यवस्थापिका-सभाके विश्वास- 


४ १ 
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भाजन बने रह सके । इस प्रकार भिनिस्टरोंका चुनाव करते 
समय मिनिस्टरोंमे संयुक्त जिम्मेदारीकी भावना सुदृढ़ बननेकी 
जरूरतको गवर्भर हमेशा ध्यानमें रखेंगे |? 

इसीलिये देखा गया कि नये शातन-विधानके अनुसार काम 
शुरू होनेपर विभिन्न प्रान्तोंके गवर्नरोने मनमाने तोरपर, अपने 
इच्छानुसार मंत्री नियुक्त न करके पहले लोकतंत्रवादी 
सिद्वान्तक अनुसार उस दलके नेताको मंत्रिमण्डल कायस करनेके 
लिये बुळाया, जिसका प्रान्तीय असेम्त्रलीमें बहुमत था । ग्यारहमें 

- से ६ प्रान्तोमें तो कांग्रेस-दलका अजेय बहुमत था। पश्चि- 
मोत्तर सीमाप्रान्त तथा आसाममें भी सबसे ज्यादा सदस्य इसी 
दुलके थे, लेकिन उनका अजेय बहुमत नही था अर्थात्‌ अन्य 
सभी दळोंके सदस्यकी सम्मिलित संख्यासे ज्यादा सदस्य कांग्रेस - 
दलके नहीं थे। बंगाल और सिन्धमें भी किसी एक दलका 
अजेय बहुमत नहीं था। पंजावमें यूनियनिस्ट-पार्टोका बहुमत 


rrr 
००००३७०००० ~ 


था। गवर्नरको जो ब्यापक अधिकार मिले हुए हैं उनको देखते . 


हुए प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदके कांग्रेस-दलके सदस्य और. 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्योंके नेशनल कनवेन्शानमें 
तय हुआ था कि जिन प्रानतोंमेंकांग्रेस-दळका असेम्वळीमें अजेय 
बहुमत है बहाँकेकांम्रेस-दलके नेताको अगर गवर्नेरसे इस प्रकारका 
आश्वासन मिले और वे इस तरहकी घोषणा कर सके' कि उनके 
वैधानिक कार्यामें गबनर साधारणतः अपने विशेषाधिकारका उप- 
योग नहीं करेंगे ओर प्रान्तीय शासन-संचाळन सम्बन्धी देनिक 
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कामोंमें वे हस्तक्षेप नहीं करंगे) तभी वे मंत्रिमण्डल बनाना स्वीकार 
कर सकते हें । इसलिये जिन प्रान्तोंमें काँग्रेसका अजेय बहुमत 
नहीं था बहां तो इस दलके लिये मंत्रित्व स्वीकार करनेका. उस 
समय कोई प्रश्न ही नहीं था, लेकिन जिन छः प्रान्तोंमें काग्र स- 
दलका अजेय बहुमत था वहां भी मंत्रित्व स्वोकार करनेके लिये 
काँग्र स-दलके नेताने गवनेरका निमंत्रण पाकर उपयुक्त शत 
उनके सामने रखी थीं। गवरनर इस प्रकारका आश्वासन देनेके 
लिये तेयार नहीं थे, इसलिये कांम्रेस-दूळके नेताने मंत्रित्व 
स्वीकार नहीं किया। उन प्रान्तोंमें गवनरने अल्पसंख्यक दके 
नेताकी मददसे कामचलाऊ मंत्रिमण्डरुकायम तो किया परन्तु 
चे जानते थे कि व्यवस्थापिका-सभाकी बेठक होते ही मं त्रिमण्डलपर 
अविश्वासका प्रस्ताव पास हो जायगा ओर यह कामचलाऊ 
मंत्रिमण्डल टिक नहीं सकेगा । इसलिये इस वेधानिक जिचका 
अन्त करनेके लिये कोशिश जारी रही और गबनरोंके आश्वासन 


` तथा उनके विशेषाधिकारके सम्बन्धमें दोनो ओरसे काफी 


बक्तव्यपर वक्तव्य प्रकाशित हुए । कांग्रेसकी ओरसे महात्मा 
गांधी और चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचार्यके वक्तव्य निकले, 
और सरकारकी ओरसे भारत-मंत्री, भारत-उपमंत्री तथा अन्तमें 
२२ जून १६३७ को गबनर-जनरलका बक्तव्य निकला, जिसमें 
उन्होंने परिस्थितिको स्पष्ट करनेकी कोशिश की थी। उन्होंने 
स्पष्ट शब्दोमि यह आश्वासन तो नहीं दिया कि मिनिस्टरोके 
वैधानिक कार्योका जहांतक सम्बन्ध है वहां तक गवनर 
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अपने विशेषाधिकारका उपयोग नहीं करे गे, लेकिन इस वाद- 
विवादके फलस्वरूप कांग्रेस इस नतीजेपर पहुंची कि गवनरोंके 
लिये अब अपने विशेषाधिकारका उपयोग करना आसान नहीं 
होगा । इसलिये बादमें उसने कांग्रेस-दळके नेताओंको है प्रान्तोंमे 
मंत्रिमण्डल कायम करनेकी इजाजत दे दी । कांग्रेसके ऐसा निर्णय 
करते ही कामचलाऊ मंत्रिमण्डल झटपट इस्तीफा देकर अळग 
हो गये और गवर्नरने फिर उन प्रान्तोमें असेम्बलीके कांग्रेस-दलके 
नेताको मंत्रिमण्डल बनानेके लिये आमंत्रित किया, जिसके 
फलस्वरुप ६ प्रान्तोंमें कांग्रेसी मंत्रि-मण्डल कायम हुए 
पंजाब प्रान्तमें युनियनिस्टै पार्टीका मंत्रिमण्डल कायम था और 
शेष चार प्रान्तोंमें-बंगाळ, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, आसाम 
और सिन्ध प्रान्तमें गंगा-जमुनी ( Coalition Cabinet ) मंत्रि- 
मंडळ कायम थे; लेकिन कुछ ही समयके बाद पश्चिमोत्तर सीमा- 
प्रास्त और आसाममें भी कांग्रेस-दलने अन्य दलोंके सहयोगसे 
तत्कालीन मंत्रिमण्डळको हराकर गंगा-जमुनी ( कोळीशन ) मंत्रि- 
मण्डल कायम कर लिया और इस प्रकार ग्यारहमेंसे आठ प्रान्तों 
में कांग्रेसी हुकूमत कायम हुई । 
मंत्रिमएडलका आकार और मंत्रियोंके वेतन 
मोजदा शासन-विधानमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दै कि किस 
्रान्तमें कितने मिनिस्टर होंगे; यह तो गवर्ररके निर्णयपर ही 
छोड़ दिया गया दै । लेकिन व्यावहारिक रूपमें देखा गया है कि 
बहुमत-दलके नेताको मंत्रियोंके नामोंकी सूची देनेके लिये कहा 
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गया और उन्होंने जेसी सूची तेयार की, उसके अनुसार गवर्नेरने 
मिनिस्टरोंको नियुक्त किया। इसलिये मंत्रिमण्डलका आकार 
सभी प्रान्तोंमें एक-सा नहीं रहा। मिनिस्टरोके वेतन विधान द्वारा 
निश्चित नहीँ किये गये थे, बहिक् इस सम्बन्धमें “ावर्नमेंट आफ 
इण्डिया ऐक'के अनुसार गवर्नरको यह अधिकार दिया गया था 
कि जबतक प्रान्तीय-व्यबस्थापिका-परिषद कानून पास करके 
मिनिस्टरका वेतन निश्चित न कर दे तबतकंके लिये गवर्नर जो 
वेतन निश्चित कर देंगे बही वेतन मिनिस्टरोंको मिला करेगा । 
इस व्यवस्थाके अनुसार शुर्में विभिन्न ्रान्तोंके गवनेरने अपने- 
अपने यहाँके मिनिस्टरोंका वेतन निश्चिङ-कर दिया था,जो बादमें, 
प्रान्तीय-ब्यवस्थापिका-परिषदों द्वारा कानून बनाये जानेके बाद 
बदल गया। गबतेरोंने जहां सिन्धमें डेढ़ हजार रुपये माहवारसे लेकर 
साढ्ेतीन हजार रुपयेतक और बम्त्रईमें साढ़ेतीनसे चार हजार 
रुपयेतक निश्चित किये थे, वहां बादमें व्यवस्थापिका-परिषदके 
कानून पास करनेपर इन प्रान्तोमें मिनिस्टरोंका वेतन बहुत कम 


` हो गया । विधानके अनुसार यह, भी निश्चित नहीं था कि एक 


प्रान्तके सभी मिनिस्टरोंको बराबर वेतन मिलेगा, इसी लिये 
गवर्नरोंने कई प्रान्तोंमें प्राइम मिनिस्टर या चीफ सिनिस्टराँका 
वेतन दूसरे मिनिस्टरोके वेतनसे ज्यादा रखा था और उनके भत्ते 
आदिमें भी समानता नहीं रखी गयी थी; लेकिन जिन आठ 
प्रास्तोंमें कॉम्रेसो और कांग्रेस-कोलीशन मिनिस्ट्रो कायम हुई, 
बहां कराची-काँग्रेसके प्रस्तावके अनुसार कानून बनाकर मिनि- 
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स्टरोंका वेतन पांच-सौ रुपये माहबार कर दिया गया। बादम 
घकी गैरकांग्रेसी मिनिस्ट्रीने भी इस सम्बन्धं कांग्रेसी 
प्रान्तका अनसरण किया। लेकिन बंगाल और पंजाब प्रान्तके 
गेरकांगरेसी भिनिस्टरोंका वेतन इनकी अपेक्षा बहुत ज्यादा रखा 
गया दै । 
मंत्रिमण्डलकी संयुक्त जिम्मेदारी 
पार्लमेंटरी ढंगके लोकतंत्र शासनमें मंत्रिमण्डलकी संयुक्त 
जिम्मेदारीका एक बहुतद्दी ऊँचा स्थान रहता दै, लेकिन वतमान 
विधानमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दै कि मंत्रिमण्डल अपने कामों 
` के लिये सम्मिलित रूपसेशजिम्मेदार होगा ओर सम्मिलित रूपसे 
शासन-संचालन कार्यमें गवर्नरको परामर्श दिया करेगा। सम्राट 
द्वारा गवर्नरोंकों दिये गये निर्देश पत्रमें इसका कुछ हृदतक संकेत 
अवश्य किया गया है, लेकिन गवनेर अगर इसकी उपेक्षा करे तो 
इसी कारण उनका काम नाजायज नहीं समझा जा सकता, इस 
बातकों विधानकी धारा ५३ की दूसरी उपधारामें स्पष्ट कर दिया 
गया दै । ऐसी अवस्थामें गवनर अगर चाहें, तो विधानकी ४६वीं 
धाराके अनुसार मिले हुए अधिकारके बलपर ऐसा नियम बना 
सकते हैं कि वे मिनिस्टरोसे शासन संचालनके सम्बन्धमें अलग- 
अलग परामश लिया करेंगे । इसके अलावा विधानमें जहां यह 
व्यवस्था दै कि मंत्रिमण्डलकी बेठकोंमें गवर्नर अध्यक्षका आसन 
ग्रहण करे गे वहां गवनेरको यह भी अधिकार है कि वे किसी 
विभागके कामोंके सम्बन्धमें मिनिस्टरों या सेक्र टरियोंसे वातं 
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माळूम कर सकते हैं। इससे प्रकट हवे कि प्रान्तीय-शासनका सूत्र 


दरअसल प्रधानमंत्रीके बजाय गवनेरके हाथोमें दिया गया दै । 
ऐसी अवस्थामें, मौजूदा विधानसे इस बादका भरोसा नहीं हो 
सकता कि प्रान्तोंमें मंत्रिमण्डटकी स्युक्त जिम्मेदारीकी 
भावना दृढ़ हो सकेगी । हां, इसमें सन्देह नहीं कि यह्‌ बहुत 
अंशॉमें गवर्नरके ऊपर निर्भर रहेगा। 

पहले बताया जा चुका दै कि प्रान्तका शासन सम्राटके प्रति- 
निधिकी दैसियतसे गवर्नरके द्वाथमें होगा और प्रान्तके शासन- 
सम्बन्धी सभी काम गवर्नरके नामपर होंगे । गवनेरके व्यापक 
अधिकारोंका जिक्र पिछले अध्यायमें किया जा चुका है, जिससे 
प्रकट दै कि दो प्रकारके विषयोंसे सम्बन्ध रखनेवाले क्षेत्रों तक 
ही मिनिस्टरोंके अधिकार सीमित रहेंगे--(१)- जिनके सम्बन्धमें 
प्रान्तीय व्यवस्थापिक्रा परिषद्को कानून बनानेका अधिकार 
दिया गया है और (२) सरकारी काम चळानेके लिये गवनेर द्वारा 
बनाये गये नियमके अनुसार जो विषय मिनिस्टरोके सुपुदे किये 


` ज्ञायंगे। सच तो यह दै कि विधानको ५० बीं धाराके मुताविक 


भिनिस्टरोंका असली काम तो है, धाबर्नरको सहायता और 
परामर्श देना (“7०4 and advise the Governor”) 
और वह भौ उन्हीं विषयोंतक सीमित है, जिनके: सम्बन्धमें 
गवर्नस्कों अपने व्यक्तिगत निर्णय या अपनी विवेकबुद्धिके, अनुसार 
काम ठेनेका अधिकार नहीं .दिया गया है । ऐसी अवस्थामें 
प्रान्तके लोग लोकप्रिय मंत्रिमण्डलले अपने अभाव: 
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_ अभियोग और अपनी मुसीबर्तोसे छुटकारा दिलाकर उन्नतिके 
पथपर अग्रसर करनेकी आशा रख सकते हैं. और आमतोशपर 
लोगोंकी नजरोंमें वे ही प्रान्तके शासक भी सममे जा सकते है; 
छेकिन लोकप्रिय मंत्रिमण्डलोंको यह अधिकार नहीं हैं कि वे प्रोन्तकी 
उन्नतिके लिये अपने कार्यक्रमको गवर्नरकी इच्छाके प्रतिकूल 
अमळमें ला सके' । गवनेर तो मंत्रिमण्डलकी सलाहको टुकराकर 
अपने इच्छानुकूल कार्म कर सकते हैं, लेकिन प्रान्तीय व्यवस्थापिका 
परिषद्का पूरा समर्थन प्राप्त रहनेपर भो मंत्रिमण्डल कोई ऐसा 
कार्यक्रम अमलमें नहीं ला सकता है, जिसको गवर्नर स्वीकार न 
करे । व्ववस्थापिका-परिप्रद या निर्वा चकोंके निर्णयको स्वीकार 
करनेके लिये विधानके“अनुसार गबर्नरको मजबूर नहीं किया 
जा सकता । इसठिये लोकप्रिय मंत्रिमण्डलोंसे आमतोरपर लोग 
जेसे कार्मोकी उम्मीद करते रहे हों वह अगर पूरी न हो सकी तो 
इसके लिये उन्होंको दोषी नहीं कहा जा सकता । इस सम्बन्धमें 
नमूनेके तौरपर राजनीतिक बन्दियोंकी रिहाईके प्रश्नको ले लिया 
जा सकता है। बिहार ओर संयुक्त प्रान्तके कांग्रेसी मंत्रिमण्डल 
सन्‌ १६३5 की फरवरीमें' सभी राजनीतिक बन्दियोंको जेळसे 
छोड़ देना चाहते थे, लेकिन इन दोनों प्रान्तोंके गवर्नर मंत्रिमण्डल- 
के विचारसे सहमत न थे, इसलिये उन्होंने उनकी इस. सलाइको 
माननेसे इन्कार कर दिया, जिसके प्रतिवाद स्वरूप दोनों प्रान्तोंके 

| मंत्रिमण्डलोंने इस्तीफा दाखिल कर दिये | लेकिन दूसरा कोई दछ 

मंत्रिमण्डल कायम करनेके ल्यि तैयार नहीं थां और गवनर 
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भलीभांति समझ गये थे कि अगर प्रान्तीय असेम्त्रलीको भंग 
कश्‌ दे' तो नये निर्वाचनके फलस्वरूप भी किसी दूसरी पार्टीका 
असेम्बलीमें बहुमत नहीं हो सकता हे। इसलिये उनके सामने 
समभोतेके सिवा एक ही और, रास्ता था-ओर वह था 
विधानकी ६३ वीं धाराके अनुसार एक घोषणा निकालकर 
विधानको स्थगित कर सारे अधिकार अपने हार्थामें छे लेना । 
छेकिन ऐसे एक प्रश्‍्नपर मतभेदके कारण उन्होंने" इस तरह 
विधानको स्थगित करना उचित नहीं समभझा। अतएव अन्तमें 
समझौता हो गया और दोनो प्रान्तोंकें कांग्रेसी मंत्रिमण्डळोंने 
इस्तीफा वापस ले लिया । न्स 
मंत्रिमण्डलक्की योजनासे अगर गवेनेर सहमत भी हो जायँ 
तो भी इसको कार्यान्वित करना कम मुश्किछ काम नहीं दै। 
प्रान्तके उच्च सरकारी कर्मचारियोंको निथुक्ति 'आदिमें प्रान्तीय 
मंत्रिमण्डलका कोई हाथ नहीं, और उनकी सर्विसकी भारत-मंत्री 
गेरण्टी करते हैं। नोकरशाही शासनके जमानेमें प्रान्तके असली 
शासक प्राय: येही रहे हैं, इसलिये बदले हुए जमानेके मुताबिक 
अपनेको बद॒ढना. इनके लिये आसान काम नहीों। नये विधानके 
चाल होनेपर जहां काँग्रेसी मंत्रियोंने काम संभाला वहां:कभी- 
कभी इन सिबिल सर्विस वालोंके लिये अपनेको नये जमानेके 
अनुकूल बनाना मुश्किछ काम था) ओर शुरूमें कभी-कभी 
बर्षका मौका आ जाता था । लेकिन मंत्रिमण्डलोंकी मजबूरियां 
यहीं तक सीमित नहीं हैं। उच्च कमंचारियोंने अगर बदली हुई 
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परिस्थितिके अनुकूल अपनेको बना भी लिया तो विधानको 
त्रटियोंके कारण भो लोकप्रिय मंत्रिमण्डलको राष्ट्र-निर्माण सम्बन्धी 
किसी योजनाको बड़े पेमानेपर अमल्में लानेमें आर्थिक कठि- 
नाइयोंका सामना करना था। एक तो प्रान्तीय सरकारोंकी 
आमदनीके साधन बहुत ही परिमित हैं, और उसमें भो गवनरके 
फिनेन्स सम्बन्धी अधिकारोंक कारण अड्चनकी पग पगपर 
आशंका | “फिर भी इन मजबरियोके बाबजूद भी कांग्रेसी 
मिनिस्ट्रियोंने निरक्षरता-निवारण, उद्योग-व्यवसायकी उन्नति और 
किसानांको सहूलियतं देने और मादक द्रव्य-निषेध सम्बन्धी 
कार्यक्रमको जिस उत्साहजौर लगनके साथ अमलमें छाना शुरू 
किया उसको देखकर अंग्रेज राजनीतिज्ञ और हिन्दुस्तानकी 
स्वतंत्रताके बिरोधी इस देशके गोरे अखबारों तकने प्रशंसा 


की है। ! 
पालमेंटरी सेक्रेटरी 

नये भारतीय शासन-विधानमें यद्यपि कहीं भी पार्लमेंटरी 
सेक्रेटरोका उल्लेख नहीं है, लेकिन कई प्रान्तोंमें नये विधानके 
अनुसार काम शुरू होनेपर- खासकर उन प्रान्तोमें, जद्दां कांग्रेसी 
मंत्रिमण्डल कायम हुए-पालेमेंटरी सेक्रेटरी भी नियुक्त किये गये । 
'पालमेंटरी सेक्रेटरी प्रेटब्रिटनमें भो द्ोते हें। उनका काम होता दै 
मिनिस्टरके कामोंमें मदद करना । ब्रिटेनमें वे पालेमेंटरी अण्डर- 
सेक्रेटरी (Parliamentary Under 5८०८९८४०४) कहलाते हैं। 
अण्डर-सेक्रेटरी दो प्रकारके होते हे-एक तो पालंमेंदरी 
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सेक्रटरी और दूसरे स्थायी अण्डर सेक्रटरी और दोनोमें 
अन्तर यह होता है कि पालछमेंटरी सेक्रेटरीका काम 
रहता दै शासन-नीतिका कार्यान्वित करना और 
व्यवस्था सम्बन्धी कामोमें मिनिस्टरको सहायता करना, 
और स्थायी सेक्र टरीका. काम है शासन-कार्यके क्रमको 
( Contin ) कायम रखते हुए मंत्रिमण्डलके निर्णयाँको 
कार्यान्वित करना । इस प्रकार पालेमेंटरी सेक्रेटरी जहां पालमेंटके 
सदस्य और उस दके व्यक्ति होते हैं, जिस राजनीतिक 
दलके द्वार्थोमें उस समय शासन-सूत्र होता दै और मंत्रिमण्डल 
भंग होनेपर वे भी मिनिस्टरोंके साथह्दी अपने पदसे हट जाते 
हैं, वहां स्थायी सेक्रेटरी किसी राजनीतिक दलका व्यक्ति नहीं 
होता। वह सिविल सर्विसका अनुभवी अफसर होता दै और 
मंत्रिमण्डलके बदल जानेपर भी वह अपने पदपर बना रहता है 
और शासन-नीति निर्धारित करनेमें उसका हाथ नहीं रहता। 
चाहे जिस राजनीतिक दलके हार्थमें शासन-सूत्र जाये, वह 
उसके निर्णयोंको कार्यान्वित करनेके लिये हमेशा तेयार रहता 
है। हिन्दुस्तानमें भी इसी प्रथाके अनुसार प्रान्तीय शासनके 
हरेक विमागके स्थायी सिवीलियन सेक्रेटरी रहते हैं, और 
उनको मिनिस्टरोकी मर्जीकें खिलाफ़ गवर्नर तक पहुँचने और 
शासन सम्बन्धी {बातें उनको बतानेका अधिकार मिला हुआ 
है, लेकिन फिर भी वे मंत्रिमण्डलके अधीन और उनके 
निर्णयके अनुसार शासन संचालन सम्बन्धी कामोंको अजाम देने 
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के लिये वाध्य हैं। शासन-नीतिमें ये सेक्रेटरी दखल नहीं दे सकते 
हें। लेकिन पार्लमेंटरो सेक्रेटरी व्यवस्थापिका-सभाके सदस्य होते 
हैं और जिस राजनीतिक दलके मिनिस्टर रहते हैं उस दलके 
सदस्य ही पार्डमेटरी सेक्रेटरी होनेके कारण शासननीति निर्धारित 
करनेमें उनका भी काफी हाथ रहता हें । वे मिनिस्टरके शासन 
संचालन सम्बन्धी कामोमें मदद पहुंचानेके अलावा पालमेंटरी 
कामोंमें खास तौरपर बड़े संहायक होते हैँ । व्यवस्थापिका सभामें 
वे अपने विभागके मिनिस्टरकी ओरसे सदस्योंके सवालांका 
जवाब भी देते है और सरकारी नीतिके समंथनमें भाषण करते 
हें । शासन-विधानमें ७ल्छेमेंटरी सेक्रेटरीका जिक्र न होनेके 
कारण, इनका कोई वेधानिक अस्तित्व नहीं है; इसलिये पहले 
तो व्यवस्थापिका-सभाके कुछ लोगोंने पालमेंटरी सेक्रेटरी द्वारा 
प्रश्नोका उत्तर दिये जाने और मिनिस्टरकी 'ओरसे सरकारी 
नीतिकी घोषणा आदि करनेके खिलाफ आवाज उठायी थी 
ओर सिबीलियन सेक्रेटरियोंको भी पढंमेटरी सेक्रेटरीके पास 
फाइल भेजनेमें मिक होती थी; लेकिन कोई लिखित विधान 
कितना ही पूर्ण क्यों न हो, उसमें हरेक उपयोगी बातका समावेश 
नहीं रहता; बहुत सी बाते तो प्रथा (०7४९०६५००) धीरे- 
धीरे नियमोपनियम बनते-बनते विधानका अंग बन जाती हैं। 
पार्लमेंटरी सेक्रेटरीके सम्वन्धमें भी यही बात कही जा सकती दै। 
इनका स्थान वास्तवमें उपमंत्रीका दै, ओर पिछले दो-ढाई सालके 
अन्दर यह वात एक प्रकारसे स्वीकार कर ली गयी है । इसलिये 
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स्टरोंकी कानफरेन्समें जिस प्रान्तके मिनिस्टर नहीं जा सके 
वहके पार्लमेंटरी सेक्रेटरी उसमें भाग लेनेके लिये प्रान्तीय 
सरकार द्वारा भेजे गये थे। पांलमेंटरी सेक्रेटरीका वेतन और 
भत्ता आदि व्यवस्थापिका-परिषद्‌ निश्चित करती है और 
इसके लिये हर साल बजटके सिळसिलेमें प्रान्तीय व्यवस्था पिका- 
परिषदकी स्वीकृति लेनी पड़ती दै । ट 
ऐडवोकेट-जनरल 

सरक्कारको कानूनी सलाह देने और प्रस्तावित कानूनका 
मसविदा आदि तैयार करनेका कॉम इज्नलेण्डमें अटनीं- 
जनरलके (Attorney-General) जिम्मे रहता हद ओर वे भी 
मंत्रिमण्डलके ही अंग सममे जाते हैं, ओर जिस प्रकार प्रधान 
मंत्री अपने अन्य सहकर्मी मिनिस्टरोंको नियुक्त करते हैँ उसी 
प्रकार अटनीं-जनरलको भी नियुक्त करते हैं । मंत्रिमण्डल भंग 


. होनेपर वे भी अपने पदसे हट जाते हैं । लेकिन हिन्दुस्तानमें ऐसी 


बात नहीं दै । भारतीय शासन विधानकी ५५ वीं घाराके अनुसार 
गवर्गरको ऐडवोकेट जनरल नियुक्त करनेका अधिकार दिया गया 
है। वे ऐसे किसी व्यक्तिको अपने व्यक्तिगत निर्णयका उपयोग 


~~ 


कर, एडवोकेट-जनरळ नियुक्त कर सकते हैं, जिसमें हाईको टेके : 


जज -नियुक्त किये जानेकी योग्यता हो । विधानके अनुसार 


एडवोकेट जनरळका काम है प्रान्तीय सरकारको ऐसे कानूनी: ` 


मामलोंमें सलाह देना और ऐसे दूसरे कानूनी कामोंको करना, जो 
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समय-समयपर उनके सिपुदे : किये जाये । उनका वेतन निश्चित 
करनेका अधिकार भी गवनरको ही दै, ओर ऐडवोकेट-जनरळ 
तभीतक अपने पदपर कायम रह सकते हैं, जबतक गवर्नर 
उनको रखना चाहेंगे। यह तो. ऐडवोकेट-जनरलकी कानूनी 
स्थिति है, लेकिन व्यावहारिक रूपमें देखा गया है कि गवर्नरने 
अपने मंत्रिमण्डलकी सलाहसे ही ऐडवोकेट-जनरलको नियुक्त 
किया और मंत्रिमण्डलके परामर्शानुसार ही उनका वेतन निश्चित 
किया गया दै। यहाँ भी प्रेटत्रिटेनकी भांति यह कनवेन्शान 
कायम करनेकी कोशिश की गयी दै कि ऐडवोकेट-जनरळ मंत्रि- 
मण्डळके ही एक आवश्यक अंग हैं। इसीलिये सन्‌ १६३८ ६० में 
राजनीतिक बन्तदियोंकी रिहाईके प्रश्‍नपर मतभेदके कारण बिहार 
आर संयुक्त प्रान्तके मंत्रिमण्डलोंने जब इस्तीफा दे दिया था उस 
समय बहाँके ऐडवोकेट-जनरलने भी इस प्रकारका कनवेन्शान 
कायम करनेकी गरजसे मंत्रिमण्डलके साथ ही अपना इस्तीफा 
दाखिल कर दिया था।' 
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अध्याय--:१० 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका-परिपद 

सन्‌ १६३५ ६० के 'गवनेमेण्ट आफ इण्डिया ऐक/के अनुसार 
१६३७६० के अप्रेलसे प्रान्तोंमें शासन-सुधार जारी होनेके पहले 
ब्रिटिश भारतकी प्रांतीय व्यवस्थापिका-परिषद्की एक ही सभा 
हुआ करती थी, परन्तु नये शासन-विधानके अनुसार मद्रास, बम्बई, 
बंगाल, संयुक्तप्रान्त) बिहार और आसाम प्रान्तोंकी व्यवस्था- 
पिका परिषद्की दो सआएँ और बाकी पांच प्रान्तोंमें एक-एक 
सभा कायम हुई है। इस सम्बन्धमें धावनेमेण्ट आफ इण्डिया 
ऐक/की ६० वीं धारामें कहा गया हैः-- 

(१) हरेक प्रान्तमें प्रान्तीय व्यबस्थापिका परिषद्‌ रहेगी; 
सम्राटके प्रतिनिधिके रूपमें गवर्नर उसका एक अंग होंगे; ओर 
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' मद्रास, बम्बई, संयुक्तप्रान्, बिहार और आसाममें इसकी दो-दो 


सभाएं होंगी, ओर दूसरे प्रान्तोंमें एक सभा | 

(२) जिन प्रान्तोमै व्यवस्थापिका परिषदकी दो सभाए 
होंगी, बहांकी .दोनों सभाएँ क्रमशः लेजिस्लेटिव कॉसिल 
( Legislative Council ) और लेजिस्डेटिव असेम्ब्ली 
( Legislative Assembly ) कहलायंगी; आर जहाँ एक ही 
सभा होगी, वहां बह लेजिस्ठेटिव असेम्बली कहलायगी । 

विधानकी इस व्यवस्थाको देखनेसे पता चलता है कि 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका-परिषदके सम्बन्धमें दो नयी बातें जारी 
की गयी है-एक तो "चह कि सम्राटको प्रत्यक्ष रूपसे व्यव- 
स्थापिका परिषदका एक अंग माना गया दै, जो दिन्दुस्तानके 
ही लिये नहीं, बल्कि सारे त्रिटिश साम्राज्यके लिये एक नयी 
बात दै; दूसरी नवीनता यह दै कि हिन्दुर्तानकी अंग्रेजी हुकू- 
मतके इतिद्दासमें यह्‌ पहला मौका है जब प्रान्तोंमें व्यवस्थापिका 
परिषद्की दो सभाएँ कायम की गयी हैं । 

व्यवस्थापिका परिषदकी दो सभाएँ होनी चाहिये. या एक 
ही सभा,. इस सम्त्रन्धमें संसारके राजनीतिशास्त्र-विशारदोमें 
काफी मतभेद रहा हे और दोनों मतोंके समर्थन तथा विरोध- 
में बहुत कुछ लिखा गया है। व्यवस्थापिका-परिंषदकी दो 
सभाआका समर्थन करनेवाले राजनीति-शास्त्र-विशारदोकी 
सबसे जब्रदस्त दलील यह हे कि जल्दवाजीमें कोई ऐसा कानून 


न पास द्वो जाय, जो राष्ट्रे लिये हानिकारक.हो; दो .सभाएँ ` 
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रहनेसे इसपर नियंत्रण रहता दे। अगर किसी विशेष परि-, 
स्थितिके कारण जोशमें आकर जल्दवाजीमें एक सभा ऐसा 
कोई 'बिळ' पास भी कर दे, जो राष्ट्रकै लिये हौनिकारक हो 
सकता 3, तो वह तवतक कानून बनने योग्य नहीँ समझा जा 
सकता दै, जवतक उसको दूसरी सभा भी पास न कर दे । दूसरी 
सभामें किर 'बिळ'पर गम्भीरतापूर्वक विचार करनेका मौका 
मिल सकता दै और पहली सभाकी गेळतीको सुधारा जा 
सकता है। लेकिन ऐसी व्यवस्थाका सबसे बड़ा दोष यह दै कि 
उसे जरूरी कानून पास करनेमें भी अनाबश्यक देर लगती है; और 
फिर जहांके अपर-चेम्बर अर्थात्‌ सामच्त-सभाका संघटन ऐसा 
होता है कि उसमें धनी-वर्ग और विशेष स्वार्थाका ही प्रमुख 
प्रतिनिधित्व रहता दै वहाँ तो, लोक-हितको ध्यानमें रखकर 
लोअर-चेम्ब्रर या प्रतिनिधि-सभा द्वारा पास किये हुए “बिल! 
को कानून बननेमें बह्‌-सामन्त-सभा भारी बाधा पहुंचा सकती है । 
ब्रिटिश भारतकी प्रान्तीय व्यवस्थापिका-परिषदकी दोनों सभाओं- 


` के संघटनसे यह बात और भी अढीभाँति प्रकट हो जाती है 


कि यहां प्रान्तीय कोंसिलकी अडंगा-नीति बहुत दिनोंतक लोक- 
प्रिय मंत्रिमण्डलके छोकहितकारी कानून-निर्माण सम्वन्धी 
कार्मोमे काफी अड्चन पेदा कर सकती है। प्रान्तीय कोंसिलके 
लिये मताधिकार और सदस्यकी योग्यता सम्बन्धी नियम ऐसे 
हैं, कि देशके लोकप्रिय दलका उसमें बहुमत होना मुश्किल दै । 
प्रथम निर्वाचनसे ही यह बात और भी भलीभांति प्रकट,हो गयी, 
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कि बिहार और संयुक्तप्रान्वकी असेस्त्रलीमें .जहां लोकप्रिय 
काँग्रेस-दलका प्रबल बहुमत हुआ, वहां कोंसिलके निर्वाचनमें 
नोकरशाहीपरस्त जमीन्दार, ताळुकेदार ओर पू'जीपतियोको 
ही बिशेष सफलता मिली । नियमानुसार ये कॉसिळ यद्युपि 
असेम्बलीमें पास द्दोनेवाले किसी 'बिल'को कानून बननेसे 
बिल्कुल रोक तो नहीं सकती हैं, लेकिन प्रान्तीय असेम्बलीमें ऐसे 
“बिल'के समर्थकॉंकी अगर इतनी ज्यादा संख्या हो कि दोनों 
सभाओंके संयुक्त अधिवेशनमें भी 'विछ' आसानीसे पास हो 
जा सकता हो, तो भी प्रान्तीय कों सिछ॒ बारह महीने तक तो 
'बिळ' को खटाईमें डाळ ही सकती है; और बारह महीनेके बाद 
ही दोनों सभाओंका संयुक्त अधिवेशन हो सकता दै । यही कारण 
था कि बिहारकी असेम्बडीमें कांग्र स-दलक्रा प्रबळ बहुमत रहने 
पर भी टिनेन्सी ऐक पास करानेके लिये कांग्रेसको जमीन्दारोंके 
साथ समझोता करना पड़ा ओर मंत्रिमण्डल जेसा व्यापक ' 
कानून बनाना चाहता था वेसा ब्यापक कानून नहीं बना सका 
और किसानोंको वह जितने अधिकार दिळाना चाहता था 
उतने अधिकार किसानोंको नहीं मिल सके। कांग्रेसी मंत्रि- 
मण्डल किसार्नोको तुरन्त अधिकार देना चाहता था, वह जल्दी- 
से जल्दी उनके लिये कुछ करना चाहता था, लेकिन जमीनदार 
इसका विरोध करनेपर तुले हुए थे। इस प्रकार अगर मंत्रि- 
मण्डल अपनी बातपर ही अड्डा रह जाता तो टिनेन्सी ऐके 
पास होनेके लिये कमसे कम एक वर्ष तक इन्तजार करना पड़ता । 
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इसीलिये कांग्रेसको जमीन्दारोंके साथ इस प्रस्तावित 'बिल' के 
सम्बन्धमें समझौता करनेको मजबूर होना पड़ा। संयुक्तः 
प्रान्तकी कोंसिलमें भी जमीनदार और ताढुकेदार भरे हुए हें ओर 
वे हकअराजी कानूनका जबदेस्त विरोध करते रहे, जिसकी वजह 
से इस कानूनके पास होनेमें काफी देर लगी। इन बातोंसे साफ 
जाहिर है कि प्रान्तोंमें जिस ढंगसे दो सभाओंका- खासकर 
कौन्सिळक़ा संघटन हुआ है उससे लोकहितके लिये 'बननेबाले 
कानूनमें बाधा ही पड़ेगी, और यह बांछनीय नहीं है । 
व्यवस्थापिका-परिपदका जीवन 

प्रान्तीय कौसिल और प्रान्तीय असेम्वलियांका जीवन कितने 
दिनका होगा, इस सम्बन्धमें विधानकी ६१ वीं घारामें कहा गया 
हे--(१) हरेक प्रान्तीय असेम््लीका निर्वाचन पांच वर्षके लिये 
हुआ करेगा और अगर इस बीचमें ही वह. गवनेर द्वारा भंग न 
कर दी गयी तो निर्वाचनके बाद जो इसकी पहली बेठक होगी 


~ 


उस दिनसे ठीक पाँच साळ तक यह कायम रहेगी, और इस प्रकार 


पाँच सालकी अवधि पूरी दो जानेपर यह स्वतः भंग हो जायगी । 
(२) परन्तु प्रोन्तीय कौंसिछ स्थायी होगी; बह भंग नहीं होगी, _ 
और न तो गवर्नर उसको भंग कर सकेंगे । फिर भी एक-तिहाई 
सद्स्य हर तीसरे साळ रिटायर हो जाया करेंगे और इस प्रकार 
जो स्थान खाली होंगे उनके लिये नया चुनाव हुआ करेगा। किस 
प्रान्तकी असेम्बढ्ी और प्रान्तीय कोंसिल्में किस प्रकारके कितने 
सदस्य रहेंगे, यह यहाँ दिये हुए दो नक्शोंसे मालूम हो जायगा-- 
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इस सम्बरन्धमें यह वात ध्यानमें रखने योग्य है कि गवनरको 


जहां प्रतिनिधि-सभा या प्रान्तीय असेम्बळीको इसके जीवनके 
पांच सालकी अवधि पूरी होनेके पहले भी भंग कर देनेका अधि- 
कार दै, बढौं बे अगर चाहें भी तो, पांच साळ पूरे हो जानेके बाद 
चे इसके अस्तित्वको कायम नहीं रख सकते | नया विधान लागू 
होनेके पहले प्रान्तीय व्यबस्थापिका-सभाके जीवनको गवर्नर बढ़ा 
सकते थे, जैसा कि मांटेगु-चम्सफोड शासन-सुधारके अनुसार 
संगठित होनेवाली केन्द्रीय व्यवस्था पिका-सभाके जीवनको आज 
भी गवर्नर-जनरछ' बढ़ाते हैं ओर बतेमान केन्द्रीय असेम्बलोके 
जीवनको गवरनेर-जनरछ कई वार बढ़ा भी चुके हैं। जिन प्रान्तां 
` की व्यवस्थापिका-परिषदंकी दो सभाए' हैं, वहाँ वे कोंसिळको 
तो भंग कर ही.नही सकते; हर तीसरे साल ज्यादेसे ज्यादा इसके 
एक-तिहाई सदस्य ही नये हो सकते हैं। ऐसी अवस्थामे यह 
उम्मीद नहीं की जा सकती, कि प्रान्तीय कोंसिक लोकमतका 
प्रतिनिधित्व करेगी। बजटसम्बन्धी प्रश्‍नोंको छोड़कर अन्य 
प्रायः सभी विषयोंमें दोनो सभाओंके समान अधिकार होनेके 
कारण प्रान्तीय कोंसिळ किस प्रकार प्रतिनिधि-सभाके कामोंमें 
अपने दकियानूसीपनकी वजहसे अंगा लगा सकती दै, इसका 
अनुमान सहज ही किया जा सकता है । 
सदस्यको योग्यता 
प्रान्तीय व्यवस्था पिका-परिषद्‌की दोनों सभाओंके सदस्यके 
छिये जो योग्यता निर्धारित की गयी दै उसमें मुख्य बात ये हैं कि 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


# भारतीय शासने ब्यवस्था % २३१ 


असेस्बढीके उम्मेदवारकी उम्नकमसे कम पचीस वर्षकी होनी 
चाहिये; उसका नाम निर्वाचक-संवक्री सूचीमें दर्ज होना चाहिये, 
बहू त्रिटिश-प्रजा अथवा संघमें सम्मिलित होनेवाले देशी राज्यके 
नरेश अथवा संघान्तरित देशी राज्यक्री प्रजा हो; और जिसमें 
नियमानुसार निर्धारित योग्यता हो वही प्रान्तीय व्यवस्थापिका 
परिषद्का सदस्य हो सकता है। 

सदस्यके लिये अयोग्यता 

जिस व्यक्तिमें ओर सभी प्रकारकी योग्यता रहते हुए भी 
निम्नलिखित किसी प्रकारकी अयोग्यता होगी, वह -व्यवस्थापिका 
परिषदकी किसी सभाका सदस्य नहीं हो सकता है: 

(१) जो व्यक्ति ऐसी कोई सरकारी नौकरी करता हो, जो 
प्रार्तीय व्यवस्थापिका-परिपदके कानूनके अनुसार इसके सदस्य 
बननेकें लिये अयोग्यता मानी गयी हो । परन्तु संघ अथवा किसी 
प्रान्तके मिनिस्टर, तथा जहां पाछमेंटरी सेक्रेटरीके सम्बन्धमें 


. प्रान्तीय व्यवस्था पिका-परिषद्‌ कानून पास कर देगी वहाँ पाले 


मेंटरी सेक्रेटरीका पद भी इस नियमके लिये सरकारी पद नहीं 
समभा जायगा ओर मंत्री अथवा पाछेमेंटरी सक्र टरी होनेसे कोई 
व्यक्ति व्यवस्थापिका परिषदका सदस्य बननेके लिये अयोग्य नहीं 
सममा जायगा । 
(२) जो व्यक्ति पागळ हो ओर किसी अदालत द्वारा पागल 
ठहराया गया हो । ) 
(३) जो व्यक्ति दिवालिया हो ओर इससे बरी न क्रिया गया हो। 
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(४) जो व्यक्ति इस शांसन-विधानके अनुसार प्रान्तीय 
शासन-विधान अमलमें आनेके पहले अथवा इसके बाद निर्वाचन 
सस्बन्धी अपराधका दोपी पाया गया हो, वह उतने दिनोंतकके 
लिये व्यबस्थापिका-परिषदकी सदस्यताके लिये अयोग्य समझा 
जायगा, जो समय आर्डर-इन-कौंसिल अथवा प्रान्तीय व्यवस्था- 
पिका परिषद्‌ द्वारा निश्‍चित कर दिया गया है. । | 
(५) जो आदमी प्रान्तीय शासन-विधान अमळमें आनेके 

पहले या इसके बाद त्रिटिश-भारत अथवा संघान्तरित किसी देशी 
राज्यकी अदालत द्वारा.अपराधी ठहराया गया हो ओर उसे देश- 
निकाला अथवा दो सालकी सख्त केदकी सजा दी गयी हो ओर | 
उसे रिहा हुए पाँच साळ अथवा उतना समय, जितना गवनेर 
उचित समझ, व्यतीत न हुआ हो । 

(६) जो व्यक्ति संघीय अथवा प्रान्तीय व्यवस्थापिका परि- 
पदका सदस्य चुना जाकर या किसी निर्वाचित व्यक्तिका निर्वा- 

_ चन एजट ( 71201८1 4४९०) होकर; निर्धारित समयके. 
भीतर निर्वाचन-सम्बन्धी खर्चका हिसाब पेश न कर सकाहो, । 
और इस घटनाको हुए पाँच साळ न बीते हों या गवनेरने उसको 
इस अयोग्यतासे बरी न कर दिया हो । 

(७) जो व्यक्ति किसी फौजदारी मामलेमें केद या देश- . 
निकालेक्री सजा काट रहा हो वह व्यवस्थापिका-परिषद्की किसी 
सभाका सदस्य चुने जानेके लिये अयोग्य सममा जायगा। 

कोई भी व्यक्ति न तो एक साथ ही प्रान्तीय व्यबस्थापिका 
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परिषदका दोनों सभाओंका सदस्य हो सकता है, और न प्रान्तीय 
तथा संघीय ब्यवस्थापिका परिषद्का ही एक साथ सदस्य हो 
सकता दै। जो व्यक्ति प्रान्तीय व्यवस्थापिका-परिषदकी दोनों 
सभाओंका सदस्य चुन लिया जायगा उसे दोनोंमेंसे किसी एककी 
| सदस्यतासे इस्तीफा देना होगा । इसी प्रकार जो व्यक्ति प्रान्तीय 
| तथा संघीय, दोनों ही व्यवस्थापिका परिषद्का सदस्य चुन लिया 
जायगा वह यदि गवनेर द्वारा जारी किये गये नियममें निश्चित | 
अवधिके अन्दर संघीय व्यवस्थापिका-परिषदसे इस्तीफा नहीं | 
देता तो प्रान्तीय व्यवस्थापिका-परिपदमें उसका स्थान खाली | 


क 


सममा जायगा । | 
जिस व्यक्तिमें व्यवस्थ [पिका-परिषदका सदस्य बननेकी योग्यता 


न हो या जो व्यक्ति सदस्य बननेके लिये अयौग्य ठहराया गया हो 

बह अगर किसी प्रकार किसी व्यवस्था पिका-सभाकी बेठकमें 

शामिल हो और बोट दे तो जितने दिन वह सभामें वेठेगा और 

। , बोट देगा उतने दिनके लिये उसपर पाँच सौ रुपये प्रति दिनके 
हिसाबसे जुर्माना होगा । | 

निर्वाचक संघ 

प्रान्तीय व्यवस्थापिक परिषदके लिये निर्वाचक कौन हो सकते 

हैं, इसपर तो कुळ विस्तारपूर्वक, “मताधिकार” सम्बन्धी अध्याय 

। में प्रकाश डाला गया दै, परन्तु यहाँ यह जान लेना आवश्यक दै कि 

लार्ड मिण्टोने जो हिन्दुस्तानमें प्रथक निर्वाचनका बीज बोया था 

बह अब दिनपर-दिन बढ़ रहा द्वे और मांटिगु-चेम्सफोड 
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शासन-सुधारमें प्रथक निर्वाचनका जेसा रूप था, नये 
विधानमें उसका ओर भी भयंकर रूप हो गयां है और मि० 
मेकडोनल्डके साम्प्रदायिक निर्णय ( “0111101541 4४2४ ) के 
फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रको और भी अनेकानेक सम्प्रदाय 
एवं टुकड़में विभक्त कर छिन्न-भिन्न कर देनेकी कोशिश की 
गयी है। हिन्दुओं के दलित वर्ग को हिन्दुओं से अछग 
करनेकी कोशिश की गयी थी और उनके लिये भी मुसलमान, 
सिख, ईसाईकी भांति प्रथक निर्वाचनकी व्यवस्था की जा रही 
थी। लेकिन महात्मा गांधीने अपने प्राणोंकी वाजी लगाकर 
'हरिजनों'को इस प्रकार हेन्दू-समाजसे अलग किये जानेसे रोका 
ओर पूनेके समकोतेके ( ००12 12८६) अनुसार फिर भी 
एक प्रकारसे उनके लिये अलग निर्वाचनको व्यवस्था नये 
विधानमें रखी गयी दै । माटेगु-चेम्सफोडं शासन-सुधारके 
अनुसार मदिलाओंको साम्प्रदायिकतासे दूर रखा गया था, लेकिन 
नये विधानके अनुसार महिलाओंके लिये भी साम्प्रदायिक 
निवांचनकी व्यवस्था की गयी है, यद्यपि महिळा-समाजने कभी 
अपने लिये साम्प्रदायिक निर्वाचन-प्रथा जारी करनेकी माँग नहीं 
की थी। इस तरह नये विधानके अनुसार पन्द्रह प्रकारके निर्वा- 
चक संघोंकी व्यवस्था है, जिनके नाम ये हुँ» (१) साधारण 
निर्वाचक संघ (५12151), (२) मुसलमान, (३) सिख, (४) 
भारतीय ईसाई, (५) यूरोपियन (६) ऐग्छो-इण्डियन (७) 
जमीन्दार (5) वाणिज्य-उद्योग (६) यूनिवर्सिटी (१०) मजदूर 
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(११) साधारण स्त्री निर्वाचक संघ (१ २ ) मुस्लिम स्त्री निर्वाचक 


संघ (१३) सिख खरी निर्वाचक संघ (१४) भारतीय ईसाई खती 
निर्वाचक संघ (१५) ऐ'ग्लो-इण्डियन स्त्री निर्वाचक संघ | 
निर्वाचकोंकी योग्यता 

प्रान्तीय व्यवस्थापिका-परिपदके सदस्योंके निर्वाचनमें 
भाग लेनेवाले व्यक्तियोंकी योग्यताका मूळ आधार यद्यपि सभी 
प्रान्तोंमें एक ही रखा गया दै- जेसे सम्पत्ति, शिक्षा आदि--लेकिन 
फिर भी सभी प्रान्तोंके निर्वाचकोंकी योग्यतामें थोड़ा-बहुत 
अन्तर रखा गया है, जो मताधिकार सम्बन्धी अध्यायको पढ़नेसे 
माळूम हो जायगा; लेकिन यहद बात तो सभी प्रान्तोके लिये एक 
समान आवश्यक है, कि जो व्यक्ति निर्वाचक-संघकी सीमाके 
अन्तर्गत रहते हैं. वे ही निर्वाचक-संघकी सूचीमें नाम दर्ज करा 
सकते हैं और जिनके नाम निर्वाचक-संघकी सूचीमें दर्ज रहेंगे - 
वे ही निर्वाचनमें भाग ले सकते हैं । जिन व्यक्तियोंमें 
निम्नलिखितमेंसे कोई भी अयोग्यता होगी उनका नाम निर्वा- 
चक संघकी सूचीमें दर्ज नहीं किया जा सकता दै 

(१) जिस व्यक्तिकी उम्र कमसे कम इक्कीस सालकी न हदो 
चुकी दो ओर जो त्रिटिश-प्रजा अथवा संघान्तरित देशी राज्यका 


नरेश या प्रजा न छो । 
(२) जो आदमी पागळ हो, ओर किसी अदालत द्वारा वह 


पागळ करार दिया गया हो | र 
(३) जिस आदसीको निर्वाचन सम्बन्धी किसी, अपराधके 


00-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


5५ 


२३६ ` + भारतीय शासन व्यवस्था * 


ANNAN NNN 
PT कक 


लिये दोषी ठहराया गया हो ओर जो देश-निकाला अथवा 
केदकी सजा काट रहा दो । 

(४) साधारण निर्वाचनमें कोई भी आदमी एकसे ज्यादा 
निर्वाचन-क्षेत्रमें बोट नहीं दे सकता। 

(0 सिख, मुसलमान, भारतीय ईसाई, यूरोपियन ओर 
रेग्डो-इण्डियन निर्वाचक संघोंमें क्रमशः इन्हीं जातियोंके लोग 
निर्वाचक हो सकते हैँ। वे साधारण निर्वाचन-क्षेत्रके चुनावमें 
बोट नहीं दे सकते; हां, इस नियमका एक अपवाद यह है कि 
ऐसे छोग उड़ीसा तथा आसाममें महिलाओंके लिये सुरक्षित 
स्थानकी पूर्तिके लिये रिर्वांचनमें वोट दे सकते हें । 

जिस प्रान्तमें व्यवस्था पिका-परिषदकी दो सभाए हैं उनमेंसे 
कुछ प्रान्तोंमें 'अपर चेस्त्रर' या प्रान्तीय कोंसिलके अधिकांश 
सदस्योका चुनाब तो प्रत्यक्ष रूपमें निर्वाचकों द्वारा सीधे होता दै, 
लेकिन बिहार ओर बंगालकी प्रान्तीय सोंसिलके कुछ सदस्योंका 
चुनाव प्रान्तीय असेस्बलीके सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनि- 
घित्वके सिद्धान्तके अनुसार एकाकी हस्तान्तरित मताधिकार- 
प्रणाढीसे होता है। 

सदस्योके अधिकार और सुविधाए 

प्रान्तीय व्यवस्थापिका-परिषद्के सदस्येक्के कानूनी और 

रियायती अधिकार (२191105 910 ए॥४11८865) के सस्बन्धमेँ 


विधानकी ७० वीं धारामें कहा गया है कि प्रत्येक सदस्यको . 


भाषण करनेको स्वतंत्रता होगी और व्यवस्थापिका-प्रिषद्‌ 
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अथवा इसकी किसी कमेटीमें भापण करने अथवा वोट देनेकी 
वजहसे किसी सदस्यपर किसी अदाळतमें मामला नहीं चलाया । 
जा सकता है; और न तो सभाके आदेशानुसार उसकी रिपोर्ट, 
| मत या काररवाई प्रकाशित करनेके कारण उसके चिरुद्ध कोई 
| कानूनी काररबाई की जा सकती है । इसके अलावा, दूसरी 
बातोंमें सदस्योंको वे ही रियायती अधिकार प्राप्त रहेंगे, जो समय- 
ससयपर व्यवस्थापिका-परिपद्‌ द्वारा पास किये जानेवीले कानूनके 
अनुसार उन्हें दिये जायंगे । अगर कोई सदस्य सभाके 
नियम या स्थायी आज्ञाओं (5210 070९75) को भंग करे 
अथवा कोई अशिष्ट व्यवहार करे, तो उसको सभासे हटानेके 
अलावा व्यवस्थापिका-परिषद या उसकी कोई कमेटी अथवा 
कोई पदाधिकारी इस प्रकारके अपराधके लिये उसको न्यायालयकी 
भांति दण्ड नहीं दे सकता दै । ब्रिटिश पार्लमेंटकी दोनो 
सभाओंको इस प्रकारका अधिकार दै कि अगर कोई व्यक्ति 
नियमके विरुद्ध व्यवहार करे, तो पार्ढमेंटकी सभाए' स्वयं 
उसके विरुद्ध वारंट जारी करके उसको गिरफ्तार कर ले; लेकिन 
भारतीय शासन-विधानके अनुसार प्रान्तीय व्यवस्थापिका- 
परिषदोंको इस प्रकारका अधिकार नहीं दिया गया है। 
व्यवस्थापिका-परिषदके प्रत्येक सदस्यको शासन-कार्य 
सम्बन्धी जानकारीके लिये सभामें प्रश्न पूछने, कोई प्रस्ताव 
उपस्थित करने या 'विळ' पेश करनेका अधिकार रहता है। 
पार्ठमेंटरी लोकतंत्र शासन-प्रणाडी जहां प्रचलित रहती 
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लिये दोषी ठहराया गया हो ओर जो देश-निक्राला अथवा 
केदकी सजा काट रहा दो । 

(४) साधारण निर्वाचनमें कोई भी आदमी एकसे ज्यादा 
निर्वाचनश्षेत्रमें बोट नहीं दे सकता । 

(४) सिख, मुसलमान, भारतीय ईसाई, यूरोपियन ओर 
रेग्डो-इण्डियन निर्वाचक संघोंमें क्रमशः इन्हीं जातियोंके लोग 
निर्वाचक हो सकते हैं। वे साधारण निर्वाचनश्षेत्रके चुनावमें 
बोट नहीं दे सकते; हां, इस नियमका एक अपवाद यह दै कि 
ऐसे ढोग उड़ीसा तथा आसाममें महिलाआंके लिये सुरक्षित 
स्थानकी पूतिके लिये रिर्वाचनमें बोट दे सकते हें । 

जिस प्रान्तमें व्यबश्थापिका-परिषदकी दो सभाए हैं उनमेंसे 
कुछ प्रान्तोमें 'अपर चेम्बर? या प्रान्तीय कोंसिळके अधिकांश 
सदस्योंका चुनाव तो प्रत्यक्ष रूपमें निर्वाचकों द्वारा सीधे होता दै, 
लेकिन बिहार ओर बंगालको प्रान्तीय सोंसिलके कुछ स दस्योंका 
चुनाब प्रान्तीय असेम्बलीके सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनि- 
धित्वके सिद्वान्तके अनुसार एकाकी हस्तान्तरित मंताधिकार- 
प्रणाळीसे होता है । 

सदस्योके अधिकार और सुविधाए 

प्रान्तीय व्यवस्थापिका-परिषदके सदस्योक्ते कानूनी और 
रियायती अधिकार (Rights and Privileges) के सम्बन्धमें 
विधानको ७० वो धारामें कहा गया है कि प्रत्येक ` सदस्यको . 
आषण करनेकी स्वतंत्रता होगी और व्यबस्थापिका-परिषद 
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अथवा इसकी किसी कमेटीमें भाषण करने अथवा वोट देनेकी . 
वजहसे किसी सदस्यपर किसी अदालतमें मामला नहीं चलाया 
जा सकता है; और न तो सभाके आदेशानुसार उसकी रिपोट, 


| मत या काररवाई प्रकाशित करनेके कारण उसके चिरुद्ध कोई 


कानूनी काररबाई की जा सकती दै । इसके अलावा, दूसरी 
बातोंमें सदस्योको वे ही रियायती अधिकार प्राप्त रहेंगे, जो समय- 
समयपर व्यवस्थापिका-परिषद्‌ द्वारा पास किये जानेवाले कानूनके 
अनुसार उन्हें दिये जायंगे । अगर कोई सदस्य सभाके 
नियम या स्थायी आज्ञाओं (51910172 01015) को भंग करे 
अथवा कोई अशिष्ट व्यवहार करे, तो उसको सभासे हटानेके 
अलावा व्यवस्थापिका-परिषद्‌ या उसकी कोई कमेटी अथवा 
कोई पदाधिकारी इस प्रकारके अपराधके लिग्रे उसको न्यायालयकी 
भांति दण्ड नहीं दे सकता दै । त्रिटिश पालंमेंटकी दोनो 
सभाओंको इस प्रकारका अधिकार है कि अगर कोई व्यक्ति 
नियमके विरुद्ध व्यवहार करे, तो पाछेमेंटकी सभाए' स्वयं 
उसके विरुद्ध वारंट जारी करके उसको गिरफ्तार कर ले; लेकिन 
भारतीय शासन-विधानके अनुसार प्रान्तीय व्यवस्थापिका- 
परिपदोंको इस प्रकारका अधिकार नहीं दिया गया है। 
व्यवस्थापिका-परिषदके प्रत्येक सदस्यको शासन-कार्य 
सम्बन्धी जानकारीके लिये सभामें प्रश्न पूछने, कोई प्रस्ताव 
उपस्थित करने या 'बिछ” पेश करनेका अधिकार रहता है । 
पार्ठमेंटरी लोकतंत्र शासन-प्रणाढी जहाँ प्रचलित रहती 
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है वहां राजनीतिक दळवन्दियां अनिवार्य हे; और हिन्दुस्तानमें 
यद्यपि नकली ढंगको पार्छपेटरो लोकतंत्र शासन-प्रणाळी जारी की 
गयो है, फिर भी यहाँ भी दळवन्दियां कायम हो चुकी हैं | इसलिये 
व्यावहारिक रूपमें व्यवस्थापिका-परिषदका प्रायः हरेक सद्स्य 
किसी-न-किसी राजनीतिक दलका सदस्य रहता है । इसलिये 
प्रस्ताव और 'बिश' आदि पेश करनेके छिये उसे पहले अपने 
दलकी स्वीकृति लेनी जरूरी होतो है। इसलिये उपयु क्त वेधानिक 
अधिकारका उपयोग कोई सदस्य विल्कुड अनियंत्रित रूपमें नहीं 
कर सकता है | १ 


सदस्य कब नहीं रह सकते 

व्यवस्थापिक्ा-परिषदके प्रत्येक सदस्यको निर्वाचनके पश्चात्‌ 
व्यवस्थापिका-सभाकी बेठकमें नियमानुसार सम्मिलित होनेके 
पहले गंवनेर अथवा गवर्नर द्वारा इस कामके लिये नियुक्त किसी 
व्यक्तिके सामने राजभक्तिकी शपथ छेनी पड़ती दे । राजभक्तिकी 
शपथ लिये बिना वह सभाकी कायवाहीमें भाग नहीं हे सकता 
'है। यह तो पहले कहा ही जाचुका है कि कोई भी व्यक्ति 
व्यवस्थापिका-परिषद॒की दोनो सभाओंका सदस्य नहीं रह सकता; 
उस एकल इस्तीफा देना होगा। इसके अलावा और भी कुछ 
अवस्स्थाए हैं, जब सदस्यको अपना स्थान खाली कर देना 
पड़ेगा । विधानमें व्यवस्थापिका-परिषद्के सदस्यकी अयोग्यता 
बतायी गयो है, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। अगर 
किसी सदस्यमें उस प्रकारकी कोई अयोग्यता दो जाय अथवा 
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वह स्वयं लिखित लागपत्र गवर्नरके पास सेज दे, तो व्यव- 
स्थापिका परिषदमें उसका स्थान खाळी हो जायगा और उस 


स्थानके लिये फिर निर्वाचन होगा। इसी प्रकार कोई सद्स्य 


अगर समाको अनुमति लिये विना ही लगातार साठ, दिनोंतक 
सभाकी वेठकोंसे गेरहाजिर रहे, तो सभा उसके स्थानको 
खाली घोषित कर सकती है ।. लेकिन इन साठ दिनोंमें, दो 
अधिवेशनोंके बीचके, या चार दिनोंतक “लगातार जब सभाकी 
बठक मुल्तबी रहेगी, वे दिन नहीं शुमार किये जायंगे। 
सदस्योंका वेतन और भत्ता 

गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक में »प्रान्तोय व्यवस्था पिका- 
परिषदके सदस्योंक्रे वेतन और भत्तेके सथ्बम्धमें कहा गया है कि 
प्रान्तीय व्यवस्था पिका-परिषद्‌ सदस्योंके छिये समय समयपर 
कानून पास करके जो वेतन ओर भत्ता निश्चित करेगी वही 
उन्हें मिलेगा; लेकिन प्रारम्भिक अवस्थाके लिये यह व्यवस्था रखी 
गयी थी कि जवतक प्रान्तीय व्यवस्था पिका-परिषद्‌ ऐसा कानून नही 
बनायगी तबतक सदस्योंको वही भत्ता मिलता रहेगा, जो इस 
विधानके अमलमें आनेके पहले पुरानी कौंसिलके सद्स्योंको 
मिळता था । लेकिन प्रान्तोंमें नया विधान अमलमें आनेके बाद 
सभी प्रान्तीय व्यवस्थापिका-परिपद इस सम्बन्धमें कानून पासकर 
चुकी हैं ओर हरेक प्रान्तीय व्यवस्थापिका-परिषद्के सदस्योंको 


एक-सा वेतन या भत्ता नहीं मिळता । ब्रिटिश पार्लमेंटके सदस्यों- 


को जिस प्रकार सालाना वेतन मिलता है उसी प्रकार कई प्रान्तोंमें 
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सदस्योंका मासिक वेतन निश्चित कर दिया गया है, और साथ ही 
भत्ता भी । हाँ, जिन प्रान्तोंमें कांग्र सी-मंत्रिमण्डल कायम हुए 
वहाँकै . सदस्योको वेतन और भत्ते गेरकांग्रेसी प्रान्तोंकी 
अपेक्षा बहुत कम मिलते हैं । इस प्रकार संयुक्त प्रान्त तथा बिहार 
की व्यवस्थापिका-परिषदके सदस्यों को ७५) मासिक वेतन, और 
जितने दिन वे व्यवस्थापिका परिषदकी बेठको में उपस्थित होते 
हैं उतने दिनके लिये ३) प्रतिदिनके हिसावसे भत्ता ओर अधिवे- 
शनमें शामिल होनेके लिये अपने स्थानसे आने-जानेके हेतु रेलके 
इण्टर छासके दो टिकटों का भाड़ा भी मिलता दै । 

स्पीकर और प्रेसोडेएट 
धावनमेंट आफ इण्डिया ऐक/की ६५ वीं धारामें इस प्रकारकी 

व्यवस्था है कि निर्वाचनके बाद अत्र प्रान्तीय असेम्त्रळीकी वेठक 
में सदस्य राजभक्तिकी शपथ छे चुकेंगे, तब यथाशीघ्र ही असे- 
स्वी अपने दो सदस्योको क्रमशः 'स्पीकर' और 'डिप्टी स्पीकर | 
( अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष ) चुनेगी । जो सदस्य इस प्रकार 'स्पीकर' । 


ओर 'डिप्टी स्पीकर” चुने जायेंगे, वे यदि किसी कारणवश असे- 
स्वलीके सद्स्य न रह जायंगे, तो वे इस पदपर भो नहीं रह 


सकेंगे । वे स्वयं भी अगर चाहें, तो अपनी इच्छसे गवर्नरके 
पास त्यागपत्र भेजकर इस पदसे इस्तीफा दे सकते हैं अथवा असे- | 
म्वळीके तत्कालीन सदस्योंके बहुमतसे अगर उनको इस पद्से . | 


isis nein ~ 


हटानेके लिये प्रस्ताब पास हो, तो वेसी अवस्थामै भी उनको 
अपने पदसे हटना पड़ेगा। लेकिन इस प्रकार 'स्पीकर' या 'डिप्डी | 
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स्पीकर’ को हटानेके लिये अविश्वासका प्रस्ताव पेश करनेके हेतु 
कमसे-कम पन्द्रह दिन पहले नोटिस देना जरूरी होता दै। 
प्रान्तीय असेम्त्रलीके कार्य-संचाळनके लिये नियम यह दै कि 
'हपीकर'का स्थान अगर खाली हो, तो 'डिप्टी स्पीकर” अध्यक्षका 
स्थान ग्रहण करंगे ओर उनके स्थानपर काम करगे, लेकिन यदि 
'डिप्टी स्पीकर” भौ न रहें, तो ऐसी अवस्थामें गवर्नर जिसको इस 
कामके लिये नियुक्त करे गे बही व्यक्ति इस कामको करंगे। यह नियम 
उस अवस्थाके लिये दै, जब 'स्पीकर' और 'डिप्टी स्पीकर” के पद 
खाली हों। अगर 'स्पीकर' और 'डप्टी स्पीक? के पद 
खाली तो न हों, लेकिन असेम्त्रलीके अधिवैशनके दौरानमें किसी 
दिन “स्पीकर तथा "डिप्टी स्पीकर, दोनो ही अनुपस्थित हों, तो 
असेम्बलीके नियमानुएार जो व्यक्ति इसके अधिकारी होंगे वे 
अध्यक्षका आसन ग्रहण करे गे । लेकिन इस सम्बन्धमें अगर कोई 
नियम न बना हो और चेयरमेनाँका पेनेळ भी (nel of Chair- 


. 1197) न बना हो, तो असेम्बळीके सद्स्य उस दिनकी बेठकके लिये 


जिस व्यक्तिको अध्यक्ष चुनेंगे बद्दी व्यक्ति उस दिनकी बेठकमें 
अध्यक्षका काम करे गे | स्पीकर ओर 'डिप्टी स्पीकर” के वेतनके 
सम्ब्न्धमें शासन-विधानमें इतना ही कद्दा गया है कि प्रान्तीय 
व्यवस्थापिका-परिषद कानून पास करके इनका .जो वेतन 
निश्चित करेगी, इन्हें वही वेतन मिलेगा; लेकिन जबतक ऐसा 
कातून पास न किया जाय तबतक उनको गवनर द्वारा निश्चित 
वेतन मिला करेगा । इसलिये नये बिधानके अमलमें आनेपर शुरू 
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में गवर्नरने इनका वेतन निश्चित किया था, लेकिन वादे प्रा न्तीय 
व्यवस्थापिका-परिषदोने कानून पास करके इनका वेतन निश्चित 
कर दिया और अब इन्हें वंही वेतन मिलता दै । 
जिन प्रान्तोंमे व्यवस्थापिका -परिपद्की दो सभाए' हैं वहाँ 
सिके प्रेसीडेण्ट ओर डिप्टी -प्रेसोडेण्टके सम्बन्धमें भी क्रमश 
बही व्यवस्था दै, जो यहाँ असेम्त्रलीके 'स्पीकर' ओर “डिप्टी 
स्पीकर के संम्बन्धमें ऊपर बतायी गयी है। दोनोमें एक अन्तर यह 
है; कि कोंसिलके प्रेसीडेण्ट' जब कोंसिलके सदस्य नहीं रह जाते 
तब उसके बादू बह्‌ 'प्रेसीडेंट” के एद्पर भी नहीं रह जाते; लेकिन 


असेम्ब्ली भंग हो जानेकै बाद भी जबतक नया निर्वाचन होकर 


नयी असेम्बलीका प्रथम अधिवेशन शुरू न हो जाय तबतक 
'स्पीकर' अपने पद्पर बने रहते हैं। दोनोंमें एक अन्तर यह 
भी है, कि जब कभी व्यवस्थापिका-परिषदकी दोनों सभाओंका 


संयुक्त अधिवेशन हो, तो उसमें अध्यक्षका पद कौंसिलके प्रेसीडेण्ट 


ही ग्रहण करेगे । 
स्पीकर और प्रेसोडेरटका दलबन्दीसे सम्बन्ध 

जिन देशांमें पालमेंटरी:ढंगकी लोकतंत्र शासन-प्राणली प्रचलित 
है बहां पार्लमेंटके प्रायः सभी सदस्य किसी-न-किसी राजनीतिक 
दढसे सम्बन्धित रहते हें और उस दलके कार्य-क्रमके आधारपर 
ही चुनाव लड़कर पालमेंटमें जाते हें । लेकिन जो व्यक्ति पार्छमेटका 
अध्यक्ष चुना जाता है वह फिर इसके बाद किसी राजनीतिक दल" 
विशेषका सदस्य नहीं रह जाता। इसकी तहमें छिपा हुआ सिद्धान्त 
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यह है कि पार्मेटके अध्यक्षकी जिम्मेदारियोंको देखते हुए उसका 
निष्पक्ष रहना निहायत जरुरी है; ओर साथही, उसको सभी दलोंका 
विश्वास-भाजन भी वना रहना चाहिये । परन्तु यदि वह किसी 
राजनीतिक दळसे सम्बन्ध रखेगा, तो उसका निष्पक्ष रहना 
और सभी दलोंके प्रति समान-भाव रखना मुश्किल होगा। वह 
अगर ऐसा कर भी सके, तो जिस दलसे उसका सम्बन्ध रहेगा 
उससे भिन्न दळवालोंका वद विश्वास-भाजन बना रह सकेगा,यह 
सन्देहजनक है। इसीलिये अध्यक्ष चुने जानेके बाद वह व्यक्ति 
अपने राजनीतिक दलले सम्बन्ध विच्छेद कर लेता है ओर पाछे- 
मेंट भंग होनेपर जब वह फिर निर्वाचनके लिये खड़ा होता है, तो 
किसी दलकी ओरसे उसके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं किया 
जाता। वह व्यक्ति निर्विरोध पालमेंटका सदस्य चुन लिया जाता 
है ओर इसके बाद फ़िर पालमेंटका अध्यक्ष भी सबंसम्मतिसे चुन 
लिया जाता है। हिन्दुस्तानमें भी आमतौरपर केन्द्रीय ओर 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका-परिषदके अध्यक्ष इस परम्पराका पालन 
करते रहे हैं। लेकिन संयुक्त प्रान्तीय असेम्त्रढीके 'स्पीकर! मान- 
नीय श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन इस रायके खिलाफ हैं और उन्होंने 
(पीकर? चने जानेके बाद भी कांग्रेस-द्छसे अपना पूववत सम्बन्ध 
बनाये रखा दै । उन्होंने कहा कि हम असेन्बलीके काय-संचाळनमें 
बिल्कुल निष्पक्ष रहेंगे, लेकिन इसके लिये कांग्रेस-दलसे सम्बन्ध 
बिच्छेद नहीं कर सकते । इसपर काफी बहस हुई और अन्तमें असे- 
` म्बळीने भी प्रस्ताव पास करकेटण्डनजीके विचारोंका समर्थनकिया । 
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परिषदकी भाषा 

विधानके अनुसार व्यवस्थापिका-परिषदकी कार्यवाहीकी 
भाषा अंग्रेजी मानी गयी दै, लेकिन उसमें यह भी कहा गया है 
कि जो सदस्य अंग्रेजी नहों “जानते अथवा जिन्हें अंग्रेजीका 
काफी ज्ञान नहीं दै वे देशी भाषामें भाषण कर सकते हैं। नये 
विधानके अनुसार कार्य आरम्भ होनेपर कांग्रेसी प्रान्तोमें व्यव- 
स्थापिका पारेषदके अध्यक्षाने इस व्यवस्थाकी व्याख्या महज 
. विधानके शब्दोंको ही नहीं, बल्कि उसके वास्तविक भावको 
ध्यानमें रखकर, की दै-खासकर संयुक्त प्रान्तके अध्यक्षने तो 
इसकी बड़ी ही सुन्दर व्याख्या की दै। अंग्रेजी तो भारतबासियों 
को मातृभाषा नहीं दै, इसलिये अपने विचारोंको जिस खूबीके 
. साथ भारतीय प्रतिनिधि अपनी मातृभाषामें व्यक्त कर सकते है वैसी 
खूबीके साथ किसी विदेशी भापामें नहीं कर सकते । इसलिये 
धंयुक्तप्रान्तके अध्यक्षने अंग्रेजी जाननेवाले सद्स्योंको भी हिन्दीमें 
भाषण करने ओर प्रश्‍न *पूळुनेकी सुविधा दे रखी है। अन्य 


प्रान्तीय ज्यवस्थापिका-परिपदोंमें भी पहलेकी अपेक्षा अब देशी 
भाषाका उपयोग बहुत ज्यादा होता है। 


बेठनेकी व्यवस्था 
व्यवस्थापिका-परिषदमें वेठनेकी व्यवस्था भी खास ढंगकी 
रहती है । विभिन्न राजनीतिक दोंके लिये अळग-अळग एक- 
एक ब्छौक निश्चित कर दिया जाता है । इस सम्बन्धमें साधा- 


रणतः संख्या निर्धारित रहती हे कि इसमें कमसे झम कितने . 
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सदस्य रहनेसे उसके लिये अढग वब्छौक निश्चित रहेगा । दलके 


नेता 'स्पीकर' को इसकी जब सूचना देते हैं तत्र 'स्पीकर'के आदेश - - 


से इस प्रकारकी व्यवस्था की जाती है। आमतौरपर सरकारी 
दलके सदस्योंके बेठनेका ब्लौक अध्यक्षकी दाहिनी ओर रहता हे, 
और प्रधान विरोधी दळके नेता सरकारी दलके नेताके आमने- 
सामने बैठते हैं । इसप्रकार विभिन्न दलके सद्स्योके अलग-अलग 
अपने दलके सदस्योके साथ बेठनेकी व्यवस्था रहनेसे बोट- 
गणना ( 12४/5०7 ) के समय सुविधा होती दै । 
दर्शक और पत्र-प्रतिनिधि 

प्राचीन कालमें इगलेण्डमें पारलमेंटक्ली कार्यवाही गुप्त रखी 
जाती थी और समाचारपत्र-संचालकोंके लिये पार्लमेंटकी कार्य- 
वाहीका विवरण मालूम करना बड़ा ही मुश्किल काम था। 
हेकिन डा० जौन्सन जैसे विद्वान पत्रकारने अपने अखबारमें 
पार्ठमेंटकी कार्यवाहीकी रिपोर्ट प्रकाशित कर छोगोंमें एक खास 
दिलचस्पी और पालंमेंटके सदस्योंमें खासी परेशानी पदा कर दी 
थी। बड़ी मुश्किल्से, और बहुत खर्च करके वे {पालेमेंटके कर्म- 
चारियों अथवा पारलमेंटके अपने किसी सदस्य मित्रसे कुछ 


बात मालूम कर लेते और किस-किसके भाषण हुए, यहद जान | 


छेते और इसीके आधारपर अपने कमरेसें बेठकर उनके भाषण 
तैयार कर डालते थे । इस प्रकार जब उनके अखबारमें कार्यवाहीकी 
रिपोर्ट प्रकाशित होती, तो लोग दंग रह जाते थे । बादमें सरकारने 


स्वयं भी इस बातकी जरूरत महसूस की और पत्न-प्रतिनिधियोंको . 
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रिपोर्ट ठेनेकी सुविधा देने लगी । अब तो पार्लमेंटकी कार्यवाही 


की रिपोट ठेनेके हेतु पत्र-प्रतिनिधियोंके बेठनेके लिये पालमेंटमें 
खास स्थान रहता दै, जिसे प्रेस गेलरी? कहते हैं। दशेकोंको भी 
कार्यवाही देखनेके लिये मौका दिया जाता है! उनके लिये भी 
“दशक गेलरी? (Visitors, Gallery ) रहती Ei । भारतीय व्यव- 
स्थापिका परिषद्‌ ओर प्रान्तीय व्यवस्थापिका-परिषदमें भी 
पत्र-प्रतिनिधि और दर्शकोंके बेठनेके लिये स्थान रहता है। 
अध्यक्षके पास प्ररर्थनापत्र . मेजनेपर पत्रप्रतिनिधियोँको प्रवेश- 
कार्ड मिलता दै, और दर्शकोंको भी परिषदके सदस्यके सिफारिश 
करनेपर प्रवेश-कार्ड मिछ जाता है। पत्र-प्रतिनिधिक प्रवेश-कार्ड पूरे 
अधिवेशनके दोरानके लिये, और दर्शाकोंका कार्ड एक दिनके 
लिये जारी होता है । लेकिन यदि कोई पत्न-प्रतिनिधि या कोई 
अखबार परिषदके अध्यक्षके विरुद्ध कोई अनुचित आक्षेपपूर्ण 
रिपोर्ट प्रकाशित करे अथवा मिथ्या रिपोर्ट प्रकाशितकर गलत- 
फहमी फलाये, तो उसका 'प्रदेश-काङ' रद्द कर दिया जा सकता है । 
इसी प्रकार, यदि कोई दर्शक अनुचित व्यवहार करे अथवा कार्य- 
चाहीके समय प्रदर्शन करे, तो उसको अध्यक्षके आदेशसे वहांसे 
निकाळ दिया जा सकता है। यदि दर्शक सामूदिक रूपमें प्रदर्शन 
कर; तो पूरी 'दर्शक-गेलरी' खाली करवा दी जा सकती ह्दै। 
परिषदकी कार्यप्रणाली 

बिधानके अनुसार प्रास्तीय व्यवस्थापिक्रा-परिषद्की सभाओं 

का अधिवेशन बारह महीनेके भीतर होना अनिवार्य है । विधानमें 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


य 


ea, 


# भारतीय शासन व्यवस्था # ` २४७ 


कहा गया है कि पिछले अधिवेशनके अन्तिम. दिनकी बठक और 
इसके वाद फिर होनेबाले अधिवेशनके प्रथम दिनकी वेठकके . 
बीच बारह महीनेक्का अन्तर न दोना चाहिये, अर्थात बारह 
महोनेके पहले ही अधिवेशन होना अनिवार्य है। गवर्नेरको यह 
अधिकार है कि वे व्यवस्थापिका-परिषदकी एक या दोनों 
सभाओंका, जब और जिस स्थानमें चाहें, अधिवेशन वुळा सकते 
हैं। वे व्यवस्था पिका-परिषदकी दोनों खभाओंके अुधिवेशनको 
स्थगित कर सकते हैं, और प्रान्तीय असेम्बलीको भंग करके नये 
निर्वाचनके लिये आदेश जारी कर सकते हें। 

प्रान्तीय असेम्बीकी वेठक कमसे वकम कितने सदस्योंकी 
उपस्थितिमें हो सकती दै, इस सम्बन्धमें शासन-विधानमें कद्दा 
गया दै कि असेम्त्रलो (1,८815:90४2 Ass0m0।9) की बेठकके 
समय अगर कुछ सदस्यामेंसे कमसे कम षष्ठांश भी उपस्थिति 
न रहे, तो 'स्पीकर'का यह कर्तव्य होगा कि वे बेठकको उतने समये 
तकके लिये स्थगित कर दें जबतक 'कोरम' पूरा न हो जाय, अर्थात्‌ 
जबतक कुछ सदस्योंका पष्ठांश उपस्थिति न हो जाय । इसी प्रकार 
कौन्सिल (1,6815190४९ 0000) की बेठकके सम्बन्धमें भी 
विधानमें व्यवस्था दै कि बेठकमें अगर कमसे कम दस सदस्य 


` भी उपस्थित न रहें, तो प्रेसीडंट या तो उस समय तकके लिये 


बैठक स्थगित कर देंगे तबतक कमसे-कम दस सदस्य बेठकमें 
उपस्थित न हों, या वे उस दिन भरके लिये ही बेठक स्थगित 


कर देंगे |_ ` 
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व्यवस्थापिका-परिषद्की दोनों सभाओंमें ( असेम्बली और 


कोंसिलमें) और दोनों साभ]ओंकी संयुक्त वेठकमें भी किसी प्रश्नका 
. निर्णय उपस्थित सदस्याँक्े. बहुमतसे होता है, अर्थात विधानमें 
जिन विषयोंके सम्बन्धमें कोई खास व्यवस्था दी गयी हो उनको 
छोड़कर अन्य सभी प्रश्नोंका निर्णय उपस्थित सदस्योंके बहुमतसे 
होता है। किसी प्रस्तावपर बहस समाप्त होनेके बाद अध्यक्ष उस 
प्रस्तावको.पढ़कर फिर सुना देते हैं ओर तब अभप्रेजीमें कहते हैं 
'कि जो लोग प्रस्तावके पक्षमें हों वे “५८” कहें। जो लोग 
प्रस्तावके पक्षमें रहते हे वे एक साथ ही “^ ५८”कह उठते हैं । उसी 


प्रकार अध्यक्ष फिर कहे हैं कि जो लोग प्रस्तावके विरुद्ध हों वे . 


/५० कहें । तब प्रस्तावके विरोधी एक साथद्दी ‘\० कह उठते हैं। 
इस प्रकार दोनोंकाःमत जान हेनेके बाद यदि अध्यक्षको माळम 
होता है कि बहुमत प्रस्ताबके पक्षमें हे तो वे कहते भेरा 
ख्याल है कि बहुमत प्रस्ताबके पक्षमे है । इसपर यदि विरोधी 
दखवालोने कहा कि मत-गणना की जाय, तब चन्द मिनटों 
तक घंटी बजती है और जो सदस्य चेम्बरके बाहर सभा-भवनके 


ˆ किसी हिस्सेमें रहते है, वे समझ जाते हैं कि.मत-गणना होने जा 


' रही है। बस, वे तुरन्त अन्द्र आजाते हैँ। घंटी बजना समाप्त 
होनेपर चेम्वरके दरवाजे बन्द कर दिये जाते हैँ और इसके बाद 
फिर कोई सद्स्य मत-गणना समाप्त होनेतक अन्द्र नहीं जा सकते । 
- सदस्योंके अपनी-अपनी जगहपर वेठ जानेके बाद अध्यक्ष प्रस्ताव 


के पक्षमे बोट देनेबाळोंको सभा-भवनके एक कमरेकी ओर, और 


| 


| 
4 
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विरोधियोंको दूसरी ओर चले जानेके लिये कहते हैँ। इस तरह 
दोनों ओरके सदस्योंके नाम दज हो जानेके बाद गिनकर अध्यक्ष 
घोषणा करते हैं कि कितने वोट पक्षमें आये, ओर कितने 
विपक्षमें । अगर बहुमत प्रस्तावके पक्षमें हुआ तो 
अध्यक्ष घोषणा करते हैं कि प्रस्ताव पास हो गया; और अगर 
बहुमत प्रस्तावके विपक्षमें हुआ, तो वे प्रस्तावको नापास घोषित 
करते हैं । इस प्रकार वोट लिये जाते समय अध्यक्ष पहले किसी 
तरफ बोट नहीं देते हैं। लेकिन अगर प्रस्तावके पक्ष और विपक्षमें 
बराबर वोट आते हैं, तब वे अपने निर्णायक बोट ( 045018 
०८ )का उपयोग करते हैं । यहाँ मत-गणनाका जो तरीका ऊपर 
बताया गया है उसको पालेमेंटरी भाषामें 'डिवीजन' (101४15101) 
. कहते हैं; लेकिन प्रस्तावके पक्ष ओर विपक्षमें मत जाननेके बाद 
जब अध्यक्ष कहते हैं कि “हमारे ख्यालमें बहुमत प्रस्तावके पक्षमें 
“है” और इसपर कोई मतगणनाकी मांग नहीं करता, तो प्रस्ताव 
स्वीकृत घोषित किया जाता दै; और इस प्रकार पास होनेवाले 
प्रस्तावके सम्बन्धमें कहा जाता दै कि प्रस्ताव बिना डिवीजनकेद्दी 
( Without DiWsion ) पास हो गया । इसका मतलब यह है 
कि विरोधी दलका इतना अल्पमत था कि उसे मत-गणनाकी 
मांग करनेका साहस नहीं हुआ। 
प्रश्न आर प्रस्ताव 
ब्यवस्थापिका-परिषद्की दोनों सभाओंकी बेठक शुरू होने- 


., पर सबसे पहला काम यह होता दै कि यदि कोई नये. सदस्य 
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“उपस्थित होते है, तो उनको राजभक्तिकी शपथ ( 02th ०६ 
2९६०१०९ ) छेनी पड़ती हे ओर उसके वाद प्रश्नोत्तर होता 
है। यदि कोई नये सदस्य न आये हों, तो कार्यवाहीके आरम्भमें 
प्रश्नोत्तर होता है। इसके लिये प्रतिदिन कुछ समय निश्चित 
रहता है । व्यवस्था पिका-परिषदके कायं-संचालन सम्बन्धी नियमों- 
का पालने करते हुए कोई भी सदस्य शासन सम्बन्धी कोई 
सार्बजनिक महत्वका प्रश्न पूछ सकता दै। सरकारकी ओरसे 


प्रश्नका उत्तर दिया जाता दै । परन्तु प्रश्‍न पूछनेक्की सूचना निय- ` 


मानुसार कमसे कम दस दिन पहले दी जाती दै, जिससे सरकारी 
मेस्वरको प्रश्नसे सम्बन्ध रखनेवाले विभागसे सारी 
बाते मालूम करके उत्तर तेयार करनेका मौका मिलता है । 
व्यवस्थापिका-परिपदमें सरकारकी ओरसे उत्तर दिये जानेके बाद 
कोई भी सदस्य ऐसे प्रश्न (Supplementary questions) 
पूछ सकते हँ, जिनसे उस मूल प्रश्‍नसे सम्बन्ध रखनेबाले विषयपर 
और ज्यादा प्रकाश पड़े | कुछ विशेष परिस्थितियोमें थोडेही समय 
पहले सूचना देकर भी प्रश्न पूछा जा सकता हैं, जिसको अंग्रेजीमें 
Short notice queऽ1।०7 कहते हें । इस खस्बन्धमें यह बात 
स्मरण रहनी चाहिये कि व्यवस्थापिका-परिषदमें कोई भी प्रश्‍न 
सीधे सरकारी मेम्वरसे नहीं पूछा जाता, बहिङ प्रत्येक आदमी 
अध्यक्षको सम्बोधन करके बोलता है। 


` व्यवस्थापिका-परिषदमें कोई भी सदस्य निर्धारित नियमों- 


- का पालन करते हुए कोई प्रस्ताव पेश कर सकता दै; लेकिन 
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है; किली-किसी अवस्थामें तो इससे भी ज्यादा दिन पहले सूचना 
देनी होती दै । नियमानुसार वह प्रस्ताव पेश किया जा सकता 
है या नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष करते हैं। परन्तु अध्यक्षकी 
अनुमति मिल जानेपर भी कुछ विशेष अवस्थाओंमें गवनेर 
उसको पेश न करनेका आदेश जारी कर सकते हैं, या वे इस 
आशयका आदेश दे सकते हैं कि व्यवस्थापिका-परिषदमें उसंपर 
विचार न किया जाय। यदि प्रस्ताव पेश हो चुका हो और 
बहस जारी हो तो गवर्नर बहसको वहीं रोक देनेके लिये अध्यक्ष- 
के पास सन्देश भेज सकते हैँ। ऐसी अवस्थामै उसपर आगे 
बहस नहीं हो सकती दै। $ 

लेकिन किसी प्रस्तावको यदि अध्यक्ष नियमानुसार पेश 
करनेके योग्य ठहराये, तो भी किसी गेरसरकारी सदस्यके ऐसे 
प्रस्तावपर बहसका मौका मिलेगा ही, यह नहीं समझ लिया जा 
संकता है; क्योंकि गेरसरकारी सदस्योंके प्रस्तावपर विचार 
करनेके लिये समय थोड़ा रहता दै और प्रस्तावोंकी संख्या प्रायः 
ज्यादा रहती दै ७ ऐसी अवस्थामें 'बेलट” द्वारा प्रस्तावको 
सूचीका क्रम निश्चित किया जाता है । इसलिये जिन प्रस्तावोंकी 
नम्बर बहुत बादमें आता दै उनपर बहसका मोका प्रायः नहीं 
मिल पाता है । 

ब्यवस्थापिका-परिषदमें पेश होनेवाले प्रस्ताव प्रायः तीन 
प्रकारके होते दैं-(१) सरकारको कोई निर्धारित काम करनेका 
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आदेश देनेवाला प्रस्ताव; (२) किसी सावेजनिक महत्वके विषय 


NNN ~ we 


से सम्वन्ध रखनेवाली किसी आकस्मिक परिस्थितिके पदा हो' 


जानेपर उसके सम्बन्धमें सरकारी नीतिकी आलोचना करनेके 
लिये 'काम रोको’? (Adjournment Motion) प्रस्ताब; और 


. (३) मंत्रिमण्डल या अध्यक्षमें अविश्वासका प्रस्ताव । 


इनमेंसे पहले प्रकारके प्रस्तावके सम्बन्धमें तो उपयु क्त कार्यपद्धति 

के अनुसार काम होता है, लेकिन 'काम रोको” प्रस्तावके सम्बन्धमें 
इतना पहले सूचना देनेकी जरूरत नहीं होती दै । ऐसा प्रस्ताव तो 

किसी खास आकस्मिक परिस्थितिके पेदा हो जानेपर ही पेश 

किया जा सकता है, इसलिये स्वभावत; बहुत पहलेसे इसकी 

सूचना देना संभव नहीँ है। अध्यक्षको जब नियमानुसार ऐसे 

प्रस्तावकी सूचना मिळती है और वे जब इस नतीजेपर पहुंचते हैं 

कि नियमानुसार इस प्रस्ताबपर बहस हो सकती दै, तब वे उसी 

दिन अथवा :दूसरे दिन किस समय इसपर विचार , होगा, 

सदस्योंको यह सूचित करते हें। साधारणतः चार बजे ऐसे 

प्रस्तावपर बहस आरम्भ होती है और सभाकी कार्यबाहीके लिये 

निर्धारित समय तक उस दिन उसपर बहस हो सकती दै । इस 
बीचमें अगर प्रस्तावपर बोट न लिये जा सके और समय बहसमें 
ही बीत गया, तो पार्लमेंटरी भाषामें ऐसे प्रस्तावके लिये 1101101 
६911:८० ०५६ या 'बहसमें ही प्रस्ताब चला गया? कहते दै । परन्तु यदि. 
प्रस्तावपर वोट लिया. जाय और वह पास हो जाय, तो इसका 


अभिप्राय यह दै कि जिस घटनाके कारण प्रस्ताव पेश किया गया 
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था उस सम्त्रन्धमें सरकारकी नीतिको व्यवस्थापिका-परिषद्‌ 
ठीक नहीं समझती और वह उस नीतिसे असन्तुष्ट दै। इसलिये 
सरकारकी ओरसे ऐसे प्रस्तावको आमतौरपर बहसमें ही टाल 
देनेकी कोशिश की जाती है अथवा वोट लिये जानेपर ,प्रस्तावको 
पास न होने देनेकी कोशिश की जाती है। 
तीसरे प्रकारका प्रस्ताव मंत्रिमण्डल या अध्यक्षमें अविश्वास 
प्रकट करनेके लिये होता है । मंत्रिमण्डल या अध्यक्षके विरुद्ध यदि 
व्यत्रस्थापिक्रा-स भामें अविश्वासका प्रस्ताव पास हो जाय, तो 
उन्हें अपने पदसे अळग होना पड़ता है। विधानमें यद्यपि कहा 
गया है कि गवर्नरकी जबतक इच्छा हो तबतक मंत्री अपने पद्पर 
रह सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र-सिद्धान्तके अनुसार कोई भी जिम्मे- 
दार मंत्रिमण्डल ऐसा प्रस्ताव पास होनेकै बाद अपने पद्पर कायम . . 
' नहीं रद्द सकता दै। ऐसा प्रस्ताव पास होनेका स्पष्ट अर्थ यह दै 
कि व्यवस्थापिका-सभामें मंत्रिमण्डलके समर्थकोंका बहुमत नहीं 
. रह गया है। फिर तो ऐसी परिस्थितिमें वह अपने कार्यक्रमको 
व्यवस्था पिका-सभामें पास नहीं करा सकता । हाँ, मंत्रिमण्डलको 
यदि विश्वास हो कि निर्वाचक उसकी नीति और उसके कायं-' 
क्रमके पक्षमें हैँ और उनका उसपर विश्वास दै, तो वह व्यवस्था- 
` पिका सभाको भंग करके नये निर्वाचनके लिये आदेश जारी 
करनेकी सलाह गवर्नरको दे सकता दै । छोकतंत्रवादी संत्र देशोंमें | 
ऐसा ही होता दै। परेन्तु भारतीय शासन-बिधानके अनुसार 
प्रान्तीय गवर्नर मंत्रिमण्डलके ऐसे परामर्शको स्वीकार करनेके ल्यि 
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बाध्य नहीं हैं। यहां तो सन्‌ १६३७ ६० में देखा गया कि जिन 
प्रान्तोंकी व्यवस्थापिका-सभामें (प्रान्तीय असेम्बलीमें) कांग्रेस- * 


दलका अजेय बहुमत था. वहां कांग्रेस-दलके नेताके मंत्रिमण्डल 
कायम करनेसे इनकार करनेपर अल्पसंख्यक दलके नेताको मंत्रि“ 
मण्डल कायम करनेका मौका दिया गया था। अल्पसंख्यक दलका 
मंत्रिमण्डल बनाना लोकतंत्रवादी स्वतंत्र मुल्कोंमें भी कोई नयी 
बात नहीं दै; लेकिन उसको तुरन्त अविश्वासके प्रस्तावका मुका- 
बला करनेके लिये तेयार रहना पड़ता है और प्रस्ताव पास हो 
जानेपर वह अपने प्रस्तावित,कार्यक्रमके आधारपर नया निर्वाचन 
छड़नेको तेयार रहता है । नये निर्वाचनमें जो दृढ विजयी होता 
है. उसीके हाथमें शासन-सूत्र आता-दै। लेकिन यहां तो अल्प- 
संख्यक दलका मंत्रिमण्डल अविश्वासके प्रस्तावका मुकाबला करनेके 


het ~“ । | 
लिये तयार नहों था और उन प्रान्तोके गवनरोंने व्यवस्थापिका-सभाके 


अधिवेशनको वुलाना ही स्थगित कर दिया । वे जानते थे कि 


` अधिवेशन आरम्भ हो जानेपर अविश्वासका प्रस्ताव पास हो 


जायगा, और अगर असेम्बळीको भंग करके नये निर्वाचनकी 


तयारी की जायगी, तो उसमें भी कांग्रेस-दलके मुकाबडे मंत्रि- 
“मण्डलको कामयात्री नहीं मिल सकतो। ऐसी अबस्थामें वेधानिक 


संकट उपस्थित होना अनिवार्य हो जाता । इसी कारण उन प्रांतों- 
के गवर्नरोंने व्यवस्थापिका-परिपद्को बैठक तुरत नहीं बुलायी । 
यह सोजूदा विधानकी सबसे बड़ी कमजोरी है और इसके कारण 
श्रान्तीय खाराज्य' का मूल्य कुछ भी नहीं रह जाता दै। 
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ग्रान्तीय व्यवस्थापका-पारपदका ग्रधिकार-सोमा 
नये शासन-विधानमें प्रान्तीय ओर संघोय व्यवस्थापिका- 


परिषद्के कानून-निर्माण सम्बन्धी अधिकार-सीमाको स्पष्ट 
रूपमें निर्धारित करनेकी कोशिश की गयी हे और किन-किन 
विषथोंके सम्बन्धमें संघीय व्यवस्थापिका परिषद कानून बना 
सकती है, उसकी अलग सूची बनायी गयी है, जिसका उल्लेख 
संघीय व्यवस्था पिका-परिषदके कानून बनानेकी अधिकार-सीमा 
वाले प्रकरणमें किया जा चुका दै। इसी प्रकार प्रान्तीय व्यव- 
स्थापिका परिषदोंक्रों किन विषयोंसे सम्बन्ध रखने वाले कानून 
बनानेका पूर्ण अधिकार रहेगा, इसकी भी सूची विधानमें दी गयी 
हें। उस सूचीके अनुसार निम्नलिखित विषयोंमें कानध बनानेका 
अधिकार प्रान्तीय-व्यवस्थापिका परिषदको ही हैः-- 

(१) सार्वजनिक शान्ति, न्याय-बिभाग सम्बन्धी कार्य, 
संघीय अदालतको छोड़कर अन्य सभी अदालतोंका 
संगठन और इन अदालतोंमें छगनेवाली फीस; सार्व- 
जनिक शान्ति कायम रखनेके लिये नजरजन्दी आदि। 

(२) मालगुजारी ओर रेवन्यू सम्बन्धी प्रोसीड्योर और 
संघीय अदालतको छोड्कर अन्य सभी अदालतोंके 
कार्य तथा अधिकार-क्षेत्र। 

(३) पुलिस । ( इसमें रेलवे पुलिस भी सम्मिलित है ) 

(४) जेल-विभाग। | 

( ६ ) प्रान्तीय सरकारका ऋण | 
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( ६) प्रान्तीय पब्लिक सर्विस तथा प्रान्तीय पब्लिक सविस॑ 


कमीशन ।' 
(७) प्रान्तीय सरकारके खजानेसे दी जानेवाली पेन्शन । 
(८) प्रान्तीय सरकारके अधीन इमारत और जमीन आदि । 
(६) ढेण्ड इक्वीज्ञीशन। 
(१०) प्रान्तीय सरकारके नियस्त्रणमें चलनेवाली लाइत्र री 
और म्यूजियम तथा अन्य संस्थाएँ । 


(११) प्रान्तीय-व्यवस्थापिका-परिषदके निर्वाचन-सम्बरन्धी . 


« ऐसे कानुन, जो वर्तमान ऐक ओर इसके अनुसार 

जारी किये गये आर्डर-इन-कों सिलके प्रतिकूल न हाँ । 

(१२) प्रान्तीय सरकारके मिनिस्टर, प्रास्तीय-व्यवस्थापिका 
परिषदोंके अध्यक्ष और उपाध्यक्षके वेतन, एलाउएन्स 
तथा विशेष सुविधाएँ । 

(१३) म्युनिसिपल कारपोरेशन, इम्पूवमेण्ट ट्रस्ट, डिस्ट्रिक- 
बोर्ड आदि। ` 

(१४) भारतले बाहरकी तीर्थ-यात्राकों छोड़कर अन्य सभी 
प्रकारकी तीथ-यात्रा। 

(१५) मकबरा ओर कन्निस्तान । 

(१६) शिक्षा। 

(१७) सड़क, पुछ, घाट, छोटी-छोटी रेलवे, म्युनिसिप 
ट्रामवे आदि । 

(१८) नहर सिचाई आदि । 
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(१६) कृषि-कृषि सम्बन्धी शिक्षा और रिसच आदि । 

(२०) जमीन-लगान ओर जमींदार तथा किसानोंका पार- 
स्परिक सम्बन्ध । 

(२१) जङ्गल-विभाग | 

(२२) जङ्गला पक्षी और जड्जली पशुओंकी रक्षा । 

(२३) गेस। | 

(२४) प्रान्तके अन्तर्गत चळनेवाले व्याप्रार, मार्केट, हाट, 
महाजनी इत्यादि । 

(२) सराय। 

(२६) फेडरल-लिस्टमें जिनको सम्मिठ्रित किया गया दै, 
उनको छोड़कर अन्य सभी प्रकारके मालके उत्पादन 
और उद्योग-धन्धोंकी उन्नति, , ˆ 

(२५) खाद्य-सामग्रीमें मिलाबटपर नियंत्रण; तौछ ओर माप। 

(२८) मादक द्रव्यो अर्थात्‌ शराब आदिके उत्पादन, रखने 
तथा एक स्थानसे दूसरे स्थान पहुंचाने, खरीद-बिक्री 
आदि सम्बन्धी कानून । 

(२६) बेकारी; गरीबाँको सहायता । 

(३०) फेडरळ-लिस्टमें सम्मिलित विषयोंको छोड़, अन्य 
प्रकारके व्यावसायिक-कारपोरेशनकी स्थापना और 
कार्य-संचाळन आदि | | 

(३१) दान; दानसे चळनेबाली संस्था, धार्मिक एण्ड।उमेण्ट 

` इद्यादि। . 19 
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(६) प्रान्तीय पब्लिक सर्विस तथा प्रान्तीय 'पब्छिक सविस 
कमीशन ।' 
(७) प्रान्तीय सरकारके खजानेसे दी जानेवाली पेन्शन । 
(८) प्रान्तीय सरकारके अधीन इमारत और जमीन आदि । 
(६) लण्ड इक्वीज्ञीशन। 
(१०) प्रान्तीय सरकारके नियन्त्रणमें चलनेवाली लाइब्र री 
और म्यूजियम तथा अन्य संस्थाएं । 
(११) प्रास्तीय-व्यवस्थापिक्रा-परिषदके निर्वाचन-सम्तरन्धी 
- ऐसे कानुन, जो वर्तमान ऐक. ओर इसके अनुसार 
जारी किये गये आर्डर-इन-कों सिलके प्रतिकूल न हो । 
(१२) प्रान्तीय सरकारके मिनिस्टर, प्रान्तीय-व्यवस्थापिका 
` परिषदोंके अध्यक्ष और उपाध्यक्षके वेतन, एलाउएन्स | 
तथा विशेष सुविधाएँ । । 
(१३) म्युनिसिपळ कारपोरेशन, इम्पूबमेण्ट ट्रस्ट, डिस्ट्रिक:- | 
बोर्ड आदि। ` 
(१४) भारतसे बाहरकी तीर्थ-यात्राकों छोड़कर अन्य सभी ' 
प्रकारकी तीर्थ-यात्रा। | 
(९५) मकबरा ओर कब्रिस्तान । . | 
(१६) शिक्षा । १ | 
(१७) सड़क, पुछ, घाट, छोटी-छोटी रेलवे, म्युनिसिपल 
ट्रामवे आदि । 
(१८) नहर सिंचाई आदि | 
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(१६) कृषि- कृषि सम्बन्धी शिक्षा और रिसच आदि । 

(२०) जमीन-लगान ओर जमींदार तथा किसानोंका पार- 
स्परिक सम्बन्ध । 

(२१) जङ्कल-विभाग। 

(२२) जङ्गला पक्षी और जङ्गली पशुओंकी रक्षा । 

(२३) गेस। | 

(२४) प्रान्तके अन्तर्गत चलनेबाले व्यापार, मार्केट, हाट, 
महाजनी इत्यादि । प 

(२५) सराय । 

(२६) फेडरल-लिस्टमें जिनको सम्मिलित किया गया है, 
उनको छोड़कर अन्य सभी प्रकारके मालके उत्पादन 
और डद्योग-धन्धोंकी उन्नति । , र 

(२७) खाद्य-सामप्रीमें मिछावटपर नियंत्रण; तौछ और माप । 

(२८) मादक द्रव्यो अर्थात्‌ शराब आदिके उत्पादन, रखने 
तथा एक स्थानसे दूसरे स्थान पहुंचाने, खरीद-बिक्री 
आदि सम्बन्धी कानून । 

(२8) बेकारी; गरीबोंको सहायता | 

(३०) फेडरल-लिस्टमें सम्मिलित विषयोंको छोड़, अन्य 
प्रकारके व्यावसायिक-काय्पोरेशनकी स्थापना और 
कार्य-संचालन आदि | 

(३१) दान; दानसे चलनेबाली संस्था, धार्मिक एण्ड।उमेण्ट 
इत्यादि । 
१७ 
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(३२) थिएटर-सिनेमा आदि । 

(३३) जुआ आदि । 

(३४) ज्ञमीनकी मालगुजारी तथा उसकी वसूली सम्त्रन्धी 
कानून और सरवे आदि । 


(३५) कृषि-सम्बन्धी आमदनीपर टेक्स । 
(३६) ज़मीन और मकानपर लगनेवाला टेक्स । 
` (३७) ज्ञमीनपर अधिकार सम्तरन्यौ टेक्स । 
(३८) केपिटेशन टेक्स । 
(३६) ब्यापार और पेशे आदिपर लगनेवाला टेक्स । 
(४०) किसी स्थानमें माळ आनेपर उसपर ळगनेत्राळा टेक्स । 
(४१) विळासिता-सम्बन्धी सामग्रीपर ळगनेवाला टैक्स । 

. (४२) फेडरळ-लिस्टमें जिनको सम्मिलित किया गया है, उन- 
को छोड़कर अन्य सभी कागजातपर ळगनेवाळी स्टैम्प- 
ड्यूटी । 

(४३) देशाके अन्तर्गत नाव या जहाजसे आने-जानेवाठेपर 
लगनेवाला टेक्स | 
ऊपर जो प्रान्तीय व्यवस्थापिका -परिषदोंके कानून बनानेके 
अधिकार-सम्बन्धी तालिका दी गयी है, इसका अभिप्राय यह दै 
कि प्रान्तीय तालिकामें दिये हुए किसी विषयके सम्बन्धमे प्रान्तीय | | 
व्यवस्थापिका-परिषदमें “बिल” पास हो जानेपर जब उसपर | 
गवर्नरकी स्वीकृति मिल जायगी, तब बह कानून बनेगा । इसके 
अलावा, इससे यह भी स्पष्ट है कि दोनों व्यबस्थापिका | 
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परिषदें--फेडरछ और ्रास्तीय-कानून बनानेमें जहांतक अपनी 
अधिकार-सीमाका अतिक्रम करके एक-दूसरेकी सीमाके अन्तर्गत 
पहुँच जायंगी, उस हृदतक बह कानून नाजायज होगा । ऐसा 
कोई प्रश्‍न उपस्थित हो जानेंपर इस बातका निर्णय अदालतमें 
किया ज्ञायगा, कि विवादग्रस्त कानून अपनी अधिकार-सीमाका 
अतिक्रम करके पास किया गया है या नहीं,। 
परन्तु पार्लमेण्टरी-जबायण्ट-कमेटीके सामने वास्तविक कठि- 

नाई उन विषयोंके सम्बन्धमें खड़ी हुई थी, जिनके सम्बन्धमे 
कानून बनानेका अधिकार संघीय और प्रान्तीय, दोनों ही | 
व्यवस्थापिका-परिषदोंको देना जरूरी समझा गया है । केन्द्रीय 
व्यवस्थापिका-परिषदको अधिकार देना तो इसलिये जरुरी 
समझा गया कि इससे विभिन्न प्रान्तोंके रेगुलेशनमें एकता 
रहेगी; परन्तु यदि बिना किसी शर्तके यह व्यवस्था दे दी जाती 
कि जिन विषयोंके सम्बन्धमें संघीय ओर प्रान्तीय, दोनों ही 
. व्यवस्थापिका-परिषदोंको कानून बनानेका अधिकार है, उनके 
सम्बन्धमें यदि दोनों ही कानून बनायें, तो केन्द्रीय-यवस्था- 
पिका-परिषद्‌ द्वारा पास किया हुआ कानून ही ढागू होगा, तो 

ऐसी अवस्थामें भय यह था कि संघीय व्यवस्थापिका-परिषद्‌ 
* यदि अधिक क्रियाशोळ होती, तो बह प्रान्तीय व्यवस्था पिका- 
परिषद्को इस अधिकारका उपयोग करनेका कभी मौका 
ही नहीं देती । इसीलिये 'गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया ऐक? की १०७ 
बीं धारामें कहा गया है कि-- ग 
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(क) संघीय व्यवस्थापिका-परिषदको जिन विषयोंके | 
सम्बन्धमें कानन बनानेका अधिकार है, ऐसे संघीय कानून अथवा | 
ऐसे किसी वर्तमान कानूनके प्रतिकूल यदि प्रान्तीय ब्यवस्थापिका- | 
परिषद्‌ कानन पास करेगी, तो ऐसी अवस्थामें वह प्रान्तीय 
कानन नाजायज माना जायगा । 

(ख ) जिन विषयोंके सम्बरन्भमें प्रान्तीय और संघीय, दोनो . | 
ही व्यबस्थापिका-परिपर्दोको अधिकार दिया गया दै, उनके 
सम्बन्धमे यदि पहले संघीय व्यवस्थापिका-परिषद कोई कानून 
पास कर चुकी है और उसके बाद प्रान्तीय व्यवस्थापिका-परिषद्‌ 
ऐसा 'बिळ' पास करती दै, जिसकी कुछ धाराएँ उपर्युक्त संघीय 
कानूनके प्रतिकूल है, तो ऐसी अवस्थामें यदि गवनर-जनरल 
अथवा सम्राटकी स्वीकृतिके लिये उस 'बिळ' को रिजब रख 
लिया जाता है, तो अन्तमें सम्राट या गवर्नर-जनरलकी स्वीकृति 
मिळ जानेपर प्रान्तीय कानून ही जायज माना जायगा। 

उपयुक्त तालिक्राके अन्दर यथासम्भव सभी विषयोंका समा- : 
वेश करनेकी चेष्टा 'गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया ऐक में की गयी दै, 
फिर भी इसे सत्र प्रकारसे पूर्ण नहीं कहा जा सकता दै। भारतीय 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितिमें परिवर्तनके साथ ही कितने हदी , 
ऐसे नये प्रश्‍न उपस्थित हो सकते हैं, जिनके सम्बन्धमें कातून | 
बनाना आवश्यक हो सकता दै, परन्तु जिनकी अभी कल्पना 
भी नहीं की जा सकती दै। इसलिये ऐसी अवस्थामें कानून 
केसे बनाया जायगा, वर्तमान विधानमें इसकी व्यवस्था रखनी 
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जरूरी थी, और इसीलिये वर्तमान 'ऐक/की धारा १०४ में साफ 
शब्दोंमें कहा गया है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होनेपर गवर्नर- ` 
जनरल अपनी विवेक-बुद्धिके अनुसार विशेषाधिकारका उपयोग 
करके संघीय अथवा प्रान्तीय व्यवस्थापिका-परिषद्को--जिसे 
उचित सममेंगे-ऐसे कानून बनाने या टेक्स लगानेका अधिकार 
देनेकी घोषणा करेंगे, जिनका प्रान्तीय अथवा संघीय-तालिकामें 
अभी उल्लेख नहीं किया गया दै । क हे 

इसके अलावा,पहले गवर्नर-जनरलकी अनुमति लेकर प्रान्तीय 
व्यवस्थापिका-परिषदकी किसी सभामें निम्नलिखित विषयोंसे 
सम्बन्ध रखने वाले 'बिल' पेश किये जा सकते हैं: _ 

(१) ब्रिटिश-भारतमें लागू होने वाछे पार्लमेंट दुरा पास किये | 
हुए किसी कानूनको रद्द या संशोधित करनेवाला अथवा उसके 
प्रतिकूल कोई 'बिल' । 

(२ ) गवर्नर-जञनरळ हारा पास किये हुए किसी कानून 
( Governor-General's Act) या आडिनेन्सको रद्द या संशो- 
धित करने बाळा अथवा उसके प्रतिकूल कोई 'बिल'। 

(३) गवनेर-जनरलको जिन विषयोमें अपनी _विवेक- 
बुद्धिके अनुसार काम करनेका अधिकार दिया गया दै, उनसे 
सम्बन्ध रखने वाला 'बिल' । 

(४) जिस फौजदारी मामलेमें यूरोपियन ब्रिटिश-प्रजाजन 
का सम्बन्ध हो उसकी कार्य-पद्धतिसे सम्बन्ध रखनेवाला कोई 


“बिल! | 
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इसी प्रकार गवर्नर द्वारा पास किये हुए कानून ( G0४०- 
1075 6०६) और आइिनेन्स तथा पुलिस-विभाग सम्बन्धी 
कानूनको रद्द या उसमें सशोधन करनेवाला “बिल” प्रान्तीय व्यव- 
स्थापिक्रा परिषदमें पेश करनेके लिये, पहले गवर्नरकी अनुमति 
प्राप्त करना जरूरी होता है । 
. परन्तु गवर्नर-जनरल और गवनरसे, इन विषयोंसे 
सम्बन्ध रखनेवाले 'बिल' पेश करनेकी अनुमति मिल जानेका 
मतलब यह नहीं होता कि अनुमति मिल जानेके बाद अगर 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका-परिषदमें वह “बिल' पास हो गया तो 
उसपर गवर्नर और गवर्भर-जनरलकी स्वीकृति मिल ही जायगी । 
_ यह अनुमति, तो व्यवस्थापिका-परिषदकी कार्य-पद्धतिका एक 
अंग मात्र है ओर इससे, गवर्भर-जनरछ और गवनरको जो किसी 
“बिल' पर स्वीकृति न देनेका अधिकार है, उससे वे वञ्चित नहीं 
'हो जाते । 

. कानून बननेका तरीका 

कानून कसे बनते हैं, इसका सविस्तर वर्णन स'घीय व्यव- 

स्थापिका परिषद वाले प्रकरणमें किया जा चुका दै। प्रान्तीय 


व्यवस्थापिका-परिपद द्वारा बनाये जाने बाले काननके सम्बन्धमें 
~ 


भी बद्दी तरीका बरतनेकी व्यवस्था है। जिस प्रान्तमें व्यवस्था- 


पिका परिषद्की दो सभाएँ हैं वहां 'फिनैल्स बिल' को छोड़ कर 
अन्य कानूनी मसविदा ( 'बिलः ) दोनोंमें से किसीमें पहले पेश 
किया जा सकता है, और परिपद्की दोनों सभाओंमें उसके पास 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


| # भारतीय शासन व्यवस्था # २६३ 


हो जाने पर जब उसपर गवर्नरकी स्वीकृति मिल जाती है तमी . 

वह कानूनका रूप धारण करता है । लेकिन गवर्नर जहां सम्राटके हक 
प्रतिनिधिङी दैसियतसे सम्राटके नामपर किसी 'बिळ'पर £ 
स्वीकृति दे सकते हैं, वहां वे स्वीकृति देनेसे इनकार भी कर 
सकते हैं, या 'बिळ' को वे गवर्नर-जनरलके विचारार्थ रख भी 
ले सकते हें । यदि वे व्यवस्थापिका-परिषद, द्वारा पास किये 
हुए 'बिल' पर स्वीकृति न दे, तो बह कानूनका रूप नहीं धारण 
कर सकता दै । जिस 'बिल' को गवनेर-जनरलके विचारार्थ रख 
छिया जाता द्वै उसपर जबतक गवनेर-जनरलकी स्वीकृति नहीं 
| मिल जाती तबतक बह कानून नहीं बनता।, गवर्नर-जनरलको 
भी यह अधिकार दै कि वे 'बिल' पर स्वीक्कति देनेसे इनकीर कर ' 
दे” अथवा सम्राटके विचारार्थ 'बिछ' को रख ले'। जो “बिल! 
इस प्रकार सम्राटके विचारार्थं रख लिया जायगा, उसको जिस 
दिन गबर्नरके पास भेजा गया था उससे बारह महीनेके अन्दर 
अंगर गवर्नर पब्लिक नोटफिकेशनके जरिये ऐलान नहीं कर 
देते कि सम्राटने उसपर स्वीकृति दे दी दै तो वह “बिल” कानून 
नहीं बन सकता। इसके अलावा, गवर्नरको यह अधिकार भी 
दै. कि व्यवस्थापिका-परिषद्‌ द्वारा पास किया हुआ कोई “बिल' 
जब उनके पास स्वीकृतिके लिये भेजा जाय, तो जरूरत मह- 
सूस होनेपर उस “बिळ' अथवा उसकी छुछ धाराओंपर फिरसे 
| बिचार करनेके लिये अपनी ओरसे स'सोधनके सुझावके साथ 
| । व्यवस्थापिका-परिषद्के पास वापस भेज सकते हें । इस प्रकारके 
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सन्देशके साथ 'बिछ' के लोटाये जानेपर व्यवस्थापिका-परिषद्के | 
उसपर फिर बिचार करेगी । इसी तरह जिस 'बिल' को गवर्नर | 
विचारार्थ गवनर-जनरलके पास उसको भेज देते हें उसके सम्ब- | 
न्थमें गवनर-जनरल अगर आवश्यक समभे तो वे भी गवनरको, ! 
स'शोधनके साथ उस 'बिछ' को व्यवस्थापिका-परिषदमें फिरसे | 
विचार करनेके थिये लोटा देनेका आदेश दे सकते हैं। इस | 
प्रकार लोटाये जाने पर जब फिर व्यबस्थापिक्रा-परिषदमें स'शो- | 
घनके साथ अथवा विना स'शोधनके ही वह “बिछ' पास हो | 
जायगा तब फिर स्त्रीकृतिके लिये उसको गवनर-जनरलके पास | 
` भेजना ळाज्ञिमी होगा । | 
कोई 'विळ' जब .प्रा्तीय व्यवस्थापिका-परिषदकी किसी | 
सभामें पेश होता है तो तुरन्त बह पास नहीं हो जाता; अकसर 
उसपर काफी बहस होती है और तत्र उसको सेलेक कमेटी कें 
सुपुदे किया जाता है । इसमें भी समय लगता है। अगर “बिल! 
पर लोकमत जाननेके लिये उसको प्रचारित (01:८01416) करनेकां 
प्रस्ताव पास हुआ तब तो कई महीनोंके बाद फिर उसपर विचार 
करनेका मौका आता है। लोकमत जान लेने और सेलेक 
कमेटीमें 'विछ' पर विचार होनेके बाद भी ब्यवस्थापिका” | 
परिषदमें उसकी प्रत्येक घारापर अलग-अलग विचार किया | 


जाता है। इस प्रकार किसी महत्वपूर्ण “विल'के पास द्दोनेमें काफी 
वक्त लगता है; ओर जहाँ व्यवस्थापिका-परिषद्की दो सभाएँ . 
होती हें; वहाँ तो एक सभामें 'बिल” के पास हो जानेपर दूसरी | 
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सभामें भी उसकी प्रत्येक धारापर अच्छी तरह विचार किया 
जाता दै, जिसमें भौ काफी समय लगता है। इस. प्रकारका 
महत्वपूर्ण और विवादग्रस्त 'बिल' अगर सरकारकी ओरसे पेश 
किया जाता है, तो उसमें भी इतना समय तो छग ही जाता है, 
लेकिन गैरसरकारी 'बिछ' को पास करानेमें तो ओर भी ज्यादा 
कठिनाइयाँ रहती हैं । पहली बात तो यह है कि गेरसरकारी प्रस्ताव 
और 'बिळ' पर विचार करनेके लिये बहुत थोड़ दिन नियत रहते 
हैं और 'वेलट'में अगर उस 'विल' का स्थान नीचे रहा, तो बड़ी 
सुश्किलसे, और बहुत प्रतीक्षाके बाद, इसको व्यवस्थापिका-परिषद्‌ 
के सामने छानेका मौका मिलता है! जवतक सरकारी दलका, 
समर्थन प्राप्त न हो, तवतक उसको पास,कराना भी कठिन होता 
है, क्योंकि गेरसरकारी दलका तो व्यवस्थापिका-सभामें बहुमत 
रहता नहीं है । ऐसी अवस्थामें यह जरूरी नहीं कि कोई “बिल! 
व्यवस्था पिका-परिषद्के एक अधिवेशनके दोरानमें ही पास हो 
जाय। इसीलिये विधानमें इस प्रकारकी व्यवस्था है कि यदि कोई 
“बिल! ब्यवस्थापिका-परिषदमे विचाराधीन हो और इस बीचमें 
ही अधिवेशन अनिश्चित काळ तकके लिये स्थगित कर दिया गया 
हो, तो इसी कारण वह 'बिल' रद्द नहीं हो जायगा। फिर जब 
अधिवेशन आरम्भ होगा, तब उसपर विचार किया जायगा । 
कोई बिछ' अगर प्रान्तीय कोंसिलमें ही पहले पेश किया गया 
हो और वह विचाराधीन हो और इस बीचमें प्रान्तीय व्यवस्था- 
पिका परिपद्की दूसरी सभी- प्रान्तीय असेम्बळी-भंग कर दी 
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ग्यी हो, तो इसी कारण वह “बिल”. रद्द नहीं हो जायगा, बल्कि 
नयी असेम्ब्ली संगठित होनेपर उसमें विचारार्थ भेजा जायगा । 
लेकिन जो 'बिल' पहले असेम्बलीमें ही पेश हुआ हो ओर उसमें 
पास हो जानेकै बाद कोंसिलमें भेजा गया हो और उसमें वह 


. विचाराधीन हो, परन्तु इस बीचमें ही असेम्बली भंग कर दी जाय, 


तो वह 'बिल' रद्द समभा ज्ञायगा । 

जिस प्रान्तमें व्यवस्था पिका-परिषदकी दो सभाएं--प्रान्तीय 
कोंसिल और प्रान्तीय असेम्बली-हैं, वहाँ कोई भी 'बिल”ः तब- 
तक व्यवस्थापिका-परिषद द्वारा पास किया हुआ नहीं समभा 
जायगा, जवतक परिषदकी दोनों सभाओं द्वारा पूव रूपमें अथवा 
ऐसे संशोधनोंके साथ पास न क्र दिया गया हो, जो दोनों 
सभाओंको मंजर हों । 
कोई 'बिल' यदि असेम्बलीमें पास हो जानेके वाद कोंसिलमे 
भेजा गया हो, ओर जिस दिन वह "बल वहाँ पहुंचा हो उसके 
बारह महीनेके अन्दर अगर दोनों सभाओंमें पास होनेके बाद 
गवनेरके पास उनकी स्वीकृतिके लिये न भेजा जा सका हदो 
अर्थात दोनों सभाए 'बिल'पर सहमत न हों, तो इस अवधिके 
बाद उस "विछ पर विचार करनेके लिये गवर्नर दोनों सभाओं- 
की एक संयुक्त बेठक बुळा सकते हैं। अगर वह 'बिल' किसी ऐसे 
आर्थिक विपयसे सम्बन्ध रखता हो, जिसका प्रभाव गवनरके 
“विशेष उत्तरदायित्व’ के पाळनपर भी पड्नेकी सम्भावना हो, तो 


वे बारह महीनेकी अवधि पूरी होनेके पहले भी उस “बिल” पर 
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विचार करनेके लिये दोनों सभाओंकी संयुक्त बठक बुला सकते हुं ।. . 
इस प्रकारको संयुक्त बेठकमें काँसिके प्रेसीडेण्ट अध्यक्षका पद्‌ ग्रहण 
करेंगे और इस बेठकमे उन संशोधनोंपर ही विचार किया जायगा, | 
जिनपर दोनो सभाओंका मतभेद रहा दै, साथ ही ऐसे दूसरे 
संशोधनपर भी, जो इतना समय बीत जानेकै कारण जरूरी सममे 
जायँगे । संयुक्त बेठकमें बहुमत द्वारा 'बिलू' जिस रूपमें पास 
होगा, वही दोनों सभाओं द्वारा स्वीकृत समझा जायगा और 
उसके बाद गबर्नरकी स्वीकृति मिल जानेपर बह कानून बन 
जायगा। 
प्रान्तीय कानून और सम्राट 

प्रान्तीय व्यवस्थापिका-परिषदमें किसी 'बिल' के” पास हो - 
जानेपर भी गवनेर ओर गवर्नर-जनरल यदि सम्राटकी स्वीकृतिके 
लिये उस 'बिल' को रख छ, तो सम्राटकी स्वीकृति मिळे बिना 
बह्‌ “बिल” कानून नहीं बन सकता, इसका उल्लेख ऊपर किया जा 


. चुका है। परन्तु नये शासन-विधानके अनुसार प्रान्तीय कानूनके 


सम्बन्धमें सम्राटको जो अधिकार दिया गया है, उस तरहका 
अधिकार शायद ही किसी देशमें हो-त्रिटिश साम्राज्यके दूसरे 


. देशोंके कानूनके सम्बन्धमें तो सम्राटको ऐसा अधिकार नहीं ही 


है। प्रान्तीय व्यवस्थापिका-परिषद्‌ द्वारा पास किये हुए किसी 
“बिल” को यदि गवर्नर और गवनेर-जनरल सभ्राटकी स्वीकृतिके 
लिये रख ळें, तो बारह महीनेतक इसके सम्बन्धमें कोई काररवाई 
न करनेसे ही-सम्नाटके महज उपेक्षा दिखाने मात्रसे ही वह “बिल” 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


२६८ + भारतीय शासन व्यवस्था * 


रद हो ज्ञायगा। छेकिन इतना ही नहीं, विधानकी ७७ वीं धाराके 
अनुसार तो सम्राट किसी ऐसे प्रान्तीय कानूनको भी बारह 
मद्दीनेके अन्दर रद्द कर सकते हैं, जिसपर गवनंर या गवनेर- 

` जनरलको स्वीकृति मिल चुकी होगी। 'गवनेमेण्ट आफ इण्डिया 
ऐक? की ७७ बीं धारामें स्पष्ट शब्दोंमें कहा गया है कि “किसी 
प्रान्तीय कानूनपर गवर्नर या गवर्नेर-जनरलकी स्वीकृति मिल 
जानेपर भी इस प्रकार स्वीकृति मिलनेके दिनसे लेकर बारह 
महीनेके अन्दर सम्राट उसको रद्द कर सकते हैं, ओर इस प्रकार 
सम्राट द्वारा उसके रद्द कर दिये जानेपर गवर्नर सरकारी तौरपर 
इसकी घोषणा प्रकाशित करेंगे और जिस दिन यह घोषणा 
प्रकाशित होगी, उसी दिनसे वह कानून रद्द समझा जायगा ।? 

प्रान्तीय बजट 


A की पक 
ANNAN ~ 


परन्तु व्यवस्थापिका-परिषदमें साधारण “बिल” सम्बन्धी 


काररवाईसे 'फिनेन्स बिल! या बजट सम्बन्धी काररवाईमें कुछ 
अन्तर दै । साधारण 'बिल' कोई भो सदस्य या तो असेस्बळी अथवा 
कोंसिलमें दोनोंमेंसे किसीमें पेश कर सकता दै, लेकिन “फिनेन्स 
विल! तो भसेम्त्रलीमें्दी पहले पेश किया जा सकता है; और कोई. 


साधारण सदस्य इसको पेश नहीं कर सकता | गबर्नेरके आदेश या .. 


सिफारिराके अनुसार मिनिस्टरको ही बजट और 'फिनेन्स बिल! 
पेश करनेका अधिकार हे । प्रत्येक वर्ष गवर्नरके आदेशानुसार 
उस वर्षका 'बजट' अर्थात्‌ अनुमानित आय-ब्ययका ब्योरा प्रान्तीय 
असेम्बलीमें, और जहाँ व्यवस्थापिका-परिपद्की दो सभाए' हैं 
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वहां दोनो सभाओंमें पेश किया जाता दै । इसमें दो प्रकारके खच 
की मदद अलग-अछग दिखायी जाती हैं-- (१) जो पूर्वनिश्चित 
है और जिनपर प्रान्तीय व्यवस्थापिक्रा-परिषद्का मत नहीं 
लिया जाता है; ( Expenditure charged upon the 
revenues of the Province) और (२) खर्चेकी वे सब 
मदद, जिनपर व्यबस्थापिका-परिपदकी स्वीकृति छेनी जरूरी 
होती दै । इस प्रकार बजटमें दिखाये जानेवाळे खर्चकी निम्न- 
लिखित मद्दोंपर प्रान्तीय व्यवस्थापिका-परिपदको मत देनेका 
अधिकार नहीं दैः 

(१) गबर्नेरका वेतन, भत्ता, और उनकै कार्यालयके सम्बन्धमें 
किये जानेवाले सारे निर्धारित खच। " 

(२) प्रान्तीय कजे सम्बन्धी व्ययं-सूद बंगेरंह । 

(३) मिनिस्टरों और ऐडबोकेट-जनरलके वेतन और भत्ता। 

(४) हाईकोटके जजोंकें वेतन और भत्ता । 

(0 प्रान्तके “थक क्षेत्र' (४०५५९१ A7९2) के शासन 


सम्बन्धी खर्च । 
. (६) अदालती निर्णयके अनुसार सरकारपर होनेवाली डिग्री 


को चुकानेका खर्च । | 
(७) अन्य ऐसे खच, जो वर्तमान नये शासन-विधान अथवा 


प्रान्तीय व्यवस्थापिका-परिषद द्वारा पास किये गये कानूनके 
अनुसार जरूरी हो। ह 
इस आखिरी मददके अन्दर ही उन सभी कमचारियोंके वेतन 
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और भत्ते सम्बन्धी खर्च आ जाते हैं जिन्हें भारत-मंत्री मोकरर 
करते हैं, जेसे--इण्डियन सिविल सर्विस, इण्डियन मेडिकल 
सविस और इण्डियन पुलिस सर्विस आदिके कर्मचारी । 

बजटमें दिखाये जानेवाले खचेकी उपयुक्त मद्दोपर व्यवस्था- 
पिका परिषद्को मत देनेका यद्यपि अधिकार नहीं दै, परन्तु 
गवर्नरके वेतन और भत्ता आदि वाले खेचेकी महको छोड़कर 
दूसरी संभी. मद्दोपर बहस हो सकती है ओर उनकी आलोचना 
की जा सकती दै। 

उपयुक्त ' दूसरी श्रेणीके खचंकी सभी मद्दोको-अर्थात्‌ जिन 
पर व्यवस्थापिका-परिपदको मत देनेका अधिकार दै, उनको मांग 
के रूपमें असेम्बळीमें पेरा किया जाता हे । असेम्बलीको इनमें पे 
किसी माँगको खीकार अथवा अस्वीकार करने या संशोधित 
रूपमें खीकार करनेका अधिकार है। लेकिन बिना गवर्नरके 
सिफारिश किये खचेकी कोई भी माँग असेम्बलीके सामने पेश 
नहीं की जा सकती है। असेम्बळी अगर इस प्रकारकी मांगको 
अस्वीकार करदे अथवा संशोधित रूपमें उसको स्वीकार करे, 
ओर गबर्नरको ऐसा महसूस हो कि इससे उनको अपने विशेष 
उत्तरदायित्व सम्बन्धी कामको पूरा करनेमें अढूचन पड़ेगी, तो 
वे फिर खचकी महमें अतिरिक्त रकमकी व्यवस्था रख सकते 
हैं, लेकिन यह अतिरिक्त रकम किसी हालतमें भी पहळेवाळी मांगसे 
ज्यादा नहीं होनी चाहिये । इस तरह-गवर्नर जव खर्चके चिट्ट में 
अतिरिक्त रकमकी व्यवस्था रखेंगे, तो उसको फिर असेम्बलीके 
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सामने रखना होगा; लेकिन इस बार न तो उसपर असेम्ब्रलीमें 
बहस हो सकती है, और न उसपर मत ही लिया जायगा । इस 
तरह वर्षके आरम्भमें तो हरेक साळ बजट बनता और पास किया 
ही जाता है, लेकिन इसके अछावा अगर और भी अतिरिक्त 
रकम खर्च करना सरकारके लिये जरूरी हो जाय, तो फिर दुबारा 
असेस्बलीमें पूरक बजट” (Supplementary Budget) पेश 
किया जाता हे और इसको पास करनेके' लिये भी , उसी प्रकारकी 
काररवाई की जाती हे, जेसी सालाना बजटके सम्बन्धमें। 
आडिनित्स और गवर्नरके कानून 

यों तो कानून बनानेका काम व्यवस्थापिक्रा-परिषदका है 
लेकिन, जेसा कि पिछले अध्यायमें गवनरके अधिकार-सस्बन्धी 
प्रकरणमें बताया गया है, गवनेरको' स्वयं भी कानून बनानेका 
अधिकार दिया गया दै। इस सम्बन्धमें गवरनेरको माटेगु- 
चेम्सफोर्ड शासन-सुधारके अनुसार आडिनेन्स जारी. करनेका 
जोअधिकार दिया गया था उससे कहीं ज्यादा व्यापक अधिकार 
उन्हें नये शासन-विधानकी धारा ८८; ८६ और ६० के अनुसार 
दिये गये हैं। पहले जहाँ विशेष परिस्थितिमें ( Emergency ) 
उन्हें ६ महीनेके लिये आईडिनेत्स जारी करनेका अधिकार था वहाँ 
अब उन्हें दो प्रकारके आडिनेन्स जारी करने ओर स्वयं कानून 
बनानेका भी अधिकार मिला है। जिस समय व्यवश्थापिका- 
परिषद्का अधिवेशन न हो रहा हो और अकस्मात कोई विशेष 
परिस्थिति पैदा हो जाय जिसका मुकाबला करनेके लिये नये 
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कानूनकी जरूरत महसुस हो तो 'गवनेमेंट आफ इण्डिया एक की 
८८ बीं धाराके अनुसार वे आडिनेन्स जारी कर सकते हैं। लेकिन 
इस प्रकार जो आडिनेन्स जारी किया जायगा उसको व्यवस्था- 
पिका परिषद्का अधिवेशन आरम्भ होनेपर तुरन्त उसके सामने 
पेश किया जायगा और अधिवेशन आरस्भ होनेके ६ सप्ताहके 
बाद वह आपसे आप रद्द हो जायगा। लेकिन व्यवस्थापिका- 
परिषद्में अगर इस ६ सप्तहकी अवधिके पहले ही इस आडिनेन्स 
को रद्द करनेका प्रस्ताव पास हो जाय, तो ऐसा प्रस्ताव पास होते 
हो बह आडिनेन्स रद्द समझा जायगा । 

नये शासन-विधानके अनुसार गवर्नरको जिन विषयोंमें 
अपनी विवेक-बुद्धि और समझके अनुसार काम करनेका अधि- 
कार दिया गया है उनसे सम्बन्ध रखनेवाली किसी खास परि- 
स्थितिका मुकाबला करनेके लिये अगर अबिलम्ब कोई नया कानून 
जारी करनेकी जरूरत महसूस हो तो गबनंर अपनी विवेक-चबुद्धि 


और समभके अनुसार अपने कतेव्य-पालनके लिये बिधानकी - 


धारा ८६ के अनुसार आडिनेन्स जारी कर सकते हैं, जो ६ महीने 
तकके लिये लागू रह सकता है। अगर इस अवधिके बाद भी 
उसको जारी रखनेकी जरूरत मालठ्म पड़े, तो दसरा आईनेन्स 
जारी करके इस अवधिको और ६ महीनेके लिये बढ़ा सकते हैं। 
लेकिन दुबारा उस आइिनेन्सको जारी करनेपर गवर्चर-जनरळ 


डारा भारत-मंत्रीको उसकी सूचना देनी जरूरी होगी और 
भारतमंत्री उसको पा्लमेंटके सामने रखे गे | 
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इन दो प्रकारके आडिनेन्सोक्रे अलावा, अगर गवर्नरको ऐसा 
माळूम पढ़े कि जिन विषयोंमें उन्हे अपनी विवेक-बुद्धि ओर 
समभके अनुसार काम करनेका अधिकार दिया गया है उनके 
सम्बन्धमें अपने कतेव्य-पाळनके लिये कोई स्थायी कानुन बनाने 
की जरूरत है, तो वे व्यवस्थापिका-परिषदके पास सन्देश भेजकर 
सूचित करेंगे कि उन्हें कानून बनाना क्यों जरूरी मालम पड़ रहा 
हे; और वे अगर चाहें तो इसके साथ ही प्रस्तावित “बिल” भी 
भेज सकते हें अथवा खयं विधानकी धारा ६० के अनुसार तुरन्त 
'बिल' को पास कर दे सकते हैँ। अगर वे सन्देशके साथ प्रस्ता- 
वित 'बिल' भी व्यवस्थापिका-परिषदके पास भेजेंगे,तो एक महीने 
के बाद वे जब चाहेंगे तभी उसको उसी रूपमें अथवा संशोधित 
रूपमें पास कर सकते हैं। लेकिन इस एक मद्दीनेके अन्दर ही 
- अगर व्यवस्थापिका-परिपर प्रस्ताव पास करके उस 'बिछ के 
सम्बन्धमें कोई विचार प्रकट करे या कोई संशोधन करनेका 
अनुरोध करे, तो उस “बिल' को कानुनका रूप देनेके पहले गव- 
नेर उस सुझावपर गोर कर सकते हैं। इसके बांद जब गवर्नर 
उसको पास कर दे गे, तो बह्‌ 'गवनंरका कानून? ( (0721110175 
2८0 कहळायगा और व्यबस्थापिका-परिषद द्वारा पास किए हुए 
दूसरे कानूनोंके ही समान वह भी स्थायी कानून बन जायगा । 
विधान अगर फेल हो जाय तो ? । 
जिस प्रक्रार 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक' की ४५ वीं धारा 
के अनुसार संघीय शासनके सम्बन्धमें गवर्नर-जनरढको अधि- 
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कार दिया गया है कि यंदि इस विधानके अनुसार संघीय शासन 
का संचालन असम्भव हो जाय तो वे एक घोषणा जारी करके 
विधानको स्थगित कर सकते और सभी अधिकारोंको ( संघीय 
न्याय-विभाग सम्बन्धी अधिकारोंकों छोड़कर ) अपने हाथोंमें ले 
ले सकते हैं, वेसे ही इस विधानकी ६३ वीं धाराके अनुसार 
प्रान्तीय शासनके सम्डन्धमें प्रान्तीय गवर्नरोंकों भी अधिकार 
मिला हुआ है, कि उनको अगर यह महसूस हो कि विधानके 
अनुसार शासनकार्य-संचालन असम्भव हो रहा दै, तो वे एक 
घोषणा जारी करके विधानकी स्थगित कर सकते और प्रान्तीय 
शासन सन्बन्धी सारे अधिकार ( हाईकोट सम्बन्धी अधिकारों 
को छोड़ कर) अपने हाथोंमें ले छे सकते हें । इस प्रकार गवर्नर 
जो घोषणा जारी करेंगे वह ६ महीने तक लागू रह सकता है। 
परन्तु इस अवधिके पहले भी वे जब चाहें तभी दूसरी घोषणा - 
जारी करके पहली घोषणाको रद्द कर दे सकते हैं; और ऐसी 
अवस्थामें फिर पूर्ववत्‌ बेधानिक शासन शुरू होः आयगा ! 
पहेढीबार शासन-विधानको स्थगित करनेकी घोषणा जारी 
करते हो इस घोषणाका पूरा विवरण भारत-मंत्रीको सुचित 
करना गवनरके लिये जरूरी होगा, और भारत-मंत्री उसको 
पालंमेंटको दोनों सभाओंके सामने रखेगे । गवनेरको यद्यपि 
६ महीनेसे ज्यादा दिनोंतक प्रान्तीय शासन-सम्बन्धी अधिकारों 
को अपने हाथांमें रखनेके लिये विधानको स्थगित रखनेके वास्ते 
फिर दूसरी घोषणा जारी करनेका अधिकार नहीं दिया गया ददै, 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


/५/५५/५/”५/”५”५/५/५”५”* 


ॐ भारतीय शासन व्यवस्था % २७५ 


~~ 
ANAS ८५/५/५/५५/५५५/५५/५/५/५/५५/५/५/५/५/५/५/५५/५/५/५/५/५/५-५५/५/५/५/५- 


लेकिन ब्रिटिश पालेमेंटकी दोनों सभाएँ अगर चाहें तो प्रस्ताव 
पास करके ऐसा कर सकती हें । इस प्रकार पार्लमेंट जब-जब 
ऐसा प्रस्ताब पास करेगी तभी इस घोषणाकी अवधि बारह 
सहीनेके लिये बढ़ जायगी । लेकिन गवर्नर द्वारा विधान स्थगित 
करनेक्रे लिये घोषणा जारी किये जानेके दिनसे लेकर तीन बषसे 
ज्यादा दिनोंतक तो किसी ह।ळतमें भी यहू अवधि नहीं बढ़ायी 
जा सकती दै। अगर बार-बार प्रस्ताव पास करके पालेमेंट प्रान्तीय 
शासन-विधानको स्थगित रखे, तो भी तीन साळके बाद फिर 
विधानके अनुसार काम होने लगेगा । इस अवधिके अन्दर गवनर 
जो भी कानून पास करेगे, वे विधान स्थगित करनेवाली घोषणा 
की अवधि समाप्त होनेके दो वर्षे बाद तक लागू रह सकते हैं। 
परन्तु इस दो सालकी अवधिके अन्दर ही अगर प्रान्तीय 


- व्यवस्थापिका-परिषद्‌ कानून पास करके गवर्नर द्वारा जारी किये 


गये ऐसे किसी कानूनको रद्द करना चाहे, तो वह ऐसा कर 
सकती दै। 

इस धाराके अनुसार गवनंरको घोषणा जारी कर, विधान 
स्थगित करके सारे अधिकार अपने हाथमें ले-लेनेका जो अधिकार 
दिया गया है उसके सम्त्रन्थमें एक मात्र नियंत्रण यह है कि पहले 
गवनर-जनरळको स्वीकृति लेकरही वे ऐसी घोषणा जारी कर 
सकते ह [# 


& सन्‌ १६३६ ३० के सितम्बरमें जमनीके साथ ब्रिटेनकी लड़ाई दिड 


जानेपर काँग्रे सको कार्यकारिणी समितिने प्रस्ताव पास करके ब्रिटिश गवन- 
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पृथक किया हुआ चेत्र 

सन्‌ १६३५ ६० के भारतीय शासन-विधानमें अनेक जगहांमें 
पृथक किया हुआ क्षेत्र ओर “आंशिक रूपमें प्रथक कियो हुआ 
क्षेत्र (Excluded Area और Partially Excluded Area) | 
का प्रयोग किया गया है । इसका मतलव यह है कि 
कोसिल्युक्त सम्राट आदेश जारी करके प्रान्तके किसी हिस्सेको, 
नये विधानके अनुसार मिळनेवाले शासन-सुधारसे पूर्ण-रूपसे 
अथवा आंशिक रूपमें बंचित रख सकते हैं प्रान्तके इस प्रकार 
प्रथक किये हुए क्षेत्रोमे, संघीय व्यवस्थापिका-परिषद और प्रान्तीय 
व्यवस्थापिका-परिषद द्वारा पास किये हुए कानून तबतक लागू 
नहीं दो सकते, जबतक गवर्नर किसी ऐसे कानूनके सम्बन्धमें 
घोषणा निकालकर यह एलान न करे' कि वह कानून उस क्षेत्रमें 
भी छागू होगा । इस प्रकार प्रथक किये हुए या आंशिक रूपमें - 
प्रथक किये हुए क्षेत्रो के सुशासनके लिये गबर्नरको ही रेशुलेशान 
जारी करनेका अधिकार दिया गया द्वै और वे जो रेगुलेशन 


मेंटसे युद्ध ओर शान्ति सम्बन्धी उद्देश्य एवं भारतकी स्वाधीनताके सम्ब्रन्धमें 
इसे किस प्रकार बरता जायगा, इसको घोषणा करनेका अनुरोध किया था । 
त्रिय गवनमेटसे सन्तोषजनक उत्तर न मिलनेपर इसके प्रतिबादस्वरूप 
राठ प्रान्तोकि कांग्रेसी मंत्रिमगडलों ने अक्टूबर-नवम्बरमें इस्तीफा दे दिया 
ओर दूसरा मंत्रिमण्डल कायम न कर सकनेके कारण सात प्रान्तोके गव- 


नरोंको इस अधिकारका उपयोग कर प्रान्तीय शासन 
न संचा सारे 
अधिकार अपने हार्थोमे ले लेने पडे । जवे ड म 


पसल 


८८-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


क 


# भारतीय शासन व्यवस्था # २७७ 


५» ee ee 


जारी करना चाहेंगे उसपर पहले गवर्नर-जनरळकी स्वीकृति 
मिले बिना रेगुळेशन लागु नहीं हो सकता हठ । 
चीफ-कमिश्नरोंके प्रान्त 
सन्‌ १६३१५ ३० के 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट? में कहा गया 
था कि चीफ कमिश्नरोंके प्रान्तका शासन गवर्नर-जनरलके हाथमें 
होगा, और जिस हृदतक वे ठीक सममेंगे, उस हदतक वे उन 
प्रान्तोंका शासन चीफ-कमिश्नरके द्वारा करेंगे। उसुके साथ ही 
यह भी कहा गया था कि ब्रिटिश बलूचिस्तानके शासनके लिये 
खास कानून लागू होंगे और जिस प्रकार चीफ कमिश्नरके 
अधीनस्थ अन्य प्रान्तोंमें संघीय सरकारका अधिकार रहेगा, 
उसी प्रकार उसकी अधिकार-सीमा ब्रिदिश बळूचिस्तानतक भी 
रहेगी; परन्तु अन्तर यह होगा कि सःघीय व्यवस्थापिका-परिषद 
द्वारा पास किया हुआ कोई भी कानून वहां तबतक लागू नहीं 
३ होगा, जबतक गवर्नर-जनरळ ऐसी घोषणा नहीं करेंगे । गवनर- 
जनरळ संघीय व्यवस्थापिका-परिषद द्वारा पास किये गये 
किसी कानूनके ब्रिटिश बळूचिस्तानमें लागू होनेकी घोषणा कर 
सकते हैं, और वे यदि चाहें तो संशोधित रूपमें ही लागू होनेकी 
भी घोषणा कर सकते हैं। गवर्नर-जनरलको यह भी अधिकार 
दिया गया है कि ब्रिटिश बळूचिस्तानके सुशासनके लिये वे स्वयं 
भी रेगुढेशन जारी कर सकते हैं; ओर इस प्रकार गवर्नर-जनरळ 
जो रेगुलेशन जारी करेंगे; उसके द्वारा वे, ब्रिटिश बढूचिस्तानमें 
लागू बनानेके लिये संघीय ` व्यवस्था पिका-परिषद्‌ द्वारा पास किये 
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` गये कानृनमें संशोधन भी कर सकते हैं। वे जो रेगुलेशन जारी 


करेंगे, बढ्चिस्तानसें उसका वैसा ही प्रभाव होगा, जेसा संघीय 
व्यवस्थापिका-परिषद द्वारा पास किये हुए कानूनका प्रभाव अन्य 
प्रान्तोंमें हो सकता है । 

नये शासन-विधानके अनुसार अदनक्रो भारतसे अलग कर 
दिया. गया है, इसकी चर्चा अन्यत्र की जा चुकी दै । अदनका 
शासन किस प्रकार "होगा, इसका निर्णय करना सम्राटके ही 
हाथोंमें था, और उनके निर्णयके अनुसार उसका शासन अब 
ब्रिटिश कलोनियल-आफिसके नियन्त्रणमें होता है । . 
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मताधिकार 


व्यवस्थापिका-परिषदके निर्वाचनके लिये सन्‌ १६१५ और 
सन्‌ १६१६ ६० के 'गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया ऐक/के अनुसार जो 
नियम बनाये गये, उनसे ब्रिटिश भारतके केबल तीन प्रतिशत 
नागरिकोंक्ो मताधिकार ( वोट देनेका अधिकार ) मिला था |. 
इनमें भी महिलाओंके लिये यह अधिकार नाममात्रको ही था; 
क्योंकि मताधिकार घन-सम्पत्तिके आधारपर अवलम्बित 
था; और ऐसी महिळाओंकी संख्या तो बहुत हवी कम है, जो 
नुसार स्वयं घन-सम्पत्तिकी स्वामिनी हों। यही 


कानूनके अ FR 
कारण दै कि समस्त भारतमें, जहाँ 'मताधिकार-प्रापत स्त्री-पुरुषोक 
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कुछ संख्या ७३००००० थी, वहां उनमें महिलाओंकी संख्या 
. ३१५००० से अधिक नहीं हो पायी थी। ' 

भारतीय राष्ट्रवादी नेताओंका यह मत रहा है कि देशभरके 
सभी बालिग स्त्री-पुरुपोंको मताधिकार रहना चाहिये, जिससे 
व्यवस्थापिका-परिषदोंमें देशकी जनताके वास्तविक प्रतिनिधि 
पहुंच सकें। परन्तु इस प्रकारके प्रस्तावको कार्यान्वित करनेकी 
तो शायद इस विधारके निर्माताओंने कल्पना भी नहीं की 
थी। फिर भी, निर्वाचकोंकी संख्या बढ़ानेको जरूरत सभीको 
महसूस हुई, ओर रायल कमीशनने सिफारिश की थी कि 
कमसे-कम दसप्रतिशत,लोगोंको मताधिकार मिळना ही चाहिये । 
पहली राडण्डटेबरळ कानृफरेन्सके अवसरपर भारतीय प्रति- 
निधियोने इंस बातृपर जोर डाला भा कि कमसे-कम पचीस- 
प्रतिशत नागरिकोंको मताधिकार मिळना चाहिये । सन्‌ १६३२ 
ई० में ब्रिटिश ग्रवनमेण्टने मताधिकारके प्रश्नपर विचार करनेके 


लिये एक कमेटी नियुक्त की थी । उस कमेटीने जो सिफारिश की 


थी, उसे पार्डमण्टरी ज्वायण्ट-कमेटीने बर्तमान 'गवर्नमेण्ट आफ 
इण्डिया ऐक/में उसी रूपमें तो नहीँ स्थान दिया, फिर भी उसकी 
सिफारिशको बहुत अंशोंमें स्थान दिया गया है, जिससे इस 'ऐक? 
के विधायकोने यह आशा प्रकट की थी कि सन्‌ १६१६ ६० के 
“गवनमेण्ट आफ इण्डिया ऐक/के अनुसार जहां केवल तीन- 
प्रतिशत नागरिकोंको मताधिकार मिला था, वहाँ इस विधानके 
जउसार छगभग चोदह-ग्रतिशत नागरिक व्यवस्थापिका परि- 
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पदके निर्वाचनमें वोट देनेके अधिकारी होंगे; और एक विशेष बात 
यह भी होगी कि पहले जहां समस्त देशकी केवळ ३१५००० 
महिलाओंको बोट देनेका अधिकार प्राप्त था, वहाँ अब लगभग 
सात लाख महिलाएँ मताधिकार प्राप्त करेंगी । 

पहले महिलाओंके अधिकारको जिस प्रकार उपेक्षाकी दृष्टिसे 
देखा गया था, उसका ही यह परिणाम था कि मताधिकार-प्राप्त 
पुरुष और स्त्रियोंके अनुपातमें बड़ा अन्तरे था। परन्तु रायल 
कमीशनको भी यह मंहसूस हुआ कि महिलाओंके प्रति ऐसा 
व्यवहार ठीक. नहीं है साथ ही, इधर भारतीय महिला-समाजमें 
जो अभूतपूर्व जागृति हुई दै, रायछ कमीशनके सदस्योंको अपने 
दौरेके सिलसिलेमें उसका भी काफी परिचय मिळ गया था। 
इसलिये रायछ-कमीशनने अपनी रिपोर्टमें डक स्थानमें लिखा 
कि “प्रगतिको ताली तो भारतीय महिला-आन्दोळनके ही 
हाथोंमें है, और यह. अवर्णनीय सफलता प्राप्त कर सकता दै। 
यह कहनेमें कुछ भी अत्युक्ति न होगी, कि संसारमें भारत जो 
स्थान प्राप्त करना चाहता दै, वह उसे तबतक प्राप्त नहीं कर 
सकता, जबतक भारतीय सहिलाएँ' शिक्षित नागरिकको हैसि- 
यतसे अपने कर्त्तव्यका पालन न करें।? इसमें सन्देह नहीं, कि 
भारतीय सार्वजनिक जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें महिलाओंका प्रभाव 
लोगोंको स्पष्ट मालूम हो रहा है, और उन्हें भी पुरुषोंकी भाँति 
नागरिक अधिकारोंक्रा उपभोग करनेका पूरा मौका मिलना ही 
चाहिये । वर्तमान “गवनंमेण्ट आफ इण्डिया ऐक में महिलाओं के 
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मताधिकारके लिये जो योग्यता निश्चित की गयी दै, उससे भी. 


बहुत थोड़ी ही महिलाएँ मताधिकार प्राप्त कर सकी हैं; फिर भी 
पहले जितनी महिलाओंको यहद अधिकार प्राप्त रहा दै, अब उससे 
उनकी संख्या लगभग उन्नीस गुना बढ़ गयी है । 

“नये गवनमेण्ट आफ इण्डिया ऐक/में महिलाओंको मताधिकार 
देनेके लिये जो योग्यताएँ निश्चित की गयी हैं, उनसे उन सभी 
महिळाओंको मताधिकार प्राप्त हुआ है:-- 

(१) जो स्वयं धन-सम्पत्तिकी स्वामिनीकी हैसियतसे 

मताधिकार प्राप्त करनेकी योग्यता रखती हें । 

(२) जो ऐसे पुरुपकी स्त्री या विधवा पत्नी हैं, जो साम्पत्तिक 
योग्यताके कारण मताधिकार पानेके अधिकारी हैं, या 
इसके अधिकारी होते । 

(३) जो ऐसे व्यक्तिकी स्त्री हैं, जिन्हें मिलिटरी सर्विसके 

, कारण वोट देनेका अधिकार है । 

(४) जो ऐसे भारतीय अफसर, नौनकमीशण्ड अफसर 
( Non-Commissioned Officers) और सैनिक 
या रेगुलर फोर्सके मेम्बर अथवा इण्डियन पुलिस 
फोर्समें काम करनेवाले व्यक्तिकी पेन्शनयाफ्ता बिधवा 
या माता हैं। 


(५) जिनमें महिला वोटर सम्वन्धी उपयुक्त योग्यता हैं। 


इस विधानके अन्दर महिलाओंके मताधिकारकी जहां व्यव- . 


स्था दी गयी है,. वहाँ यह भी कहा गया है कि स्वयं साम्पत्तिक 
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योग्यता रखनेके कारण जो महिलाएँ मताधिकार पानेकी अधि- 
कारिणी होंगी, उनको छोड़कर, साधारणतः अन्य सभीको : 
निर्वाचकोंक्री सूचीमें अपना नाम दजे करानेके लिये आवेदन- 
पत्र देना होगा। परन्तु बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम और 
मध्यप्रान्त-बरारकी उन महिलाओंको निर्वाचकोंकी सूचीमें नाम 
दर्ज करानेके लिये 'आवेदन-पत्र' नहीं भेजना पड़ेगा, जो अपने 
पतिकी साम्पत्तिक योग्यताके कारण 'वोटरै? होनेकी अधिकारिणी 

हैं; साथ ही, संयुक्त प्रान्तके नगरोंमें रहनेवाली ऐसी महिलाओंको 

भी “आवेदन-पत्र' देनेकी जरूरत नहीं पड़ेगी । 

मताधिकारके साधारण' नियम 
जिस समय वर्तमान “गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया” ऐक, पास 

किया गया, उस समयतक स'घीय 'कोंसिळ'आफ स्टेट? सम्बन्धी 

मताधिकांरका विस्तृत विबरण तय नहीं हुआ था, बल्कि उस 

समय इतना ही निश्चय हुआ था कि इस सम्बन्धमें सम्राट 

'आर्डर-इन-कोंसिळ' जारी करेंगे। इस सम्बन्धमें सन्‌ १६३५ 

ई० की १० जुलाईको भारतमन्त्री लार्ड जेटलेण्डने पालमेण्टमें 
इस आशयकी घोषणा की थी कि “पुरानी कोंसिळ आफ स्टेट 
के सदस्योंके निर्वाचनके लिये जेसे निर्वाचन-क्षेत्र निश्चित थे, 
उसी प्रकारके निर्वाचन-क्षेत्र निश्चित करनेका बिचार सरकार 
कर रही है। आपने यह भी कहा था कि स'घीय 'कोंसिळ आफ 
स्टेट'के सदस्यके चुनाबमें भाग ठेनेबाळोंके मताधिकारकी योग्यता 
उच्च साम्पत्तिक आधारपर निर्भर करेगी, किन्तु पुरानी 'कोंसिळ 
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आफ स्टेट' के निर्वाचन-क्षेत्रकी अपेक्षा फेडरल 'कोंसिल आफ 
स्टेट! का निर्वाचन-क्षेत्र चार-पाँच गुना बड़ा होगा । 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका-परिषदके निर्वाचकोंके मताधिकारकां 
साधारण योग्यताका आधार भी मुख्यतया सम्पत्तिको ही रखा 
गया है; यंथा-जमीनका लगान, विभिन्न प्रकारका रेयतवारी 
अधिकार, इनकम-टेक्स और शहरोंमें मकान-भाड़ा। इनके 
अलावा, शिक्षा सम्बन्धी योग्यता भी रखी गयो है तथा महि- 
लाओंके यथेष्ट प्रतिनिधित्व ओर दलित जातियोंके लगभग दस- 
प्रतिशत छोगोंको मताधिकार देनेके लिये कुछ अन्य प्रकारकी 
योग्यताएं भी रखी गयी'हैं। वतमान विधानमें रिटायडं, पेन्शन- 
“याफ्ता और डिसचाज हुए अफसरों, नौनकमीशण्ड अफसरों 
और सम्राटकी रेगुलर सेनाके अफसर तथा सेनिकोँको भी मता- 


धिकार देने तथा मजदूर, जमीन्दार, वाणिञ्य-व्यबसायके प्रतिनि- . 


घित्वके लिये सुरक्षित सीटोंके निर्वाचनके हेतु कुछ खास 
निर्वाचक-मण्डळ कायम करनेकी व्यवस्था की गयी है। 
वर्तमान विधानके अनुसार प्रान्तीय व्यवस्थापिका-परिषदके 
हेतु विभिन्न सम्म्रदायके निर्वाचनके लिये साधारण नियम यहद 
दै कि प्रतिनिधियोंका चुनाव टेरिटोरियळ निर्वाचक-संघों द्वारा 
होगा; लेकिन कुछ खास समुदायके (5560181 17९९५६७) प्रति” 
निधित्वके लिये निर्वाचनके हेतु विशेष निर्वाचक-संघ रखे गये हैं- 
यथा जमीन्दार, बाणिज्य-ब्यबसाय, मजदूर आदि । इन विशेष 
निर्वाचक संगों द्वारा दोनेवाले निर्वाचनके सम्बन्धमें सविस्तर 
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विवरण “गत्रनेमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट” पास होते समय तक 
तय नहीं हो पाया था, परन्तु विधानमें ऐसी व्यवस्था रखी गयी कि . 
बादमें 'कों सिल्युक्त सम्राट” इसके सम्बन्धमें विस्तृत नियम जारी 
करेंगे; कुछ विषयोंक्रे सम्त्रन्धमे संघीय तथा प्रान्तीय व्यवस्था- 
पिका परिषदों और गववेर-जनरल तथा गवर्नरोंको भी नियम 
बनानेका अधिकार दिया गया दै । 
प्रान्तीय असेम्ब्लीके निर्वाचनके लिये प्रत्येक प्रान्त टेरि- 
टोरियल निर्वाचन-स्षेत्रोमें विभक्त कर दिया गयाद्दै। इन 
निर्वाचन-क्षेत्रो द्वारा (१) जनरल सीट (२) जहां सिखोंका प्रति- 
निघित्व होगा वहां सिख-सीट (३) मुसलिम सीट (४) जहां 
ऐ'ग्लो-इण्डियनोंका प्रतिनिधित्व होगा, वहां ऐ'ग्छो-इण्डियन सीट 
(५) जहाँ यरोपियनोंका प्रतिनिधित्व होगा वहां यूरोपियन सीट 
- तथा (६) बिहारको छोड़कर अन्य प्रान्तोंमें जहां भारतीय 
ईसाइयोंका प्रतिनिधित्व दै वहाँ भारतीय ईसाई सीटके लिये 
प्रतिनिधि निर्वाचित किये जाते हें । 
जिस वर्गके लिये जितनी सीटें रखी गयी हैं, उनको उस वेके 
निर्वाचन-प्षेत्रोंमें बांट दिया गया दै; ओर जिस निर्वाचन क्षेत्रको 
जितने प्रतिनिधि चुननेका अधिकार दिया गया है, बह उतने 
ही प्रतिनिधि चुनतौ दै। 
जिन प्रान्तोंमें व्यवस्थापिका-परिषदकी दो सभाए' हैं, वहां 
हेजिस्टेटिब कोंसिलके प्रतिनिधियोंके लिये भी टेरिटो रियल निर्वा- 
चन क्षेत्र निश्चित किये गये हैँ। इन निर्वाचन-द्षेत्रों द्वारा 
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पक का 


कोंसिळकी--(१) जनरल सीट (२) मुसलिम सीट (३) यूरोपियन 
सीट और (४) जहां भारतीय ईसाइयोंके लिये सीट सुरक्षित हें, 
बहां भारतीय ईसाई सीटके लिये प्रतिनिधि निर्वाचित किये 
जाते हैं। प्रान्तीय लेजिस्हेटिव असेम्बलीकी भाँति 'कोंसिल' के 
निर्वाचनके लिये भी प्रत्येक वर्गके प्रतिनिधियोंकी सीटे' उस 
वर्गके निर्वाचन-क्षेत्रोम बांट दी गयी हैं और जिस क्षेत्रको 
जितने सदस्य निर्वाचित करनेका अधिकार दिया गया दै, वहांसे 
उतने ही प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं । 


प्रत्येक निर्वाचन-श्षेत्रके लिये निर्वाचकोंकी सूची तेयार की 


जाती है ओर इस सूचीमें जिन लोगोंके नाम दर्ज रहेंगे, वे ही 
निर्बाचनके समय उस निर्वाचन-क्षेत्रमें बोट देनेके अधिकारी 
होंगे। जिनकी अवस्था २१ वर्षसे कम हो, या जो ब्रिटिश 


प्रजा नहीं हैं; अथवा जो देशी-नरेश या फेडरेशनके अन्तगंत : 


आये हुए देशी राज्यकी प्रजा नहीं हैं, 'उनके नाम निर्वाचकोंकी 
सूचीमें दर्ज नहीं किये जा सकते हें। सिख निर्वाचन-क्षेत्रमे सिख ही 


बोटर हो सकते हैं, और इसी प्रकार भुसलिम निर्वाचन-द्षेत्रमें . 


मुसलमान) ऐग्छो-इण्डियन निर्वाचन-्षेत्रमें ऐ'ग्लो-इण्डियन, 
यूरोपियन-निर्वाचन कषेत्रम यूरो पियन, और भारतीय ईसाई निर्वा- 
चन क्षेत्रमै भारतीय ईसाई ही वोटर हो सकते हैं। इनमेंसे किसी 


निर्वौचन-क्षेत्रमे जो आदमी वोटर होता है, बह फिर प्राल्तके ` 


जनरल निर्वाचन-श्षेत्रमे वोटर नहीं हो सकता दै। साथ ही, यह 
भो नियम रखा गया है कि किसी भी प्रान्तमें एकसे अधिक 
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ANNAN NANA 


टेरिटोरियळ निर्वाचन-क्षेत्रमे जनरल निर्वाचनके समय कोई भी 
व्यक्ति बोट देनेका अधिकारी नहीँ हो सकता है । परन्तु इस 
नियममें एक अपवाद यह रखा गया है कि किसी प्रान्तमें महि- 
लाओंक्े निर्वाचनके लिये यदि खास तौरपर टेरिटो रियल निर्वा- 
चन क्षेत्र कायम किया जाय, तो जनरल निर्वाचनके समय एकं 
ही व्यक्तिका इस प्रकार बने हुए निर्वाचन-क्षेत्रके निर्वाचकोंकी 
सूचीमें नाम दज कराना ओर साथही दूसरे टेरिटो रियल निर्वा- 
चन कषेत्रके निर्वाचकोकी सूचीमें भी नाम दर्ज करांना, जो इस 
प्रकार खास दौरपर नहाँ कायम किया गया है, नाजायज नहीं 
माना जायगा । 
महिलाओंके मताधिकारके सम्बन्धमें यह व्यवस्था रखी गयी 
है कि जिस महिलाका नाम, उसके पतिकी मृत्युके समय, उसके 
` पतिकी निर्धारित योग्यत।के कारण निर्वाचक संघकी सूचीमें दज हो, 
उसका नाम उस सूचीमेंसे तबतक हटाया नहीं जा सकता है, जब- 
तक वह फिर शादी न कर ले या उसमें कोई उल्लिखित अयोग्यता 
न हो जाय | किसी आदमीकी इस निर्धारित येग्यताके कारण 
उसकी एकही स्रीको मताधिकार प्राप्त हो सकता है। ` 
यह तो साधारण तोरपर निर्वाचकोंको योग्यताकी बाते' हुई; 
परन्तु बिभिन्न प्रान्तोंमें परिस्थितिकी विभिन्नताके कारण मता- 
धिकारकी योग्यता अनेक अन्य बातोंपर भी निर्भर करती है; और 
इसीलिये विभिन्न प्रान्तोंमें मताधिकारकी योग्यतामें एक-दूसरेसे 
कुछ अन्तर होना स्वाभाविक दै। इसी लिये 'गवनमेंट आफ इण्डिया 
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रद्द # भारतीय शासन व्यवस्था # 


NANA 


NNN, 


रक बने शिजू बि मकि लिपी 


योग्यताका विस्तृत वर्णन दिया गया है । इसलिये यहां हम खास 
तौरपर कुछ प्रान्तोंके मताधिकार ओर निर्वाचन-सम्त्रन्धी नियम 


नमूनेके तौरपर दे रहे हैं। 


बंगाल प्रान्त 
निवास सम्बन्धी योग्यता 
बंगाल प्रान्तके लिये यह नियम रखा गया है कि किसी टेरि- 
टोरियळ निर्वाचन-क्षेत्रके निर्वाचकोंकी सूचीमें ( £1०६००] 


1२०1) में ऐसे किसी व्यक्तिका नाम दर्ज नहीं हो सकता है, जो 
उस निर्वाचन-क्षेत्रके अन्तर्गत नहीं रहता है । 


कलकृत्तेके निर्वाचन-क्षेत्रके लिये इस नियमके सम्बन्ध मे कहा ' 


गया दै कि कलकत्तेमें जिस ध्यक्तिके रहनेका स्थान है और उस 
निर्वाचन:क्षेत्रके अन्तर्गत कहीं उसका व्यापारिक स्थान है, तो वह 
इस क्षेत्रके निर्वाचकोंकी सूचीमें नाम दर्ज करानेका अधिकारी हो 
सकता दै। इसी प्रकार यूरोपियन निर्वाचन-क्षेत्रके सम्बन्धमे कहा 
गया दै कि यदि कोई यूरोपियन बंगालके किसी स्थानमे नौकरी 
करता दै परन्तु छुट्टी लेकर बाहर जानेके कारण उस समय बंगालमें 
नहीं है, तो ऐसी अवस्थामें भी बह व्यक्ति यहांके यूरोपियन 


निर्वाचन-क्षेत्रके निर्वाचकोकी सचीमें हे 
अधिकारी होगा। सूचीमें अपना नाम दर्ज करानेका 
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टैक्स सम्बन्धी योग्यता 
कोई व्यक्ति यदि अन्य किसी नियमके अनुसार मतदाता 
बननेके लिये अयोग्य नहीं दै, तो बह इन अवस्थाओंमें किसी टेरि- 
टोरियळ निर्वाचन-क्षेत्रके निर्वाचकोंकी सूचीमें अपना नाम दुर्ज 
करानेका अधिकारी हो सकता दैः-- 

[ क ] यदि पूर्व वपके समाप्त दोनेके पहले सन १६३२ ६० के 
“बंगाल मोटर वेहिकल्स ऐक्ट” के अनुसार वह उस वर्षका 
टेक्स दे चुका दै; 

[ ख ] यदि पिछले वर्ष उसपर इनकम-टेक्स लगाया गया था; 

[ग ] यदि पिछले वर्षके कलकत्ता-कार्‌पोरेशनके म्युनिसिपल 
असेसमेंट-बुक्क अथवा लाइसेन्स्‌-रजिस्टरर या अन्य किसी 
रजिस्टरमें यह दर्जे हो कि उसने उंस सालके लिये प्रतयक्ष 
या परोक्ष रूपसे कारपोरेशनको टेक्स या लाइसेन्स-फीस 
दी थी; 

` [घ] यदि वह पिछले वषे ओर उस वर्षके लिये कमसे कम 

आठ आने म्युनिसिपल या केण्टोनमेंट-टेक्स या कमसे कम 

आठ आने रोड-सेस अथवा कमसे कम छः आने चोकी- 

दारी टेक्स या यूनियन-टेक्स दे चुका है। 


. सम्पाति सम्बन्धी योग्यता 


कोई व्यक्ति यदि अन्य किसी नियमके अनुसार मतदाता 
बननेके लिये अयोग्य नहीं दै और बह इस प्रान्तमें नोकरी करनेके 
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कारण पिछले अंग्रेजी फिनेन्शियळ वर्ष या बंगला बपसे किसी 
ऐसे मकानमें रहता आया दै, जिसका सालाना वछुएशन (मकान- 
भाडा) बयालिस रुपयेसे कम नहीं दै, तो वह किसी टेरिटोरियल 
निर्वाचन-क्षेत्रके निर्वाचकोंकी सूचीमें अपना नाम दजे करा 
सकता है । - 


जो व्यक्ति किसी नियमके अनुसार मतदाता बननेके लिये 
अयोग्य नहीं है, वह यदि किसी विश्वविद्याल्यकी मंट्रिक्यूलेशन 
परीक्षा पास कर चुका है या ऐसी कोई परीक्षा पास कर चुका है; 
जो इसके समान मानी गयी है, अथवा पूर्वेनिश्चित कोई ऐसी 
परीक्षा पाथ कर चुका है, जो फाइनल मिडिलस्कूल-परीक्षासे 
नीचे दर्जकी नहीं है, तो बह किसी टेरिटोरियल निर्वाचन-स्षेत्रमे 
बोट देनेका हकदार हो सकता है । 
सरकारी कर्मचारी 
सरकारी नौकरीसे रिटायर्ड, पेन्शनयाफ्ता या डिसचार्ज 
अफसर, नौन-कमीशण्ड अफसर या सैनिक भी किसी टेरि- 
टोरियल निर्वाचन-क्षेत्रमे मतदाता हो सकते हँ । 
महिलाओको अतिरिक्त आधिकार 
सम्राटके सेना-विभागके किसी भूतपूर्व अफसर, नौनकमीशण्ड 
अफसर या सेनिककी पेन्शन पानेवोी विधवा अथवा माता 
तथा ऐसे अन्य व्यक्तिकी पत्नी भी मताधिकार पानेकी अघिका- 
रिणी हो सकती हैं, जो नियमानुसार मतदाता बननेकी योग्यता 
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शिक्षा सम्बन्धी योग्यता 


५ भारतीय शासने व्यंवस्थी # २६१ 


कि पक पक आओ आप की मलिक कक 


रखता है। जो महिला आर्डर-इन-कों सिल द्वारा निर्धारित शिक्षा 
सम्बन्धी योग्यता रखती हैं वह भी मताधिकार पानेकी अधिका- ' 
रिणी होंगी । 

जो व्यक्ति पिछले वष म्युनिसिपल असेसमेंट-बुकमें कलकत्तमें 
किसी ऐसी जमीन या मकानके मालिक दिखाये गये हैं, जिसका 
बलुएशन असेसमेंटके लिये कमसे-कम डेढ़ सौ रुपये सालाना 
ठहराया गया था, अथवा ऐसी जमीन या, मकानके मालिक 
अथवा भाड़ेदार दर्ज हैं, जिसका सालाना वेलुएशन कमसे-क्रम 
तीन सौ रुपये है, और उन्होंने उस वर्ष उस जमीन या मकानके 
टेक्सका अपना हिस्सा चुका दिया है; जो' व्यक्ति अपने नामपर 
सन्‌ १६३३ ६० के कलकत्ता स्युनिसिपछण्ऐक्टके चेप्टर १९ या १२ 
के अनुसार उस वर्ष कमसे कम चोत्रीस रपये टेक्स दे चुके हे 
. जिस व्यक्तिके नामसे किसी जमीन या मकानके टेक्सकी बावत 
कमसे कम चौबीस रुपये अदायगी म्युनिसिपल असेसमेंट-बुकमें 
दर्ज हो चुकी है, ऐसे व्यक्तियोंकी पत्नी भी निर्वाचनमें वोट देनेकी 
अधिकारिणी होंगी। 

कळकत्तेको छोड़कर बंगाल प्रान्तके किसी भी म्युनिसिपल 
क्षेत्रवाले निर्वाचन-क्षेत्रमे उस व्यक्तिकी स्त्री मतदाता हो 
सकती है, जो पिछले वर्ष कमसे कम डेढ़ रुपये म्युनिसिपल या 
केण्टोनमेंट टेक्स दे चुका दै। हवड़ा म्युनिसिपल एरियामें रहने- 
बाठे जो नागरिक गतं वर्ष कमसे-कम तीन रुपये म्युनिसिपल 

टकस दे चुके रहेंगे उनकी स्त्रीको भी मताधिकार प्राप्त होगा | 
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कक आओ 


__ 7?" 22 RN 
ग्रामीण निर्वांचन-क्षेत्रोमें ऐसे छोगोंकी पत्नी भी निर्वाचक हो 


सकंगी जो पिछले वर्षके लिये कमसे-कम डेढ़ रुपये म्युनिसिपल- 
टेक्स या फीस अथवा कमसे-कम एक रुपया रोड-सेस या कमसे- 
कम दो रुपये चौकीदारी या यूनियन-टेक्स दे चुके होंगे । 

किसी भी टेरिटोरियल निर्वाचन-क्षेत्रमें रिटायड,पेन्शनयाफ्ता, 
डिस्चार्ज अफसर अथवा सम्राटकी रेगुलर-सेनाके नौनकमीशण्ड 
झफसर या सैनिकके अलावा ऐसे व्यक्तिकी स्त्री भी वोट देनेकी 
अधिकारिणी होंगी, जिनपर पिछले साल इनकम-टेक्स लगाया 
गया होगा या जो पिछले सालके समाप्त होनेके पहले तक “बंगाल 
मोटर वेहिकल्स ऐक्ट” के सनुसार कोई रकम उस सालके लिये 
टेक्सके रूपमे दे चुके होंगे । 


विहार प्रान्त 


विहार प्रान्तमें मतदाता होनेके लिये जो अनेक प्रकारकी - 


योग्यताए' निर्धारित की गयी हैं, वे इस प्रकार हैं :-- 
निवास सम्बन्धी योग्यता 
बिहार प्रान्तके टेरिटोरियळ निर्वाचन-क्षेत्रके मतदाताओंकी 
सूचीमें ( 1:120:0131 1२०] ) बही भादमी अपना नाम द्ज 
करानेका अधिकारी हो सकता है, जो उस निर्वाचन-क्षेत्रके अन्दर 
निवास करता है। निवाससे अभिप्राय यह है कि उस व्यक्ति 
का वहां घर हो और वह साधारणत: वहाँ रहता हो अथवा वहां 


उसका ऐसा घर हो, जहां आकर ब कि 
कले ह किसी समय भी रह 
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टेक्स सम्बन्धी योग्यता 
अन्य किसी नियमके अनुसार जो व्यक्ति मतदाता बननेके . 
लिये अयोग्य नहीं दै उसे यदि पिछले वर्ष इनकम-टेक्स देना पड़ां 
हो या कमसे-कम डेढ़ रुपये म्युनिसिपल-टेक्स देना पड़ा हो या ' 
वर्तमान वर्षके लिये कमसे कम नौ आने चौकीदारी टक्स लगाया 
गया हो, तो बह टेरिटो रियल निर्वाचन-क्षृत्रके (सन्ताल परगनाको 
छोड़कर) निर्वाचकोंकी सुचीमें अपना नाम दर्ज करा सकता Es 
` सम्पत्ति सम्बन्धी योग्यता 
जमशेदपुरके नोटीफाइड-एरियाके अन्दर जिस आदमीके 
कब्जेमें ऐसी जमीन या मकान दै, जिसके लिये उसको कमसे- 
कम चौबीस रुपये सालाना भाड़ा देना पेड़ सकता दै, वह वहांके 
टेरिटो रियळ निर्वाचन-क्षेत्रके निर्वाचकोंकी सूचीमें अपना नाम 
- दर्ज करानेका अधिकारी होगा । जमशेदपुरके नोटीफाइड-एरिया 
तथा ऐसे एरियाको छोड़कर, जहाँ म्युनिसिपळ-टेक्स अथवा 
चौकीदारी-टेक्स लगता दै, प्रान्तके अन्य स्थानोंमें रहनेबाले वे 
ढोग भी व्यवस्थापिका-परिषदके निर्वाचनमें बोट देनेकें हक दार 
होंगे, जिन्हें कमसे-कम छः रुपये सालाना भाड़ा या कमसे-कम 
तीन आने लोकल 'सेस” देना पड़ता दै। 
शिक्षा सम्बन्धी योग्यता 
. जो प्राप्तवयस्क व्यक्ति किसी यूनिबसिटीकी मेट्रीक्यूठेशन 
परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई परीक्षा पास कर चुका द्दे 
अथवा आर्डर-इन-कों सिलके अनुसार निश्चित होनेपर, कमसे कम 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


$ 


सकता है । 
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निर्वाचन-क्षेत्रके मतदाताओंकी सूचीमें अपना नाम दर्ज करा 


सरकारी सर्विस 
जो व्यक्ति अन्य किसी नियमके अनुसार मताधिकार पानेके लिये 
अयोग्य नहीं है वह यदि रिटायर्ड, पेन्शनयाफ्ता या डिस्चाजे हुए 
अफसर अथवा सम्रोटकी रेगुलर सेनाका नौनकमीशण्ड अफसर 
अथवा सेनिक दै, तो वह किसी टेरिटोरियळ निर्वाचन-क्षेत्रके 
छ सूचीमें अपना नाम दर्ज करानेका अधिकारी 
गा। ४ 
० स्रियोके लिये आतिरिक्त योग्यता ' 
उपयुक्त नियमोंके अलावा ऐसे व्यक्तियोंकी स्त्री भी किसी भी 
टेरिटोरियल निर्वाचन-क्षेत्रम बोट देनेकी अधिकारिणी होंगी, 
जो किसी अफसर या सम्राटको रेगुलर-सेनाके नौनकमीशण्ड 
अफसर अथवा सिपाहीको पेन्शन पानेबाली विधवा या माता 
है, अथवा जो स्त्री निर्धारित योग्यताके अनुसार साक्षर हैं। 
ऐसे छोगोंकी स्त्री भी मताधिकार पानेकी अधिकारिणी हों गी- 
(१) जिनको पिछले वर्ष इनकमटेक्स लगा था (२) या जो 
रिटायड, पेन्शनयाफ्ता, डिस्चार्ज अफसर या सम्राटकी रेगुलर- 
ह Hs अना अथवा सिपाही हैं ( ३) या 
वषे प्र 
भन ४ कमसे कम कुळ तीन रुपये म्युनिसिपछ 
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कर प्रान्तमें और कहीं जिन्हें कमसे कम ढाई रुपये सालाना 
चौकीदारी टेक्स देना पड़ता दै; (५) या जिन व्यक्तिके कब्जेमें 
जमशेदपुरके नोटीफाइड-एरियामें ऐसी जमीन या मकान है, जिसके 
लिये उन्हें कमसे कम १४४) रुपये सालाना भाड़ा लगता द्दै। 
संयुक्त प्रांत 

संयुक्त प्रान्तमें मताधिकार प्राप्त करनेके लिये जो साधारण, 

योग्यता निर्धारित की गयी है वह इस प्रकोर है.:-- + 
निवास सम्बन्धी योग्यता | 

कोई ऐसा ब्यक्ति किसी टेरिटोरियळ निर्वाचन-क्षेत्रके निर्वा- 
चकोंकी सूचीमें अपना नाम दर्ज करानेका अधिकारी नहीं समझा 
जायगा, जो उस निर्वाचन-क्षेत्रके “अन्दर नहीं रहता दै। 
निर्वाचन-स्षेत्रमें रहनेका अभिप्राय यह दै कि वह उस एलाकेमें 
` साधारणतः रहता हो अथवा वहाँ उसका ऐसा रहनेका मकान हो, 
जिसमें आकर वह कभी-कभी रहता हो । 

टैक्स सम्बन्धी योग्यता 

“अन्य किसी नियमके अनुसार जो प्राप्तवयस्क व्यक्ति मता- 
धिकार पानेके लिये अयोग्य नहीं दै, उसको यदि पिछले साळ 
इनकम-टेक्स लगाया गया हो, अथवा यदि वह ऐसे निर्वाचन- 
क्षेत्रके अन्दर रहनेवाला दै जहाँ म्युनिसिपल-टेक्स लगता है तो 
बहाँ यदि पिछले वर्ष उसपर कमसे-कम डेढ़ सो रुपये सालाना 
आमदूनीपर म्युनिसिपछ-टेक्स बाँधा गया हो, तो वह उस 


0 0-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi | 
+ ५ 


२६६ # भारतीय शासन व्यवस्था + 


AANA Ae NNN 


निर्वाचन-क्षेत्रके निर्वाचकोंकी सूचीमें अपना नाम दर्ज करानेका 
अधिकारी होगा । 
. सम्पाप्-पम्बन्धी योग्यता 
ऐसे व्यक्ति भी किसी टेरिटो रियल निर्वाचन-क्षेत्रके निर्वाचको 
'की सूचीमें नाम दर्ज करानेके अधिकारी होंगे, जो उस निर्वाचन- 
क्षेत्रके अन्दर ऐसे मकानके मालिक अथवा किरायेदार हैं, जिसका 
सलाना किराया कमसे'कम चौबीस रुपये हो सकता द्दै। 
इसके अछावा, ऐसे व्यक्ति भी किसी टेरिटोरियल निर्वाचन- 
हटे निर्वाचकोकी सूचीमें नाम दर्ज करानेके अधिकारी 
(क) जो उस निर्वाचन-क्षेत्रके अन्दर ऐसी जमीनके मालिक हूं, 
जिसके लिये करसे कम पांच रुपये सलाना लगान देना 
* पड़ता है ; या 


(ख)जो उस निर्वाचन-क्षेत्रके अन्द्र ऐसी छाखिराज जमीनके . 


सालिक हैं, जिसका नाममात्रका लगान मान लेनेपर भी वह 
रकम अकेले अथवा उस व्यक्तिक्री अन्य किसी जमीनके 
डगानकी रकमके साथ मिलकर कमसे कम पांच रुपये हो 
सकती है ; या 

( ग) जो व्यक्ति उस निर्वाचन-क्षेत्रके अन्द्र ऐसी जमीनका 
जोतने वाढा असामी है, जिसके लिये कमसे-कम दस रुपये 


नका अण्डर-प्रोप्राइटर है; 
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जिसके लिये कमसे कम पांच रुपये सालाना मालगुजारी 
देनी पड़ती । 
थिक्षा-सम्बन्धी योग्यता 
ऐसा व्यक्ति भी किसी टेरिटोरियळ निर्वाचन-क्षेत्रके निर्वा- 
चकोंकी सूचीमें नाम दर्ज करानेका अधिकारी होगा, जो अपर- 
प्राइमरी परीक्षा या अपर-प्राइमरी परीक्षाके समकक्ष कोई परीक्षा 
पास कर चुका दै। we. 
सरकारी नौकरी १ 
ऐसे व्यक्ति भी किसी टेरिटोरियळ निर्वाचन-क्षेत्रके निर्वा- 
चकोंकी सचीमें अपना नाम दे करानेक्रे अधिकारी होंगे, जो 
रिटायड, पेन्शनयाफ्ता या डिसचाज. हुए अफसर अथवा सप्राट- 
की रेगुलर सेनाके नौनकमीशण्ड अफसर या सेनिक हें । 
| शिल्पकार मतदाता 
कुमायू'की दिलपट्टीके किसी टेरिटोरियळ निर्वाचन-स्षेत्रमें 
किसी गांवका शिल्पकार भी मतदाता हो सकता दै, अगर उस 
गांवके शिल्पकार परिवार उसे अपना प्रतिनिधि चुने'। 
स्त्रियोंके लिये आतिरिक्त योग्यता 
किसी टेरिटोरियछ निर्वाचन-क्षेत्रमें ऐसी स्त्री भी मत- 
दाताओंकी सूचीमें नाम दर्ज करानेकी अधिकारिणी होंगी, जो 
सम्राटकी रेगुलर सेनाके अफसर, नोनकमीशण्ड अफसर या 
सेनिककी पेन्शानयाफ्ता विधवा या माता हैं, अथवा जो साक्षरता 
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"को योग्यता रखतो हैं, या जो ऐसे व्यक्तिकी पत्नी हैं, जिनको इस 


नियमके लिये योग्य माना गया दै।. 

उपयुक्त नियमके अनुसार ऐसे लोगोंकी पत्नी मताधिकार प्राप्त 
कर सकंगी-- 

(१) जो उस निर्वाचन-क्षेत्रके अन्दर ऐसे मकानके 
मालिक या भाड़ेदार हैं, जिसका सालाना भाड़ा कमसे कम 
छत्तीस रुपये'हो सकता दै ; (२) या जहां मक्रानका टेक्स नहीं 
लगता, ऐसे स्थानमें जिस व्यक्तिको पिछले वर्ष कमसे कम दोसौ 
रुपये सालाना आमदनीपर म्युनिसिपल-टेक्स देना पड़ा था; (३) 
जो व्यक्ति उस निर्वाचन-क्षेत्रमे ऐसी जमीनका मालिक दै, जिसके 
लिये कमसे कम पचीस रूपये सालाना लगान देना पड़ता है; (४) 
जो व्यक्ति उस निर्वाचन-क्षेत्रके अन्दर ऐसी लाखिराज जमीनका 
मालिक दै, जिसका नाममात्रका लगान मान ठेनेपर भी वह रकम, 
अकेले या उस व्यक्तिकी अन्य किसी जमीनके लगानकी रकमके 
साथ मिलकर, कमसे कम पचीस रुपये सालाना हो; (५) जो 
व्यक्ति उस निर्वाचन-क्षेत्रके अन्दर जमीनका परमानेंट टेन्योर- 

. होल्डर अथवा “आगरा टिनेन्सी ऐक १६२६” के अनुसार 
निश्चित मालगुजारी देनेवाला असामी दै, या “१८८६ के अवध 
रेंट ऐक” के मुताबिक अण्डर-प्रोप्राइटर या दखीळ काश्तकार है 
और कमसे कम पचीस रुपये सालाना माल्गुजारी देता है; (६) 
जो व्यक्ति उस निर्वाचन-क्षेत्रके असामीकी हैसियतसे इतनी 
ज्ञमीनका जोतनेबाला दै, जिसके ल्यि नकद या नाजके रूपमें कम 
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से कम पचास रुपये सालाना मालगुजारी देनी पड़ती दै; (७) 
जिस व्यक्तिको पिछले वर्ष इनकमटेक्स लगाया गया हो; (८) 
जो व्यक्ति रिटायडे, पेन्शनयाफ्ता या डिसचार्ज किया हुआ 
अफसर, नौन-कमीशण्ड अफसर या सेनिक दै । 
वोटरके लिये आवेदनपत्र 

शिक्षा-सम्बन्धी योग्यताके अनुसार अतदाताओंकी सूचीमें 
तभी किसी व्यक्तिका नाम दर्ज किया जायगा, जंब वह इसके लिये 
स्वयं दरखास्त देगा या कोई दूसरा आदमी दरखास्त दे कि उसका 
नाम दर्ज किया जाना चाहिये । इत प्रकार साक्षरताकी योग्यता 
रखनेवाली या किसी मिलीटरी अफसर,, नौनकमीशण्ड अफसर 
अथवा सेनिककी पेन्शन पानेवाली माता या पत्नी होनैके कारण या 
करिसी रिटायर्ड, पेन्शानयाफ्ता या डिसचा हुए अफसर, नौन 

` कमीशण्ड अफसर या सैनिककी पत्री होनेके कारण मताधिकार | 

पानेबाळी स्त्रीका नाम भी किसी निर्वाचन-क्षेत्रके निर्वाचकोंकी 
सूचीमें तभी दर्ज किया जायगा जब वह स्वयं इसके लिये आवेदन 
करेगी या उनकी ओरसे कोई दूसरा व्यक्ति आवेदन करेगा कि 
उनका नाम दर्ज किया जाय | 
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` अध्याय--१९ | 
राजस्व--संघीय ओर प्रान्तीय 
नये विधानके अनुसार कार्य आरम्भ होनेपर प्रान्तीय 
सरकार तथा केन्द्रीय सरकारका खच भी बढ़ जायगा, यह तो 
एक निश्चित बात थी। निर्वाचकोंकी संख्यामें वृद्धि, व्यवस्था- | 
पिका सभाओंके विस्तार तथा नये प्रान्त कायम होनेके फलस्व- 
रुप खच बढ़ जाना अनिवार्य था। पार्लमेंटरी ज्वायण्ट सेलेक 
कमेटीको यह वात सुझायी गयी थी कि प्रान्तीय सरकारोंके 
खर्चमे छगभग पचहत्तर लाख, और लगभग उतने ही रुपयेका 
खच केन्द्रीय सरकारका भी बढ़ जायगा; एक ओर जहां खर्च , 


इस प्रकार बढे गे, वहाँ वर्माके भारतसे अलंग कर दिये जानेके 
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कारण भारत-सरकारको लगभग तीन करोड़ रुपये सालाना 
रेवन्यूसे भी हाथ धोना पड़ेगा; हां, बर्माके प्रथक होनेपर वहांसे 
भारतमें आनेबाले माळपर संघीय सरकार आयात-कर लगा 
सकेगी, जिससे कुछ आमदनी हो सकती है; परन्तु बर्माके 
एथक्‌ होनेसे जो तीन करोड्के रेवन्यूकी हानि होगी, उसकी 
पूर्ति इस आयात-करसे होनेकी आशा नहीं की जा सकती है। 
परन्तु संघीय सरकारसे भी बढ़कर जटिल आर्थिक समस्या 
प्रान्तीय सरकारोंके लिये है; क्योंकि इनका खच तो बढ़ गया है, 
लेकिन आमद्नीके साधन बढ़नेकी कोई खास सूरत नहीं दिखाई 
पड़ती । जिन जरियोंसे आमदनी हो सकती दै, उनमेंसे अधि- 
कांश केन्द्रीय सरकारके ही हाथोंमें हें । केन्द्रीय सरक्रारके पास 
भी उतनी ज्यादा बचत होनेकी कोई आशा नहीं, कि उससे प्रांतीय 
. सरकारोंको ज्यादा कुछ मदद मिल सके । फिर भी इन बातोंको 
ध्यानमें रखते हुए फिनेन्स सम्बन्धी प्रश्‍नको हळ करनेकी कोशिश 
डी गयी दै। 
£धावर्नमेण्ट आफ इण्डिया ऐक” की १३७ वीं धाराके अनु- 
सार निम्नलिखित टैक्स और ड्यूटी लगाने ओर वसूळ करनेका 
. अधिक्रार संघीय सरकारको होगा: - 
(१) कषि-सम्बम्थी जमीनको छोड़ अन्य प्रकारकी जायदादपर 
उत्तराधिकार सूत्रसे अधिकार पानेके लिये लगनेवाली ड्यूटी। 
(२) चेक, प्रोमिसरी नोट, इन्श्योरेन्स पालिसी, हुण्डी आदि 
पर ळगनेवाली स्टैम्प ड्यूटी । 
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(३) रेळवे अथवा हवाई जहाजसे आने-जानेवाले माळ या 
मुसाफिरपर लगनेबाला टरमिनल टेक्स | 
(४) रेळवेसे सफर करनेवाले मुसाफिरके किराये और मालके 
भाड़ेपर ढगनेवाला टक्स । 
लेकिन इनको वसूल करनेमें जो खच होगा उसे काटकर, 
बाकी रकमके बंटवारेके लिये फेडरल व्यवस्थाप्रिका-सभा कानून 
पास करके लो सिद्धान्त स्थिर कर देगी, उसके अनुसार यह 
रकम फेडरेशनके बिभिन्न प्रान्तों, और जिन देशी राज्योसि यह 
रकम वसूल की गयी रहेगी उनमें बांट दी जायगी, विधानमें ऐसी 
व्यवस्था है। परन्तु संघीय व्यवस्थापिका-परिषदको यह अधिकार 
दिया गया हे कि वह अंब जरूरी समभेगी तब संघीय सरकारके 
लिये सरचार्ज टगाकंर इन डेयूटी और टेक्सोंको बढ़ा भी सकेगी । 
इस प्रकार जो सरचार्ज वसूल किया जायगा वह संघीय सरकारके 
रेबन्यूमें शामिळ किया जायगा; बह प्रान्त और देशी राज्योंके 
बीच बांटा नहीं जायगा । 
विधोनकी धारा १३८ में कहा गया है कि इनकमटेक्स' लगाने 
ओर वसूल करनेका अधिकार फेडरेशानको ही होगा । परन्तु साथ 
ही यह भी व्यवस्था दी गयी हे कि इनकमटेक्सकी जो आमदनी 


होगी,उसका एक निश्चित अनुपात प्रान्तीय सरकारों और फेडरेशन 


के अन्तर्गत आये हुए देशी राज्योके लिये अळग रख दिया जायगा। 
` इनकमटक्सका कितना भाग प्रान्तीय सरकार और देशी राज्याके 
लिये रखा जायगा, इसका निश्चय कोसिल्युक्त सम्राट किया करेंगे । 
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संघीय सरकारको “कारपोरेशन टेक्स” लगानेका भी 
अधिकार दिया गया दै। 'कारपोरेशन टेक्स? से मतलब ऐसे 
टैक्ससे है, जो व्यापारिक कम्पनीके मुनाफेक्रे उस हिस्तेपर लगाया 
जाता है, जिसपर इनकमटेक्स सम्बन्धी कानून लागू नहीं होता दै। 
लेकिन विधानकी धारा १३६ में कहा गया है कि संधीय सरकार 
किसी देशी राज्यकी व्यापारिक कम्पनीपर तबतक कारपोरेशन- 
टैक्स नहीं छगा सकती दै, जबतक उस राज्यको फेडरेशनके 
अन्द्र आये दस वर्ष न हो चुके हों । 

नमकपर छगनेवाले टैक्स ओर निर्यात-करके सम्बन्धमें भी 
वर्तमान विधानमें व्यवस्था है कि इन टेक्सोंको वसूळ तो करेगी 
संघीय सरकार, परन्तु संघीय व्यवस्थापिका-परिषद यदि चाहे 
तो कानून पास करके यह निश्चय कर सकती है. कि इस प्रकार 
जो रकम वसल होगी, उसमेंसे बसूळ करनेका कुछ खच काटकर 
जो रकम बाकी बचेगी वह कुछ रकम अथवा उसका कोई निश्चित 
अंश प्रान्तों तथा संघान्तरित देशी राज्योंकी सरकारोंके बीच बांट 
दिया जायगा । विभिन्न प्रान्त और देशी राज्योंको इसका कितना 
हिस्सा मिलेगा, इसका सिद्धान्त इस कानूनमें ही स्थिर कर दिया 
जायगा । इसके अलाबा, पार्लमेंटरी जवायण्ट-कमेटीके सामने 
बंगाळके प्रतिनिधियोंने इस बातपर बहुत जोर डाला था कि पाट- 
के निर्यातपर ळगनेवाठे करसे जो कुछ भी आमदनी होती है, वह 
बंगालको ही मिलनी चाहिये, क्योंकि पाटकी उपज बंगालमें ही 
होती दै। 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक में इनकी इस मांगको 
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बहुत अंशोंमें स्वीकार करके यह व्यवस्था की गयी हे कि पाटकी 
बनी हुई चीजोंके निर्यातपर लगनेवाले करसे फेडरळ सरकारको 
जो आमदनी होगी, उसमेंसे कर वसूल करनेका खर्च काटकर 
आमदनीका आधा या उससे जितना ज्यादा कोंसिल्युक्त सम्राट्‌ 
चाहेंगे, जिस प्रान्तमें पाकी उपज जितनी होगी, उसी अनुपातके 
अनुसार उन्हें इस रकममें प्रतिवर्ष हिस्सा मिला करेगा । 
फिनेन्स» सम्बन्धी कानून पास करनेका अधिकार यों तो 
संघोय व्यवस्थापिका-परिषद्‌ और प्रान्तीय व्यवस्था पिका-परिषद्‌ 
दोनोंको रहेगा, परन्तु दोनोंके क्षेत्र यथासम्भव एक-दसरेसे पृथक 
कर दिये गये हैं, जो निम्नलिखित सूचीसे प्रकट हैः -- 
फ्निन्स सम्बन्धी फेडरल काननकी सची 
१--जकात, जिसमें निर्यात-कर भी शामिल है। 
२--आददमीके पीनेके लिये बननेवाली शराब, या अफीम वा 
अन्य मादक द्रव्य; शराब या अफीमसे बननेवाली दवा 
ओर श्ज्ञार-सामग्रीको छोड़, हिन्दुस्तानमें बननेबाळी 
अन्य चीजों ओर तम्बाकूपर छूगनेवाली चंगी । 
३-कारपोरेशन-टेक्स,। 
४-नमक-कर | 
£-अंपि-सस्बन्धी आयको छोड़ अन्य सभी प्रकारकी आय- 
पर छगनेवाला इनकम-रेक्स । 
दै- व्यापारिक कम्पनियोंकी पंजीपर छगनेवाला टेक्स । 
७--कृषि सम्बन्धी जमीनको छोड अन्य प्रकारकी ' जायदाद 
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* भारतीय शासंने व्यंबंस्था # ३० 
पर उत्तराधिकार प्राप्त करनेके समय ळगनेवाला टेक्स । 
८--बिछ आफ-एक्सचे'ज, चेक, प्रोमिसरी नोट, रसीद और 
इन्श्योरेन्स-पालिली आदिपर ळगनेवाळा स्टेम्प । - 
६--रेछ और हवाई जहाज द्वारा जानेवाले माळ या युसा- 
फिरके भाडे या महसूलपर ळगनेबाली चुङ्की। , 
फिनेन्स सम्बन्धी प्रान्तीय कानूनकी सूची 
निम्न लिखित टेक्स लगानेके सम्बन्धमें कानून पास करनेका 
अधिकार प्रान्तीय व्यवस्थापिका-परिषद्को दिया गया है :-- 
१--जमीनका लगान। 
२--ग्रान्तमें तेयार होनेवाली इन चीजोंपर-- 

(क) आदैमीके काममें आनेवाली शराब; (ख) अफीम तथा . 
अन्य मादक द्रव्य; (ग) शराब या अन्य मादक द्रव्यसे ' 
बनी हुई दुवा या श्रङ्घार सम्बन्धी वस्तु । 

३--कृषि सम्बन्धी आयपर छगनेवाला ट क्स। 
- ४-जमीन और मकान सम्बन्धी ट क्स । | 
`  ७--खनिज पदार्थ सम्बन्धी अधिकारके लिये ळगनेबाला टेक्स। 
६ = केपिटेशन ट क्स । 
७- पेशा या व्यवसायके लिये छगनेवाला टेक्स । 
८--जानवर और नाव आदिपर लगनेबाला ट क्स । 
&६--विज्ञापन तथा चीजोंकी बिक्रीपर ळगनेबाला टैक्स । 
१०-एम्यूजमेण्ट ( मनोरंजन ) और जुआ आदिपर छगनेवाला 
टेक्स ।. 


= 
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३०६ # भारतीय शासने वयैवेस्थों # 
११--संघीय सूचीमें दिये हुए विषयोंके अलावा अन्य कागजातपर 
ळगनेवाछे स्टेम्प। 
१२-प्रान्तीय सरकारकी अधिकार-सीमाके अन्तर्गत जल-मागसे 
आने-जानेवाले माल और मुसाफिरपर लगनेवाला टेक्स । 
एक बात और जो स्मरण रखनेकी है, वह यह है, कि संघीय 
सरकार या प्रान्तीय सरकारके रेवन्यूसे सिर्फ भारतके लिये ही 
खर्च किया जा सकता है । 
हि. . व बैंक 
पौलेमेण्टमें 'गवनेमेण्ट आफ इण्डिया बिळ' पेश होनेके पहले 
ही ब्रिटिश गवनंमेण्टकी ओरसे इस सम्बन्धमें जो “हाइट पेपर” 
निकाला गया था, उसमें दस बातका स्पष्ट संकेत किथा गया था 
कि फेडरेशन कायम होनेके लिये यह आवश्यक है कि भारतमें 
“रिजब बंक' कायम हो ओर वह भल्लीभांति काम करती हो । 


प 4 
बंक-नोट जारी करना, प्रिटिश-भारतकी सिक्का सस्बन्धी स्थिरता 


(Monetary 5t2bi]ity) कायम रखेनेके लिये रिजवेमें काफी 
सोना रखना ओर आमतौरपर करेन्सी और साखका देशके 
अनुकूळ संचालन करना 'रिजवे बॅक! का ही काम होगा । 'हाइट- 
पेपर” के इस संकेतके अनुसार भारतीय व्यबस्थापिका परिषदने 
१६३४ ६० में “रिजवे बॅक ऐक ? पास किया, जिसके अनुसार 
एक-एक सो रुपयेके शेयरमें विभक्त इसका मूलधन पांच करोड़ 
रुपया रखा गया । बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिही 'हलकोंके 
लिये अळग-अळग रजिस्टर रखे गये हैं, परन्तु वेकके कार्य सश्चा- 
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लनके लिये डाइरेकरोंका एक केन्द्रीय बोड रखा गया है। इस 
बोर्डमें बकके एक गवर्नर तथा दो डिप्टी गवर्नर कोंसिल्युक्त . 
गवर्नेर-जनरछ द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। चार डाइरेकर भी 
कोंसिलयुक्त गवर्नर-जनरळ द्वारा मनोनीत किये जाते हैं तथा 
आठ डाइरेकर शेयर-होहडरों द्वारा चुने जाते हैं। कोंसिल्युक्त 
गवर्नर-जनरल एक सरकारी अफसरको ,भी बोडका डाइरेकर 
मनोनीत करते हैं। इतनी व्यवस्था तो भारतीय ब्यवस्थापिका- 
परिषद्‌ द्वारा पास किये गये “रिजर्व बेंक ऐक” में ही है । गवने- 
मेण्ट आफ इण्डिया ऐक द्वारा गचनेर-जनरलको यह अधिकार 
दिया गया है कि वे रिजवे-बंकके गवर्नर और डिप्टी-गरनेबरोंको 
नियुक्त और बर्खास्त कर सकते हैं; उनकै वेतन और एछाउएन्स . 
. निश्चित कर सकते हैं तथा उनकी सविसकी शर्ते तय कर सकते 
. हैं। गवर्नर-जनरलको बेंकके स्थानापन्न गवर्नर और डिप्टी- 
गवनेर नियुक्त करने, सेण्ट्रछ बोडंको हटा देने तथा बॅकको 
लिक्कीडेशनमें भेजनेका भी अधिकार होगा । इसके अलाव। “गवन- 
मेण्ट आफ इण्डिया ऐक” में साफ तौरपर यह भी उल्लेख ' किया 
गया है कि पहले गवनर-जनरलकी अनुमति लिये बिना संघीय 
` व्यबस्थापिका-परिषदकी किसी सभामें कोई ऐसा'बिल'या संशोधन 
नहीं पेश किया जा सकता दै,जिससे फेडरेशनके सिके या करेन्सी 
अथवा रिजर्व बेंकके संगठन तथा इसके कार्यपर असर पड़ता हो । 
इन अधिक्रारोंका उपयोग गवर्नर-जनरछ अपनी को सिलके परा- 
मर्शसे नहीं, बल्कि अपनी बिवेक-बुद्विसे ही करेंगे । 
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इस ऐकके अनुसार कार्य आरम्भ होनेके पहले तक तो मांटेगु- 


चेम्सफोडं शासन-सुधारके अनुसार भारतके लिये भारतके रेवेन्यू 


की सिक्योरिटीपर कर्ज लेनेका अधिकार कोंसिल्युक्त भारतमंत्री 
को रहा है, परन्तु प्रान्तोंमें नये विधानके अनुसार काये आरम्भ 
हो जानेपर कोंसिलयुक्त भारतमंत्रीके इस अधिकारका अन्त हो 
गया है । फिरभी प्रान्तोंमें नये विधांनके अनुसार कायं आरम्भ हो 
जानेके समयसे लेकर फेडरेशनकी स्थापना होनेतक-इस सन्धि- 
कालमें-कॉंसिलयुक्त भारतमंत्रीको भारतके लिये “स्टिंग लोन? 
हेनेका अधिकार दिया गया है । 
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न्याय विभाग 
संघीय अदालत 
वर्तमान “गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक? के अनुसार संघीय 
व्यवस्था पिका-परिषद आदिकी अधिकार-सीमा यद्यपि निर्धारित. 
कर दी गयी दै परन्तु उनके किसी कार्यके सम्बन्धमे यदि यह्‌ 
सन्देह हो कि उन्होंने अपने अधिकारकी सीमाका अतिक्रम 
` कया है, तो. इसका निर्णय करनेके लिये--गवर्नरमेंट आफ 
इण्डिया ऐककी ठीक-ठीक व्याख्या करनेके लिये-ऐसी एक 
सर्वोच्च संघीय अदाळत कायम होनेको जरूरत होती ही । सच 
'पृ्णा जाय तो जिन देर्शोमे संघीय शासन-प्रणाळी प्रचलित 
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हवै, उन सभी देशोंमें फेडरळ कोटको ऐसे विधानका एक अत्या- 
वश्यक अंग माना गया दै। यही बात वतमान संघीय भारतीय 
शासन-विधानके सम्बन्धमें भी कही जा सकती है। पालेमेंटरी 
ज्वायंट कमेटीने भी नयी शासन-विधान-योजनापर विचार करते 
समय संघीय अदालत कायम करनेकी जरूरत महसूस की और 
` अपनी रिपोट में लिखा कि “संघीय अदालत तो संघीय शासन- 
विधानका एक अत्यावश्यक अ'ग है; एक ओर तो यह विधानकी 
व्याख्या करनेवाली ओर इसकी गाजियन दै, और साथ ही 
दूसरी ओर यह फेडरेशनके अन्तर्गत विभिन्न प्रान्त और देशी 
राज्योके बीच उठनेवाले मामलेका फेसला करनेवाली अदा- 
छत भी है ।” इसीलिये पालमेंटने जो “गबर्नमेंट आंफ इण्डिया 
ऐक” पास किया उसमें संघीय अदालत कायम करनेकी भी 
व्यवस्था रखी ओर इसकी विभिन्न धाराओं द्वारा संघीय 
अदाळतके संघटन, इसके अधिकार तथा न्यायाधीशांकी योग्यता 
ओर उनके कार्य-काल आदि भी निश्चित कर दिये गये । 
'गवर्नमेट आफ इण्डिया ऐक्ट' की धारा २०० में संघीय 
अदाळतके संघटनके सम्बन्धमें व्यवस्था देते हुए कहा गया है कि 
संघीय अदाळतमें एक चीफ-जस्टिस तथा उतने अन्य न्यायाधीश 
(जज ) रहेंगे, जितनेको नियुक्त करना सम्राट आवश्यक समझंगे; 
परन्तु जबतक संघीय अदालत न्यायाधीशोकी संख्या बढ़ानेके हेतु 


सम्राटसे अनुरोध करनेके लिये गबनर-जनरळके पास सिफारिश ` 


नहीं करेगी तबतक न्यायाधीशोकी संख्या छः से अधिक न होगी (” 
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फेडरेशन यद्यपि अभी कायम नहीं हुआ है, लेकिन संघीय अदालत 
कायम हो चुकी दै । अभी संघीय अदालत (९१९1 Court) 
जजोंकी संख्या तीन दै--चीफ जस्टिस तथा दो और अजज । 
संघीय अदालतके प्रत्येक जजको सम्राट दद नियुक्त करते हैं और 
' चे पंसठ वर्षकी अवस्था तक इस पदपर रह सकते हैं। परन्तु यदि 
कोई जज इससे पहले ही अपने पदसे इस्तीफा देकर अलग होना 
चाहें, तो वे ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा," दुराचरण अथवा 
दिमाग खराब हो जानेकै कारण, यदि प्रिवी कोंसिळ सिफारिश 
करे तो, सम्राट ऐसे जजको न्यायाधीशके पदसे अलग कर 
सकते हैं । 
संघीय अदाळतके न्यायोधीशकी योग्यताके सम्बन्धमें कहा 
गया है कि वही व्यक्ति संघीय अदालतकै न्यायाधीश नियुक्त किये 
- जञायंगे(क)जोपांच वर्षतक,व्रिटिश-भारत अथवा फेडरेशनमें सम्मि- 
लित देशी रियासतकी किसी अदाछतमें जजका काम कर चुके हँ; 
(ख) जो इङ्गलेण्ड.या उत्तरी आयरलेण्डके बेरिस्टर अथवा स्कोट- 
ठेण्डके ऐडवोकेटकी दैसियतसे कमसे कम दस वर्षतक प्रक्टिस , 
कर चुके हैं; (ग) जो त्रिटिश-भारत अथवा फेडरेशनमें सम्मि- 
हित देशी राज्यक्री किसी हाईकोर्ट या दो या उससे अधिक ऐसा 
अदाळतमें मिलाकर कमसे कम दस वर्षेतक वकालत कर चुके 
हैं। परन्तु चीफ जस्टिसकी नियुक्तिके सम्बन्धमें कहा गया दै कि 
बहो व्यक्ति इस पदपर नियुक्त किये जा सकते हैं जो बरिस्टर, 
स्कॉटलेण्डके ऐडवोकेट अथवा हिन्दुस्तानी हाईकोटके वकील रहे 
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हैं या जुडिशछ विभागमें जज नियुक्त होनेके पूर्व बेरिस्टर, एडवो- 
केट अथवा ऐसे वकील थे और कमसे कम पन्द्रह वर्षतक प्रैक्टिस 
कर चुके हैं, अथवा इतने समय तक जुडिशल पद्पर रह चुके हैं। 
इससे स्पष्ट है कि आई० सी० एस० जज संघीय अदालतके चीफ- 
जस्टिसके पदपर नियुक्त नहीं किये जा सकते, यदि वे आई० सी० 
एस० होनेके साथ ही बेरिस्टर या एडवोकेट नहीं हैं । 
संघीय'अदालत दिल्लीमें बढती है, परन्तु गवर्नर-जनरलकी 
खोकृति लेकर चीफ जस्टिस इसकी बैठक अन्य किसी स्थानमें भी 
कर सकते हैं। संघीय अद्राळतको तीन प्रकारके मामलोंपर विचार 
करनेका अधिकार दिया गया हैः--(१) ऐसे मामले, जो बहीं पहले 
पहल दायर हों; (२) ब्रिटिश भारतकी हाईकोटोके फेसलेके 


बिरुद्ध अपील; और (३ ) फेडरेशनमें सम्मिलित देशी राज्यकी 


हाईकोटोके फेसलेके विरुद्ध होनेवाळी अपील | 
पहले पहल संघीय अदालतमें ही कौनसे मामले दायर हो 


सकते हैं और इस प्रकारके मामठेपर विचार करनेका संघीय “ 


अदालतको कहांतक अधिकार (011115) Jurisdiction) रहेगा, 
इसको व्याख्या करते हुए “गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट” की धारा 
२०४ में कहा गया दै कि फेडरेशन और ब्रिदिश-भारतके किसी 


प्रान्त अथवा फेडरेशनमें सम्मिलित देशी राज्यके बीच उठनेवाले 


ऐसे मामलेपर संघीय अदाळतमें ही विचार हो सकता दै, जिसका 
सम्बन्ध ऐसे प्रश्‍नसे है, जिसपर कानूनी अधिकारका अस्तित्व 
तिमर करता है; परन्तु किसी देशी राज्यसे सम्बन्ध रखनेवाले 
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सिफ ऐसे ही मामलेपर विचार करनेका इसे अधिकार होगा, . 
जिसका सम्बन्ध इस ऐक्ट अथवा “आर्डर-इन-कोंसिळ” की 
व्याख्या या ऐसे शासन-विपयक या कानून बनाने-सम्बन्धी अधि- 
कारसे दै, जो फेडरेशनमें सम्मिलित होनेके समय उस राज्य द्वारा 
फेडरेशनको दिये जा चुके हों, अथवा फेडरेशन कायम हो जानेके 
पश्चात्‌ एग्रीमेंटके जरिये सम्राटके प्रतिनिधिकी स्वीकृतिसे जो 
अधिकार किसी देशी राज्यने फेडरेशनको दे' रखे हैं उनके सम्बन्ध 
में खड़ा होनेवाले किसी, मामलेपर विचार करनेका भी संघीय 
अदालतको अधिकार होगा | 
विधानकी २०५ बीं धारामें फेडरल अदालतमें, हाईकोटके 
फेसलेके विरुद्ध दायर होनेवाली अपीलपर विचार करनेके अधिकार 
के सम्बन्धमें व्यवस्था दी गयी है। विधानकी इस धारामें कहा 
गया दै कि- (१) ब्रिटिश भारतकी किसी हाईकोर्टके फेसला, डिग्री 
या फाइनल आर्डरके खिलाफ संघीय-अदाळतमें अपील दायर हो 
- सकती दै, यदि हाईकोर्ट यह सटीफाई करे कि इस मामलेका 
सम्बन्ध “गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया ऐक्ट? या इसके अनुसार जारी 
किये गये किसी 'आर्डर-इन-कोंसिळ' के मतळबकी व्याख्यासे दै । 
इसके साथ ही दाईकोरटका यह भी कतेव्य होगा कि वह प्रत्येक 
मामलेमें इस बातपर विचार करे कि सचमुच इसमें “ावनेमेण्ट 
आफ इण्डिया ऐक्ट' या 'आडंर-इन-कोंसिल'की व्याख्याका प्रश्‍न 
` उठता है या नहीं । किसी मामलेमें संघीय अदाळतमें अपील करने 
के लिये सटीफाई करने या न करनेका निर्णय इसी आधारपर किया 
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जाना चाहिये । (२) जिस मामलेमें हाईकोर्ट इस प्रकारका सार्टी- 
फिकेट दे दे, कि 'गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया ऐक्ट' या 'आडंर-इन- 
` कोंसिल'को मद्देनजर रखते हुए गलत फेसला दिया गया दै...... तो 
उसमें इस आधारपर मामलेके ' दोनों फरीकमेंसे कोई फरीक भी 
संघीय अदाळतमें अपील दायर कर सकता है । 
इस विधानकी धारा २०६ में कहा गया है कि संघीय व्यवस्था- 
पिका परिषद'कानून पास करके यह व्यवस्था जारी कर सकती दै 
कि खास-खास ढङ्कके दीवानी मामलेके सम्बन्धमें बिना उपयुक्त 
प्रकारके साटींफिकेटके भी हाईकोर्टके फेसटेके खिलाफ संघीय अदा- 
छतमें अपील हो सकती है । परन्तु ऐसे 'ऐक्ट' के अनुसार किसी ऐसे 
मामटेके फेसछेके खिलाफ संघीय अदालतमें अपील दायर नहीं हो 
सकेगी, जिसमें पहले-पहलछ मामला दायर होते समय नीचेकी अदा- 
ठतमें पचास हजारसे कमका दाबा रह गया है। ऐसे मामलेमें अपील 
दायर करनेके. लिये फेडरळ-कोर्टसे बिशेष अनुमतिलेनी होगी । 
इसी . प्रकार फेडरेशनमें सम्मिलित देशी राज्यकी हाईकोट के - 

फेसलेके विरुद्ध भी इस आधारपर स'घीय अदाळतमें अपील हो 
सकती दै, कि कानून सम्बन्धी प्रश्नका गलत फैसला दिया गया 

या वह मामला ऐसा हो, जिसका सम्बन्ध “गबर्नमेण्ट आफ 
इण्डिया ऐक” अथवा 'आडर-इन-कों सिल? की व्याख्यासे है, 
९% ल ऐसे कानुन या शासन-सम्बन्धी प्रश्नसे 

» "जलक विषयमें देशी रियासतने 'इन्सद्र मेण्ट आफ ऐक्तेशन' 
के मुताबिक फेडरेशनको अधिकार दे रखा है। 
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स घीय अदाळतके फेसलेकेविरुद्ध प्रिवी कोसिलमें अपील करने- 
का अधिकार 'गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया ऐक्ट' की धारा २०८ मे. 
दिया गया है। इस धारामें कहा गया है कि “फेडरल कोट'के उन 
फेसलोंके विरुद्ध प्रिवी कॉसिलमें अपील हो सकती दै, जिनका 
सम्बन्ध 'ऐक्ट' की अथवा 'आर्डर-इन-कोंसिळ' की व्यांख्यासे 
है, या जो फेसला फेडरेशनको देशी राज्यसे 'इन्सट्र मेण्ट आफ 
एक्सेशन' द्वारा मिले हुए काननी या शासन विषयक अधिकार- 
से सम्बन्ध रखनेवाठे मांमलेमें दिया गंया है। इनके अलावा, ' 
अन्य प्रकारके मामलोंके फेसलेके खिलाफ प्रिवी-कोंसिलमें अपील 
करनेके लिये पहले फेडरल कोर्ट या कोंसिल्युक्त सम्राटसे अनुमति ' 
ले लेनी जरूरी होगी । 

विधानकी २१० वीं धारामें कहा गया दै कि सारे फेडरेशनके 


. सभी सिविल और जुडिशल विभागके अधिकारियोंके लिये इस . 


प्रकार काय करना लाजिमी होगा, कि जिससे संघीय अदालतको 
काय-संचालनमें सहायता मिले । ब्रिटिश-भारत तथा फेडरेशनमें 


सम्मिलित देशी राज्योंके किसी भी आदमीके हाजिर करने या किसी 


कागजातको खोज निकालने ओर कोटंमें दाखिल करनेके लिये 
हुक्म जारी करनेका संघीय अदालतको”अधिकार होगा; साथ ही, 
अदालतके अपमान सम्बन्धी मामलेकी जांच करने ओर ऐसे 
मामलेमें सजा देनेका भी उसे उसे उसी प्रकार अधिकार दिया गया 
है, जिस प्रकार किसी हाईकोटेको अपने इलाकेके अन्दर है। 
संघीय अदालतके ऐसे फेसलेको ब्रिटिश भारतके सभी स्थानोंकी 
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अदालतों तथा अधिकारियोंको उसो प्रकार कार्यान्वित करना 
होगा जिस प्रकार दीवानी और फौजदारी मामलोंमें सबसे ऊंची 
अदाळतके फैसलेको कार्यान्वित करनेके लिये वे बाध्य हं । 

संघीय अदालतकी घोषणा भौर प्रिवी-कोंसिलका' फैसला 
साननेके लिये समस्त ब्रिटिश-भारतकी अदालतें तो बाध्य होंगी 
ही, परन्तु जिन विषयोंके सम्बन्धमें फेडरेशनमें सम्मिलित होने 
बाठे देशीं राज्यने फेडरेशनको अधिकार दे रखा होगा उनके 
सम्बन्धमें दिये गये फेसेको माननेके लिये उस देशी राज्यकी सभी 
अदालत भी वाध्य होंगी; यह बात “गवनेमेंट आफ इण्डिया 
ऐक्ट' की धारा २१२ में स्पष्ट कर दी गयी दै। 

नये बिधानकी दफा २१३ के अनुसार गवनर-जनरळको यहद 
अधिकार दिया गया दै कि किसी समय उनको यदि यह मालूम हो 


कि कोई ऐसा कानूनी प्रश्‍न उपस्थित होनेवाला दै, जो ऐसे सावे-' 


जनिक महत्वका प्रश्‍न दै कि इसपर अदालतकी राय ले लेनी 


चाहिये, तो वे संघीय अदाळतसे इस सम्बन्धमें उसकी राय मांग * 


सकते हैं। ऐसी अवस्थामें संघीय अदालत ऐसे प्रश्‍नपर विचार 
करके गवर्नेर-जनरलको अपनी राय सुचित करेगी । परन्तु खुळी 
'अदाळतमें इस प्रश्नपर वह जब विचार करेगी और उसके बाद 
बहुमतसे जो फेसळा करेगी, उसके अनुसार ही वह गवर्नर- 
१, जनरलके पास अपनी राय लिख मेजेगी। 

विधानकी धारा २१४ के अनुसार संघीय अदालतको अधिकार 
दिया गया है कि वह समय-समयपर गवर्नर-जनरळकी स्वीकृति 
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ANNAN TAAAAANAAANAN 


लेकर अदाळतकी कार्यवाही तथा अदाळतमें वकालत करनेवाले 


लोगोंकी कार्यवाही, अदाळतमें अपील दायर करनेकी अवधि तथा 
अपीलकी सुनवाईके लिये बेंच? कायम करने ओर अनेक ऐसे ही 
अन्य ग्रशनोंके सम्बन्धमें भी नियम बनाया करेगी । 

इसी धारामें यह भी कहा गया है कि संघीय अदालत खुली 
कोटेमें ही कोई फेसछा सुना सकती हे ओर हरेक फसला उस 
सामलेपर विचार करनेवाले न्यायाधीशांके बहुमतसे ही सुनाया 
जायगा; परन्तु जो न्यायाधीश बहुमत-फसलेसे सहमत न होंगे, 
उनको भी अलग फसला लिखकर अपना मत प्रकट करनेका 
अधिकार होगा । इसी धारामें यह भी कह दिया गया दै कि संघीय 
अदाळतकी सारी काररवाई अग्रेजी माषभैं होगी । « 

संघीय अदाळतके सारे खर्च-जिनमें अफसरोके वेतन, 


- एळाउएन्स और पेन्शन आदि भी सम्मिलित हैं-संघीय सरकारके 


खजानेसे दिया जाया करेंगे तथा संघीय अदाळतमें जो फीस या 


. अन्य प्रकारसे आमदनी होगी उसको संघीय सरकारके रेवन्यूका 


ही अश सममा जायगा। 


` ब्रिटिश-भारतकी हाईकोर्ट 
समस्त त्रिटिश-भारत और फेडरेशनमें सम्मिलित देशी 


-राज्योंके लिये हिन्दुस्तानमें सबसे बड़ी अदाळत फेडरल “कोर्ट! ही 


होगी, यह तो ऊपरके बर्णनसे स्पष्ट हो चुका दै, परन्तु प्रान्तीय 
अदाळतोंमें सबसे ऊँचा स्थान, इस 'ऐक्ट” के कार्यान्वित होनेके 
पहलेकी भाति ही, हाईकोटेका ही रहेगा । ब्रिटिश-भारतकी कौन-- 
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पी पिन सम की 


` कौनसी अदालत इस 'ऐक्ट” के अनुसार दाईकोर्ट समझी जायंगी... 
इसका वर्णन “गवर्नमेण्ट. आफ इण्डिया ऐक्ट' की २१६ बीं धारामें £ 


किया गया दै, जिसमें कहा गया है कि कलकत्ता, बस्बई, ट्रास, 
इलाहाबाद, छाहौर और पटनाकी हाईकोटो तथा अवधको 
चोफ कोट और मध्यप्रान्त-बरार, सिन्ध और पश्चिमोत्तर 
सौमाप्रान्तके जुडिशल, कमिश्नरकी अदालतें इस 'ऐक्ट” की 


दृष्टिमें हाईकोटे समभी जायंगी । इसके साथ ही, त्रिटिश-भारत . 


की अन्य कोई अदालत यदि हाईकोर्टके रूपमें संगठित य। पुन- 
संगठित हों, तो वे भी इस विधानकी दृष्टिमें हाईक्रोट मानी 
जायंगी। इसो प्रकारकी अन्य किसी अदालतको भी कोंसिलयुक्त 
सम्राट हाईकोट घोषित कर सकते हें । यहां यह उल्लेख करना 
अप्रासङ्गिक न होगा कि इस 'ऐक्ट' के पास होनेके बाद मध्य- 
प्रान्तके लिये नागपुरमें हाईकोट कायम हो चुकी है। 

बतेमान “गबर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक,” पास होनेके पहले तक 
कलकत्ता हाईकोर्ट मुख्यतः भारत-सरकारके निरीक्षणमें थी, और 
अन्य हाईकोर्ट प्रान्तीय सरकारोंकी देखरेखमें; परन्तु पार्लमेंटरी 


ज्वायण्ट-कमेटोने, नया विधान पास होनेके पहले इस बातकी. 


सिफारिश की थी कि अन्य प्रान्तकी हाईकोटौका उन प्रान्तोंकी 
सरकारक साथ जो सम्बन्ध है, बही सम्बन्ध कलकत्ता हाईकोर्ट 
और बंगाल सरकारके बीच रहना चाहिये । इस सिफारिशको 


स्वीकार करके नये विधान के विधायकोने इसके अनुकूल इसमें 
व्यवस्था रखी दै 1 
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. "गवनमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट? में कहा गया है कि. प्रत्येक 
“0 हाईकोर्टमें एक चीफ-जस्टिस ओर अन्य कई जज रहेंगे, जिनकी . 
“2 नियुक्ति आवश्यकतानुसार समय-समयपर सम्राट किया करेगे। 

इसके'दो परिणाम हुए हैं - एक तो यह है कि नये विधानके कार्या 
न्वित दोनेके पहले तक जो यह नियम रहा दै कि हाईकोर्टके 
जजोंकी संख्यामेंसे एक-तिहाई तो इङ्गलण्डके बरिस्टर या स्कौट- 
छेण्डके एडवोकेट होंगे और एक-तिहाई संख्या तो;सिवी लियन 
(आई० सी० एस०) जजोंकी होगी, नये विधानके अनुसार कार्या- 
रम्भ होनेपर अब यह नियम लागू नहीं होगा । दूसरा परिणाम 
यह हुआ कि इस विधानके कार्यान्वित होनेके पहले तक जहां 
यह नियम था कि कोई सिवीलियन ( आई सी० एस० ) चीफ- 
जस्टिसके पदपर स्थायौ रूपसे नहीं नियुक्त ही सकता दै, अब 
. उस प्रकारका बन्धन नहीं रह गया है । 
हाईकोर्टके प्रत्येक स्थायी जजकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की 
^ जाती है और वे साठ वर्षकी अवस्था तक इस पदपर रह सकते 
हैं। इसके पहले भी वे स्वेच्छासे इस पदसे इस्तीफा देकर अलग 
हो सकते हैं अथवा दुराचरण या शारीरिक अथवा मानसिक 
कमजोरीके कारण यदि प्रिवी-कोंसिळके परामशसे सम्राट किसी 
जजको इस पदसे हटाना चाहे तो वे उन्हें हटा सकते हैं। 
हाईको टके जजोंक्री योग्यताके सम्बन्धमें कहा गया है कि कोई 
भी ऐसा आदमी हाईकोर्टका जज नियुक्त नहीं किया जा सकता 
है, (१) जो इङ्गलेण्ड या उत्तरी आयरलेण्डके बैरिस्टर अथवा 
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_इकोटलेण्डके ऐडबोकेटकी देसियतसे कमसे-कम दस वर्षतक 


प्रैकिस न कर चुका हो; (२) या जो दस वर्षतक काम किया 
हुआ इण्डियन सिविल-सर्विसका आदमी कमसे-क्रम तीन 
वर्षतक जिला-जज न रह चुका हो, या जिला-जजके अघि- 
कारोंका उपयोग न कर चुक्रा हो; अथवा (३) -जो व्यक्ति 
कमसे-कम पांच वर्षतक त्रिटिश-भारतमें कमसे-कम सबो- 
डिनेट जज गा स्मौलक्रोज-कोटके जजकी हैसियतसे काम न 
कर चुका हो; अथवा ( ४ ) जो व्यक्ति किसी एक या दो अथवा 
इससे अधिक हाईकोटोमें कमसे-कम दस वर्षतक वकालत न कर 
चुका हो। i 

बेरिस्टर, स्कोटलेण्डके ऐडवोकेट और हाईकोर्टके वकीलको 
छोड़कर अन्य किसी जुडिशळ अफसरको तबतक किसी हाई- 
कोर्टके चीफ-जस्टिसके पदपर नियुक्त नहीं किया जा सकता, 
जबतक वे कमसे-कम तीन वर्षतक हाईकोर्टके जजके पद्पर काम 
न कर चुके हों । 

नये विधानके अनुसार भी हाईकोटोके वर्तमान अधिकार श्षेत्र 
( ]५४५०1०४०॥ ) को कायम रखा गया है। प्रत्येक. हाईकोर्टको 
त्रिटिश-भारतकी अदालत्के निरीक्षणका अधिकार . ह्वै आर 
वे मातहृत-अदांळतोंसे ( १ ) कार्यकी रिपोर्ट तलब कर सकती 
हैं; (२ प्र अदाळतोंकी काररवाईको रेगुलेट करनेके लिये 
साधारण नियम जारी कर सकती हैं; (३) इन अदालतोंके 
अफसरोंको, इनके हिसाव-किताबको त चाहिये, इसका 
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» फार्म निश्चित कर दे सकती हे; और (४) शेरीफ, अटर्नी, झुक 

(“ओर कोर्टके अफसरोंकी फीस निर्धारित कर सकती हें । न्‍ 

क विधानकी २२५ वीं धाराके अनुसार हाईकोर्टको यह अधिकार 

` दिया गया है कि, मातहत-भदालतमें विचाराधीन किसी मामलेमें 

यदि किसी संघीय या प्रान्तीय कानूनके जायज या नाजायज होने 

का प्रश्‍न उपस्थित हो, तो हाईकोर्ट इस मामलेपर स्वयं विचार 

करनेके लिये उस मामलेको मातहत-अदालतसे अपने यहां मंगवा ले. 

सकती है। ऐसे मामलेका सम्बन्ध यदि “संघीय ऐक से हो, तो 

स'घीय सरकारके ऐडबोकेट-जनरल अथवा यदि इसका सम्बन्ध 

प्रान्तीय कानूनसे हो,तो फेडरेशन या प्रान्तके ऐडवोकेट-जनरलमेंसे 

कोई भी मामलेके तबादलेके लिये हाईकोर्टमें दरखास्त दे सकते हें। 
छोटी अदालत 

` मातहत-अदाळतके सम्त्रन्धमें नये विधानमें यह व्यवस्था 

रखी गयी दै कि किसी प्रान्तके जिळा-जजकी नियुक्ति, पोस्टिंग 

, और तरक्की आदिका अधिकार प्रात्तीय.गवनरको होगा। इस . 

` अधिकारका उपयोग वे अपनी विवेक-बुद्विसे ही करेंगे। परन्तु 

गवर्नरके पास किसी व्यक्तिकी नियुक्तिकी सिफारिश किये जानेके 

पहले हाईकोर्टका परामर्श ले लिया जायगा। जो व्यक्ति पहलेसे 

सम्राटकी सबिसमें नहीं हैं, वे उसी अवस्थामै जिला-जजके 

पद्पर नियुक्त किये जा सकेंगे, यदि वे कमसे-कम पांच वर्षतक 

बैरिस्टर या स्कौटलेण्डके ऐडबोकेट या हाईकोटके वकीली । 

हैसियतसे वकालत कर चुके हों, और हाईकोटेने उनकी नियुक्ति- ' 
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के लिये सिफारिश की हो। जिला-जजकी परिभाषाके अन्तर्गत 
ही स्मौलकोज-कोटेके चीफ-जज और चीफ प्रेसीडेन्सी मजि- 
स्ट्रेट, अतिरिक्त ओर संयुक्त जिळा-जज तथा अतिरिक्त और 
एसिस्टेण्ट दौरा-जजको भी माना गया है । 

परन्तु जिला-जजसे नीचे ओहददेवाले न्यायाधीशके सम्बन्धमें 
नये बिधानकी २५४ और २५६ बीं धारामें यह ब्यवस्था दी गयी 
दै, कि गवनुर हाईकोटे“तथा प्रान्तीय पव्लिक सर्विस कमीशनका 


९ ९ 
, परामश लेकर इस सर्विसके उम्मेदवारकी योग्यताके स्टेण्डडके 


सम्बन्धमे नियम बनायेंगे। गवर्नर यदि आवश्यक सममेंगे 


_ तो, प्रान्तीय पब्लिक 'सर्विस कमीशन उम्मेदवारोंकी परीक्षा लेकर 


उनमें जिन छोगोंको इस सबौडिनेट जुडिशल सर्विसके लिये योग्य 
समझेगा) उनकी एफ सूची. तैयार करेगा । इस सूचीमें जिन लोगों ' 
के नाम होंगे, गवर्नर उन्हींमेंसे छोगोंको इस सर्विसके लिये नियुक्त 
करेंगे। गवर्नर इस सम्बन्धमें भी नियम बनायंगे कि प्रान्तीय 
सबौडिनेट सर्विस तथा जुडिशळ सर्विसमें किस जाति या सम्प्र- 
दायके कितने आदमी लिये जायंगे, और उपयुक्त नियुक्तिके इस 
नियमको ध्यानमें रखेंगे। इस प्रकार नये विधानके अनुसार 
प्रान्तीय जुडिशळ सर्विसमें भी साम्प्रदायिक आधारपर नौकरीके 
बँटवारेके सिद्धान्तको स्थान दिया गया है। 

जिला-जजसे नीचेके ओहदेबाहे जुडिशळ सविसके हाकिमों- 
की तरकी, तबादला ओर छुट्टी मंजूर करनेका अधिकार हाईकोर्टको 
दी दियागयादै। | 


oe 
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अध्याय--११ . 
जिलेका शासन-प्रवन्ध और सैरकारी नोकरियां 

शासन-व्यवस्थाके सम्बन्धमें पिछले अध्यायोंमें बताया जा 
चुका दै, कि किस प्रकार इस देशका शासन 'ह्वाइट होल” से संचा- 
० ढित होता रहा है और अब भी किस प्रकार भारतमंत्री इस देश 
के शासन-संचाळन सन्बन्धी नीतिके लिये ब्रिटिश पालमेंटके 
सामने उत्तरदायी रहते हैं। पहले यह भी कहा जा चुका है 
कि शासन-सम्ब्रन्थी सुविधाओंको ध्यानमें रखकर ही सारे 
ब्रिटिश-भारतको अनेक प्रान्तोंमें बांट दिया गया है । प्रान्तों 
के शासक-मण्डलपर भी प्रकाश डाला जॉ चुका है; लेकिन 
प्रान्तीय मंत्रिमण्डल यद्यपि प्रान्तके शासनके लिये प्रान्तीय 
व्यबस्थापिका-परिषदके सामने जिम्मेदार रहता दै, इसक्रा अर्थ 
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यह नहीं दै, कि प्रान्तीय शासन-सम्बन्धी सारे क्रामोंको मिनि- 
स्टर ही करते हैं। सच तो यह है कि वे शासेन-नीति और सारे 
प्रान्तके उत्थानके लिये कार्यक्रम तेयार करते हैं और उनके द्वारा 
निर्धारित नीति एबं कार्यक्रमको अमलमें लानेके लिये स्थायी सर- 
कारी कर्मचारी रहते हैं। शासन-सम्बन्धी सुविधाओंके लिये जिस 
प्रकार सारे त्रिटेश-भारतको अनेक प्रान्तोंमें विभक्त कर दिया 
गया है, उसी प्रकार हरेक प्रान्तको भी जिलोंमें बाँट दिया गया 
है; ओर हरेक जिलेको तहसील या सबडिवीजनोंमें । इस प्रकार 
सारे ब्रिटिश-भारतमें प्राय: लगभग २३० जिले हैं, और हरेक जिले 
में कई तहसील या सथडिवीजन हैं। ब्रिटिश भारतमें शासनकी 
इकाई बास्तवमें जिलेको ही कहा जा सकता है। मद्रास प्रान्तको 
छोड़कर अन्य सभी उड़े प्रास्तोंमें कई जिळोंको मिलाकर कमि- 
श्नरियाँ भी कायम हे,ओर कमिश्नरीफे हाकिम कमिश्नर कहलाते 
हैं। लेकिन इनके हाथमें शासन-सम्त्रन्धी काम नाममात्रको 
ही रहता है; दरअसल ये प्रान्तीय सरकार और जिला-अफसर 
के बीच पोस्टआफिसका- सा काम करते हैं और जिढेकी शासन- 
सम्बन्धी 1 आदि इन्हींके हाथसे होकर प्रान्तीय-सरकारके 
पास पहुंचती हँ। हां, कमिश्नरके हाथोंमें जिलेके शासन ने- 
' सिपलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदिके कार्मोका Wess 
१ जु र २ रहता है; लेकिन इनका खास काम 
र| खन्यू सम्बन्धी होता है। इसलिये सरकारी ३ 
साल-मोहकमेके सम्बन्धमें रेवन्यू-वोडंको सलाह त लि 
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रेवन्यू सम्बन्धी मामलोंकी अपील सुननेका अधिकार भी कमि- 
श्नरको रहता दै। गज 
मद्रास प्रान्तमें यद्यपि कमिश्नरियाँ नहीं हैं, और न तो कमि- 
श्नरोंके पद हैं, फिर भी इस अभावके कारण शासन-कार्य और 
माल-विभागके कामोंमें भी किसी प्रकारकी अड्चन आजतक 
अनुभव नहीं हुई दै। कंमिश्नरोंके कामको देखते हुए छोगोंकी , 
यह धारणा है, कि ये पद व्यर्थ ही प्रान्तीय-सरकारके खर्चेको 
बढ़ानेवाले हैं, इस लिये पिछले वर्षोमे कमिश्नरोंके पदको उठा देनेका 
आन्दोलन चलता रहा दै और इस आन्दोलनके पक्षमें लोकमत _ 
संगठित होता दिखाई पड़ता है । इसका एक उदाहरण तो आसाम 
में मिळा दै। आसाम प्रान्तीय व्यवस्थापिका-परिषदने, प्रस्ताव 
पास करके कमिश्नरोंकें पदको उठा देनैका निश्चय किया । लेकिन 
ˆ बिधानके अनुसार इस सम्बन्धमें अन्तिम निर्णय भारत-मंत्रीके 
हाथोंमें दै। भारतमंत्रीने दोमेंसे एक ही कमिश्नरके पदको उठा 
देनेकी स्वीकृति दी, इसलिये एक कमिश्नरका पद अभी भी 
आसाममे कायम हैं। दूसरे प्रास्तोंमें इस पदको उठा देनेके लिये 
व्यवस्थापिका-परिषद्‌ अथवा स्वयं सरकारकी ओरसे अभीतक 
कोई प्रयत्न नहीं किया गया दे । ० ल्य ! 
जिला और जिला-मजिस्ट्रेट ._ 
जिलेके प्रधान शासक जिला-मजिस्ट्रेट कहलाते हैं और आम- 
। तौरपर इण्डियन सिविळ-सबिसके ही अफसर जिला-माजस्ट्रेटके 
पद्पर रहते हैं। शासन-सम्बन्धी कामोंके अलावा सरकारी माळ 


0 0-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


३२३ # भारतीय शासन व्यवस्था # 


५४***//५”४४/५//५”५/९/५/”५./५/५.»५.>.५.५.५./-././.-.._. 


वसूळ करनेका काम भी इन्हींके जिम्मे रहता है। अतएव इस 


हैसियतसे वे 'कलक्टर? ( 0011८८०: ) भी कहलाते हैं, और इस 
प्रकार जिला अफसरको “जिलामजिस्ट्रेट और कलक्टर” 
(District Magistrate and Col|९ct०7 ) भी कहा जाता द्दै। 
पंजाब, मध्यप्रान्त और संयुक्त प्रान्तमें अवधके जिछा-अफसरोंको 

, डिप्टीकमिश्नर कहा जाता है । 
प्रान्तके, शासनमें जिछा-अफसरका स्थान बहुत हो महत्व- 
पूर्ण होता है, क्योंकि प्रान्तीय सरकारकी शासन-सम्बन्धी नीति 
.को कार्यान्वित करना इन्हीके हाथोमें रहता है; और जिलेकी 
शान्ति ओर सुव्यवस्था, जिलेके सरकारी रेवन्यूकी वसूलयाबी, 
जिलेके खुजाना और जिलेके लोगोंके स्वास्थ्य, शिक्षा, जेलखाना 


कतेव्य है, और जिलेकी रासन-सम्बन्धी सारी बांतोंकी रिपोर्ट 
प्रान्तीय सरकारको इन्हींसे मिलती रहती है । माल-विभाग 
सम्बन्धी मामले और फौजदारी मामलोंपर विचार करनेका भी 
इन्हें अधिकार रहता है। इनके कामोमें सहायता करनेके लिये 
डिप्टी-मजिस्ट्रेट और सबडिप्टी-मजिस्ट्रेट तथा जिलेमें शान्ति 


7७ जनता तो जिढा-अफसरको दी “सरकार? समझती 
ime 


| 
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सबडिवीजन और तहसील 
जैसा कि ऊपर कहां गया है, प्रत्येक जिळा कई सबडिवीजन 
या तहसीलोंमें विभक्त हैं। बंगाल ओर बिद्दार तथा संयुक्त-प्रान्तके 
जिन स्थानोंमें परमानेण्ट सेटलमेंट दै वहां तो प्रत्येक जिलेमें प्रायः 
, तीन-चार सत्रडिवीजन हैं, और अन्य प्रान्तोके हरेक जिलेमें ५-६ 
तहसील .हैं। सांघारणतः सबडिवीजनोंके प्रधान अफसर भी 
इण्डियन सिविल सबिसवाठे ही अर्थवा सीनिय़र डिप्टी< 
मजिस्ट्रेट होते हें और वे सबडिवीजनळ अफसर या तहसीलदार 
कहलाते हैं। सबडिवीजनल अफसरोंको सरकारी रेवन्यू वसूल 
करनेका काम नहीं रहता, लेकिन अन्य सारे काम बेसे ही रहते हैं 
जैसे जिला मजिस्ट्रेटको; अन्तर यहद होतः दै, कि जिऴा-मुजिस्ट्रेट 
का कार्य-क्षेत्र पूरा जिला होता दै, और सबडिवीजनल-मजिस्ट्रेट 
- का कार्यक्षेत्र सबडिवीजन होता है और अपने एलाकेके शासनके . 
सम्बन्धमें वे जिला-मजिस्ट्रे टके मातहत रहते हें । इसके अलावा, 


० संबडिवीजनकी शान्ति ओर व्यवस्था कायम रखने ओर शासन: 


सम्बन्धी काम चळानेके लिये थानेभी रहते ैं। प्रत्येक थानेमें पुलिस- 
अफसर और कांस्टेबल आदि रहते हें और हरेक .थानेके अन्दर. 
अनेक ग्राम-समूह या सकल अथवा चोकीदारी यूनियन रहते हैं ।. 
थानेके प्रधान अफसर थानेदार होते हैं ओर हरेक प्राम-समूहके लिये 
दफादार रहता है । प्रत्येक गांवमें चौकीदार रहते हैं, जिनका 
काम दै रातमें गांवकी चौकसी करना और गांबमें अगर दंगा- 
फिसादकी कोई आशंका मालूम पढ़े तो तुरन्त थानेमें इसको . 


॥ 
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खबर देना, जिससे शान्ति कायम रखनेका प्रबन्ध किया जा सके । 


इसके अलावा, प्रत्येक सप्ताह थानेमें जाकर सप्ताह भरके अन्दर 


गाँवमें होनेवाली मृत्यु और बच्चोंके जन्म आदिकी रिपोर्ट . 


छिखाना भी चौकीदारका काम दै । इस प्रकार प्रान्तीय शासनकी 
ख्डामें जहां सबसे ऊपर गवर्नरका स्थाने दै, वहां सबसे नीचे 
चोकीदारका स्थान है और गांवमें वही सरकारका अंगस्वरुप 
रहता है। , य 
बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रान्तके कुळ स्थानोंको छोड़कर 
अन्य प्रान्तोंके सभी जिले तहसीलोंमें विभक्त हें। प्रत्येक तहसील 
- सबडिप्टी-करक्टर या" तहसीलदारके, मातहत रहता है । बिहार 
ओर वंगलके सबदिबीजनल अफसरोंकी भांति शासन और 
फोजदारी मामलेकी सुनवीई सम्बन्धी अधिकार तो उन्हें रहते 
ही हैं, परन्तु इनके अलावा उन्हें अपने तहसीलके सरकारी रेवन्यू 
या माल बतूळ करनेका भी काम रहता हे ओर इनके काममें 
मदद पहुंचानेके लिये नायब-तहसीलदार, पेशकार, कानूनगो आदि 
इनके मातहत-अफसर रहते हैं। प्रत्येक तहसील कई सर्किलॉमें 
बंटा रहता है और एक-एक सर्किलके अन्दर बहुतसे गांव रहते 
हैं। प्रत्येक गांवमें नम्बरदार, चौकीदार और पटवारी जैसे 
सरकारी कर्मचारी रहते हैं। गांवका सबसे बड़ां सरकारी अफ- 
सेर नम्बरदार या पटेल कहलाता है, और गांवमें सरकारी माळ 
ओर आबपाशीकी रकम बसूछ करके तहसीलमें भेजना 
इसीका काम होता है। पटवारी अपने एढाकेके सरकारी काग- 
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जात और नक्शा बगेरह रखता है और कोई खेत अगर बिके | 
` या उसका मालिक बद्ल जाय अथवो मर जाय, तो तहसीलमें 
इन बातोंकी रिपोर्ट करना पटबारीका काम होता दै और इसके 
अनुसार अपने स्थानीय सरकारी कागजातमें भी सुनासिब संशो- 
धनकर हेता दै । चौकीदारका काम तो जैसे बिहार ओर बंगालमे 
गांबमें पहरा देना आदि दै उसी प्रकार दूसरे प्रान्तोंमें भी उसके 
ये ही काम हैं। 


सरकारी कर्मचारी 
दिन्दुस्तानके सवोच्च शासक यद्यपि गवर्नेर-जनरछ और 


प्रान्तोके सर्बोच्च शासक गवर्नर होते हैं, ' हेकिन शासन संचालन- 
का वास्तविक काम उनके मोतहत कार करनेवएछे स्थानीय सर- 
कारी कर्मचारियोके द्वा्थोंमें रहता है । इसलिये केन्द्रीय शासनमें 
गवर्नर-जनरल और उनकी शासन-सभाके सदस्योके बाद तथा 
प्रार्न्तोमिँ प्रांतीय मंत्रियोंके बाद इम्पीरियळ सर्विसवालोंकाही स्थान , 
„ रहता हवै । यों तो इम्पीरियछ सर्विसमें मेडिकल पुलिस और शिक्षा 
बिभागके अफसर भी आ जाते हैं, लेकिन इस प्रकारकी सबिसमें भी, 
'शासनकी दृष्टिति सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण स्थान इण्डियन सिविल 
सर्विसवालों (1. 0.5.) का है। ओर नया शासन-सुधार 
. जारी होनेके पहलेतक शासन-संचाळन प्रायः उन्हींके हाथोमें रहा 
है। इस प्रकारके सर्विसवाले यद्यपि कहे तो जाते हैं सिविल 
सर्वेण्ट, लेकिन वस्तुतः वे जनताके सेवक नहीं, जनताके मालिक 
बने हुए थे और वे स्वयं ऐसा ही सममते भी थे। शासन- 
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नीतिपर भी उस समय उन्हींका प्रभाव था और वे जिस 
तरह चाहते थे उस तरह शासन-संचाळलनका काम चलाते थे। 
इसीलिये डस समयक्री शासन-प्रणालीको नौकरशाही शासन- 
प्रणाली कहा जाता था, और ये इण्डियन सिविल सर्विसवाले 
'फोलादका ढाँचा? ( Steel Frame ) कहे जाते थे। इसलिये 
जब कभी भारतीय शासनमें सुधारकी चर्चा होती थी, तभी उन्हें 
चिन्ता होने छगती थी, और भारतीयोंका विश्वास हे कि 
भारतीय शासन-सुधारमें इण्डियन सिविल सर्विसवालोंकी ओरसे 
वाधाए उपस्थित की जाती थीं। उनका इस प्रकार चिन्तित 
होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि वे जानते थे कि शासना- 
धिकार भारतीयोंके हाथगें चैले जानेपर उनका वेसा प्रभाव नहीं 
रह जायगा, जेसा पहले रहा दै। नये शासन-सुधारके फलस्वरूप 
हुआ भी ऐसा ही। लेकिन इन सिविल सर्विसवालोंके प्रबल 
» आन्दोलनके फलस्वरूप नये विधानमें भी ऐसी व्यवस्था रखी 
गयी है कि इनकी सर्विसपर किसी प्रकार खतरा नहीं आ सकता 
ओर प्रान्तीय मिनिस्टर अगर सरकारी खचम किफायत- 
सरीके लिये इनको हटाना चाहें, तो भी वे इन्हें हटा नहीं 
सकते हैं। ? 
सन्‌ १९३५ का “गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया ऐक” पास होने 

पहले इण्डियन सिविल सर्विस, इण्डियन मेडिकल सर्विस दे 
इण्डियन पुलिस सर्विसवालोंको नियुक्त करनेका अधिकार कौंसिल- 
इफ भारतसन्त्रीके हाथोंमें था, और अब नये. विधानके. अनुसार 
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भी यह अधिकार भारतमन्त्रीके ही हाथोमें रखा गया है और इन 
नियुक्तियोंके लिये सविसकी शर्तोको तय करनेका अधिकार भी 
भारतमन्त्रीको दी दिया गया है। विधानकी धारा २४७ में यह 
भी व्यवस्था है कि भारतमन्त्री द्वारा नियुक्त किये जानेवाले इन: 
अफसरोंकी पेन्शन भारतीय संघीय-सख्ककारके खजानेसे दी जायगी। | 
इससे यह स्पष्ट दै कि इण्डियन सिविल सविसवालोंकी पेन्शानकी 
रकमकी जो माँग बजटमें रखी जायगी, उसपर व्यबस्थापिका परि- 
षद्के सदस्योंको बोट देनेका अधिकार नहीं होगा | इसके अलावा, 
गवर्नर-जनरलको भी इस वातके लिये खास जिम्मेदारी दी गयी 
है कि पब्छिक सर्विसमें जो लोग अभी हैं या पहले रह चुके हँ, 
उनके आश्रितोंको यदि इस नये.विधानं हारा कोई अधिकार दिये 
गये हें या उनके लिये अधिकार सुरक्षित रखे गये हें. तो गवनेर- 
जनरल उनको वह अधिकार दिलायंगे और उनके न्यायोचित 
स्वाथौकी रक्षा करेंगे । इण्डियन सिविल सर्विसवालोंकी अर्ती प्रति- 
० योगिता-परीक्षा (Competetive Examination) द्वारा होती द्दै 
और यह परीक्षा इंगळेण्ड तथा भारत दोनों ही जगहोंमें द्ोती हे, 
परन्तु कुछ नियुक्तियां बिना परीक्षामें सफल हुए भी हो जाती हैं; 
` , और इस प्रकार भारतमंत्रीको कुछ हालतोमें नामजदगीके जरिये 
नियुक्त करनेका भी अधिकार है। यों तो साधारणतः सिद्धान्त- 
रूपमें इण्डियन सिविल सर्विसवालोंमें भारतीय और अंग्रेजका 
| कोई मेद-भाव नहीं माना जाता, लेकिन अंग्रेज सिवीलियन 
अफसर जहां बंगाल, बम्बई और मद्रासको छोड़कर अन्य सभी 
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प्रान्तोंके गवर्नर होते हे, वहां आजतक कोई भारतीय सिवीलियन 
इस पदपर नियुक्त नहीं किया गया है । 
इण्डियन सिविल सर्विस वालोंके नीचे सरकारी कर्मचारियों. 
में प्रान्तीय सिबिल सर्विसवालोंकी गणना की जा सकती है। 
डिप्टी -मजिस्ट्रेट, मुन्सिफु, स्कूल इन्सपेक्टर, सब-जज, सरकारी 
कालेजके प्रोफेसर और एसिस्टे'ट सर्जन आदि इस श्रेणीके कर्म- 
चारियोंमें हे, जिनकी नियुक्ति प्रान्तीय सरकारके हाथमें रहती 
नियुक्त दै। इनके बाद तीसरी श्रेणी सबौडिनेट सर्विस वाळोंकी दै, 
जिनको प्रान्तीय सरकार या विभिन्न मोहकमेके उच्चाधिकारी 
नियुक्त किया करते हैं। सरकारी नौक रियोंके बंटवारेके लिये विभिन्न 
सम्प्रदायवालोमें काफी प्रतिद्वन्दता चलती रही है, इसलिये विभिन्न 
सस्प्रदायवाहोंको किसं सरकारी सर्विसमें -कितने स्थान मिले गे, 
इसका अनुपात भी अब प्राय; निश्चित कर दिया गया है । 
पब्लिक सर्विस-कमीशन ` 
नये शासन विधानके अनुसार काम शुरू होनेके पहले तक " 
: प्रान्तीय सिविळ सर्विसमें नियुक्तिके सम्बन्धमे सभी प्रान्तोंमें 
किसी एक सिद्धान्तका पालन नहीं होता था। कहीं तो प्रति- 
इन्दिता-परीक्षा द्वारा नियुक्ति होती थी, और कहीं दूसरे प्रकारसे । 
परन्तु नये विधानके अनुसार इस प्रकारकी नियुक्तिके लिये परीक्षा 


कमीशन कायम . करनेकी व्यवस्था है । गवनर-जनरलको . 
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भारत-सरकारके मातहत काम करनेवाले अफसरोंकी नियुक्तिके 
सम्बन्धमें व्यवस्था करनेके हेतु, सथा गवनरोंको प्रान्तीय सरकारी 
कमेचारियोकी नियुक्तिके लिये पब्लिक सर्विस कायम करनेका 
अधिकार दिया गया दै। इस अधिकारके अनुसार प्रान्तीय 
गवर्नरोंने पब्लिक सर्विस कमीशन कायम किये हैं। कहीं-कहीं 
एकाधिक प्रान्तोंके लिये, आपसमें मिलकर, गवनरोंने एक ही 
कमीशन नियुक्त किया है और अत्र हरेक प्रान्तमें पड्छिक सर्विस 
कमीशनकी सिफारिशसे ही उच्च सरकारी कर्मचारियोंकी नियुक्ति 
होती दे । र 
डिफेन्स सर्विस 

` नये “गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ष्ट” में भारत-रक्षा या 
“डिफेन्स सर्विस? के सम्बन्धमें कहा गया है कि पहलेकी भांति अब 
भी कमाण्डर-इन-चीफ (जंगी ळा2) को सम्राट नियुक्त करेंगे 
और भारतीय सेनाके अफसरोंको सम्राट ही अथवा उनको 
ओरसे अधिकारप्राप्त अधिकारी उनके नामपर कमीशन प्रट 
करेंगे। कमीशन उसी व्यक्तिको ग्रेट किया जायगा; जो बाकायदा 
भारतीय सेनामें भर्ती हो चुका है .। 

सेना-विभागके सम्बन्धमें भारतीय राजनीतिज्ञोमै इस बात- 

पर तो कुछ मतभेद रहा है, कि इस बिभागको पूर्ण रूपसे भार- | 
तीय मिनिस्टरोके हाथमें दे दिया जाय, परन्तु सेना-विभागके 
खर्चको काफी घटाने और सेनाके भारतीयकरणके सन्बन्धमें तो 


प्रायः सभी विचारवाठे भारतीय राजनीतिज्ञोंका एकही मत 
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रहा है। फिर भी वर्तमान 'ऐक्ट” में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है 
जिससे यह आशा की जा सके कि सेना-विभागका शीत्र भार- 
तीयकरण हो सकेगा और इस विभागके खच में काफी कमी की 


, जा सकेगी। इस 'ऐक्ट” में कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कि 


किस अवधिके अन्द्र सेना-विभागका पूर्ण रूपसे भारतीयकरण 
हो जायगा । पार्लमेंटरी ज्वायण्ट सेलेक्ट कमेटीके सामने कहा गया 
थाकि गवर्नर-जनरलको सम्राटकी ओरसे जो आदेश (115110- 
ment of Instructions) दिया जायगा उसमें यह बात स्पष्ट 
कर दी जायगी कि, जहांतक सम्भव हो, भारत-रक्षाका भार 
भारतवासियोंपर रहना चाहिये, न कि त्रिटेनपर । सेनाके भार- 
तीयकरणके सिद्धान्तको यद्यपि स्वीकार कर लिया गया दै, किन्तु 
इस सिद्धान्तको कार्यात्बित करनेके लिये सन्‌ १६३ १६० में जो 
योजना तेयार की गयी, और जिसके अनुसार काम शुरू हुआ, 
उससे भारतवासियोंको भारी असन्तोष ही रहा। इस योजना 
के अनुसार एक केवेडरी ( अश्वारोही ) ब्रिगेड तथा एक इन-, 
फण्टरी (पेदळ सेन्य) डिवीजनका भारतीयकरण होना निश्चित 
ईआ। परन्तु भारतीयकरणकी प्रगति ऐसी धीमी है कि इससे 
पूर्ण रूपसे सेनाके भारतीयकरुणकी कल्पना करना भी कठिन ह 
के मिलिटरी सर्विसकी शते आदि स्थिर करना अब भी भारत- 
के ही अधिकारमें रहेगा और वे अपने *परामर्शदाताओं की 
सळाहसे इन शर्तोंको स्थिर किया करेंगे | बर्तमान “ऐक्ट' में 
मिळिटरी सर्विसके सम्बन्धमे खास तौरपर यह बात कह दी गयी 
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है कि इस 'ऐक्ट” के पहले मिलिटरी. सविसवालोंको जो 
अपील करनेका अधिकार था बह अब भी रहेगा ओर मिलिटरी 
सर्विसवाले किसी निर्णयके बिरुद्ध भारतमंत्रीके पास मेमोरियल , 
भेजकर अपील कर सकंगे । 


AAANNANNANNANNANA, 


* 
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_ अध्खाय--१५ 
बृटिश भारतमै स्थानीय स्वायत्त-शासन 
म्युनिसिपेलिटी और कारपोरेशन 


भारतमें त्रिटिश-सत्ता कायम होनेके पहले ग्राम-पः्च।यतें धी 


आधुनिक म्युनिसिपेलिटियोंका काम करती थीं और पथ्वायतं 
युगोंतक, राजनीतिक तूफानों ओर हुकूमतोंके उलट-फेरोंक बावजद 
भी, अपना काम करती रहीं । इन ग्राम-पः्चायतोंमें गाँव तथा 
कसबोंकी आबादीका पूरा प्रतिनिधित्व होता था और एक निश्चित 
सीमाके अन्तर्गत ये पश्चायतें अपना काम पूरान्करती थीं। प्राम- 
पञ्चायतोंके जरिये विभिन्न वर्गोमें सद्भावना कायम रहती थी 
सभी सम्प्रदायों और समुदायके छोगोंके हितोंपर पुरा ध्यान रखा 
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जाता था ओर ग्रामोन्नतिके काममें सत्रका पूरा-पूरा सहयोग 


मिळता था । किसी वगकी भावना अथवा उसकी संस्कृतिपर 
आँच नहीं आने पाती थी, ओर यही वजह थो कि ग्राम-पः्च।यतों 
को अपने काममें पूरी सफलता मिळती थी । दरअसल, यह बड़े 
दुर्भाग्यकी बात है कि भारतमें ब्रिटिश राज्य कायम होते ही उस 
सदूभावनाका लोप-सा हो गया और फलस्वरूप आधुनिक 
स्युनिसिपेलिटियोंको अपने उद्देश्यमें कामयाबी नहीं मिली । 
म्युनिसिपेलिटी " 
भारतवषमें म्युनिसिपेलिटियोंके विकासका सम्पूर्ण श्रेय 


, त्रिटिश-शासनको प्राप्त दै । सन्‌ १८५०में इस शिलसिलेका जो कानून 


बनाया गया, उसके अनुसार संगठित संस्थाके रूपमें म्युनिसि-' 
पेलिटियोंको जन्म दिया गया और कलकत्ता; बम्बई तथा मद्रास 


जेसे प्रेसीडेंसी नगरोंके बाहर इनका सः्चाळन-कार्य आरम्भ हुआ । 


सन्‌ १८५० के कानूनके मुताबिक नगर-कमेटी बनानेका उन्हें 
अधिकार प्राप्त था और चुंगी भी लेनेका उन्हें हक था । 


` सन्‌ १८६४ और १८६८ के बीच बम्बईके अतिरिक्त सभी 


प्रान्तोंमें म्युनिसिपेळिटियोंकी स्थापना हो गयी । बस्बईमें स्युनि- 


` सिपेलिटियोंक्रो स्थापना ओर सश्चाळनके लिये विशेष कातून 


बनाये गये, जिसके बनानेका अधिकार १८५ ० ई०के कानूनके अनु- 
सार बम्बई प्रान्तकी सरुकारको प्राप्त था । इस तरहसे बनायी गयी 
म्युनिसिपछ कमे टेयोंका प्रधान काम शहरकी सफाई वगेरहपर ध्यान 
देना और उसमें उन्नति करना था। पञ्जाब और मध्यप्रान्तके 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


३१८ # भारतीय शासन व्यवस्था + 


~ NNN 


सिवा बाकी सभी प्रान्तोंकी म्युनिसिपल कमेटियोंके सदस्य नास- 
जद हुआ करते थे, हाळा कि कुछ मामलोंमें निर्वाचनका सिद्धान्त 
प्रान्तीय कानूनोंमें मंजूर किया गयां था । 
भारतके तत्कालीन वायसराय लाड मेयोने एक योजना तेयार 
की थी, जिसके बनानेमें उनका यह उद्देश्य था कि आर्थिक केन्द्री- 
करणकी जंजीर ढीली की जाय और लोकल सेल्फ गवर्नमेण्टको 
कुछ विशेष आथिक अभिकार दिये जाये । सन्‌ १८७१ और १८७४ 
के बीच कई प्रास्तोमें 'म्युनिसपंळ ऐक' पास किये गये, जिसके 
अनुसार निर्वाचनके सिद्धान्तको अधिक विस्तृत किया गया ओर 
म्थुनिसिपेलिटियोंके अधिकार क्षेत्रको बढ़ाया गया । लाड रिपनने 
१८ मई १८८२ ६० में अपनी कोंसिलमें एक प्रस्ताव पास किया, 
जिसके अनुसार विभिन्न प्रान्तोंको नये म्युनिसिपल ऐक; बनाने- 
को कहा गया और उनके अधिकार भी बढ़ाये गये । लार्ड रिपनके 


इस प्रस्तावके मुताबिक निर्वाचन-प्रणाहीको विस्तृत किया . 
' गया और अनेक म्युनिसिपळ कोंसिलोंको गैर-सरकारी चेयरमैन 


चुननेकी भी इजाजत मिली । इसके पहले कोई गेर-सरकारी व्यक्ति 
स्युनिसिपेलिटियोंका चेयरमैन नहीं चुना जा सकता था। इस 
बातकी भी व्यवस्था की गयी कि म्युनिसिपल कोंसिलोंकी आम- 
दनीके साधनोंको भी बढ़ाया जाय । 

नागरिकोंके पारस्परिक सहयोगका पोषण करनेके आदर्शको 
अनुभव करके १८७० ६० में म्युनिसिपल गवर्नमेण्टकी प्रणालीको 
ओर भी बड़े पेमानेपर कार्यान्वित किया गया । हिन्दुस्तानके हरेक 
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सूबेमे कानून बनाये गये और देहातोंके मामलातको ळोकल- 
बोडाके सुपुदे किया गया । लोकळ-बोडं या स्थानीय संस्थाके कुछ 
सदस्य तो चुने हुए होते और कुछ सदस्योंको, उस क्षेत्रकी ही 
आबादीके भीतरसे नामजद किया जाता दै । आारम्भमें तो स्युनि- 


सिपेलिटियोंके लगभग आधे सदस्योंको ही चुननेकी व्यवस्था 


थी । किन्तु, सरक्रारने यह आश्वासन दिया, कि म्युनिसिपेलिटी 
अगर अपने कायो'का संचालन अच्छे ढंगसे करेगी और सभी 
बर्गके लोगोंके हितोंपर पूरा-पूरा ध्यान रखा जायगा, तौ निर्वाचन- 
प्रणाली और भी विस्तृत कर दी जायगी। सरकारसे आर्थिक- 
सहायता ( G77 ) पानेके अतिरिक्त, म्युनिसिपल कोंसिलको 
यह भी हक दिया गया कि जरूरत समभानेपर वह धन भी इकट्ठा 
कर सकती है । लेकिन यह धन स्थानीग्र कार्यों में खच होगा और 


इसके लिये फण्ड कायम करनेके पहले सरकारकी अनुमति छेनी 


जरूरी होगी । उन्हें अपने उत्तरदायित्वको पूरा करनेके लिये सरकार, 
हर तरहकी सहयता देनेको तैयार रहेगी | म्युनिसिपल-गवनमेण्ट- 


` को यह उत्तरदायित्व दिया गया कि बह्‌ सार्वजनिक स्वास्थ्यपर 


ध्यान रखे, अस्पतालोंका संचालन और उसकी व्यवस्था करे, 
सड़कें बनवाये, स्कूल खोले और इसी तर्‌हके अन्य सार्वजनिक 
कायो'की, अपनी सीमाके भीतर, देख-भाल करे। सरकार द्वारा 
मिली हुई इन खुविधाओंको देशवासियोंने अनुभव किया और 


शासन-कार्यके संचाळनमें इसे एक रियायत समझकर लोगोंने इसमें . 


दिलचस्पी भी दिखायी | बिना किसी वेतन या आर्थिक-लाभके 
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१४० % भारतीय शासन व्यवस्था # है 
_जुनिसिप- बोम एक कुर्सी प्राप्त कर हेनेमें लोग अपनी 
इज़त समभने लग गये । देशवासियोंने इस सुविधा ओर 
सुअवसरसे पूरा लाभ उठाया, और इसमें शक नदीं कि कुळ दूर- 
तक छोगोंमें इससे नागरिकताक्री भावनाका पोषण भी हुआ। 
गरज यह कि छोगोंने नागरिकताकी भावनाके विस्तारका महत्व 
तथा इसकी जरूरतको अच्छी तरह महसूस किया । 
इसके पश्चात. प्रसीडेन्सी-नगरोंमें कारपोरेशनकी स्थापनाका 
सबाल आता.है । ईस प्रश्‍नपर विचार करते समय हमें कलकत्ता- 
की म्युनिपंल-व्यवस्थाके विकासपर ध्यान देना होगा । कलकत्तामें 
तथाकथित कापोरेशनळी स्थापना १७२७ में पहले-पहल हुई थी । 
इसमें एक मेयर और नौ एल्डरमेन होते थे, जिनका काम टेक्स 
बसूळ करना तथा सड़कों और शहरकी नालियोंकी मरम्मत कर- 
बाना होता था । १७५७ ६० में चुंगी लगाकर एक म्युनिसिपल- 
फण्ड कायम करनेकी कोशिश की गयी थी, लेकिन इसमें सफलता 
नहों मिली । शहरमें शान्ति और व्यवस्था कायम रखनेक्का भार तो 
पुछिस-कमिश्नरको सौंपा गया था, लेकिन शहरकी*संफाई वगेरह- 
का इन्तजाम बड़ा खराब था । सन्‌ १७५० में कलकत्तेकी गन्दगी- 
का जिक्र करते हुए मि० मेकिनटोशने लिखा था कि--“पश्चिममें 
केलीफोनियासे लेकर पूरबमें जापानतक कलकत्ता जेसा गन्दा 
स्थान कहींपर भी नहीं मिल सकता। भारतमें झंग्रेजी-कम्पनी, 
सरकारकी राजधानी--कलकत्ता इतना गन्दा है, बहाँकी सड़कों 
और गलियोंसे ऐसी. बदवू उठा करती है कि बह आदमीके स्वास्थ्य 


ANN १७” 
ANNAN ANN 
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और स्वाँसके लिये बहुत ही खरनाक दै। जो कुछ थोड़ी-बहुत 
सफाई भी वहाँ रहती दै, वह रातके वक्त भूखे गीदड़ों और दिनमें 
चीलों तथा कौओंकी वजहसे । ये पशु-पक्षी आकर वहाँके सड़े- 
गले और इधर-उधर बिखरे हुए खाद्योंको चट कर जाया करते हैं, 
जिससे नाममात्रकी सफाई हो.जाया करती दै। इसके सिवा 
वहाँ सफाई रखनेका कोई इन्तजाम नहीं है ।” 

लौर्ड मेयोके बाद उनके उत्तराधिकारी लोड नथित्र कने भी 


` लोकल सेल्फ गवर्नमेण्टके आदर्शको कायम रखा और इस 


दिशामें उन्नति करनेकी चेष्टा की। ठेक्किन सबसे महत्वपूर्ण 
कार्य लौडं रिपनके जमानेमें हुआ । लोड रिपनके उद्योगसे स्थानीय 
स्वाथत्त-शासनके बारेमें जो प्रस्ताव पास किया गया था, उसपर 
भारत-सरकारने यह निश्चय किया था कि “साधारण शासन- 


, ` क्षेत्रके अफसरों और लोकल-बोडंके अधिकारियोंके बीच अच्छा 


रिश्ता काग्रम रखनेपर बिशेष ध्यान देना होगा; यदि स्थानीय 
सेस्थाओंके तेफसीळवार कामोंमें सरकारी अफसर समय-असमय 
दखल देते रहेंगे, तो उनसे किसी अच्छे कामकी आशा नहीं की 
जा सकती, इसलिये सरकार नियम बनाकर उनके कामोंकी 
व्याख्या कर देगी, ताकि मतभेद और गलतफहमीका खतरा न रह्‌ ' 
जाय; अतएव सूपरिषद्‌-गवर्नर-जनरल यह चाहते हें कि स्थानीय 
संस्थाओंको अपने कामोंमें आजादी रदे, और सरकारी अफसर, . 
दखल देकर उन्हें व्यथमें परेशान न कर सके ।' 

भारतवर्षमें छोकुछ-सेल्फ-गव्॒नमेण्टका विस्तार करनेमें छोड़ 
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रिपनका प्राथमिक उद्देश्य यह था कि हिन्दुस्तानियोंको राज- 


नीतिक और लोकप्रिय शिक्षा प्राप्त करनेके लिये एक साधन 
प्रदान किया जाय । उनका ख्याल था कि लोकल-से€्फ-गबनंमेंट 
की स्थापना और विस्तारसे भारतवासियाको राजनीतिक ज्ञान 
प्राप्त करनेमें और सर्वसाधारण जनतामें लोकप्रियता प्राप्त करनेमें 
काफी सुविधा और सहायता मिलेगी । अपने इस उद्देश्यमें लोड 
रिपन बड़े इड थ ओर सरकारकी भी यही मंशा थी कि जहां- 
तक सम्भव हो सके, जनता अपने इन कामोंको स्वयं संभाले 
ओर आत्म-नि्भरताका पाठ पढ़े। इसी उद्देश्यको मद्देनजेर 
रखकर लोड रिपनने स्थानीय स्वायत्त-शासनका संचालन करनेके 
लिये हिन्दुस्त-नियोंको बड़ा प्रोत्साहन प्रदान किया । इसमें शक 
नहीं कि जहांतक स्वायत्त-शासनके विकासका सम्बन्ध दै, लोड 


रिपनका नाम हिन्दुस्तानमें ब्रिटिश-शासनके इतिहासमें स्मरणीय | 


बना रहेगा । 
दिन्दुस्तानमें म्युनिसिपल कारपोरेशनको संगठन महज इस 
उद्देश्यकी पूतिके लिये किया गया था कि जनताक्री और खास 
तौरपर उन वगोकी सुख-सुविधा और भळाईकी ब्यवस्था की जाय, 
जो उसकी निर्धारित सीमाके अन्दर रहते हों । म्युनिसिपेलिटियों 
का यह कर्तव्य है कि वे इस उद्देश्यकी पर्तिमं पूरी सचाईके साथ दत्त- 
, चित्त रहें, और उन सभी लोगोंकी भलाईके लिये, बिना किसी 
मेदभावके, चेष्टा करें, जो उनकी सीमाके भीतर रहते हो, और 
जिनसे वे टेक्स वसुल करती हों । 
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म्युनिसिपेलिटीको अपने क्षेत्रकी आबादीको लाभ पहुंचाने 
लायक कार्य करनेमें जितने धनकी आवश्यकता होती दै, वह 
नागरिकोंपर कर लगाकर और म्युनिसिपेलिटीके अधीन जो 
जायदाद होती दै, उससे वसूल किया जाता दै। अपनी आम- 
दनीके अनुसार म्युनिसिपेलिटी अपने नागरिकोंकी सेवा कर 
सकती है । म्युनिसिपल कारपोरेशानको आय उस जायदाद अथवा 
इमारतके भाडे तथा मुनाफेसे होती दै, जो कारपोरेशानकी मिल्कियत 
होती द्वै।' टेक्स, रेट, शुल्क, सेक्यूरिटीके सूद तथा म्युनि- 
सिपळ-ऐकके अन्तर्गत किये गये जुर्माने आदिकी रकमोंसे भी 
उनको काफी आमदनी होती है । म्युनिसिपल कारपोरेशनको जो 
आय होती दै, वह उसका ट्रस्टी सममा ज्ञाता है और उस 
फण्डसे बिना किसी भेदभावकें सभी तरहके नागरिकोंको लाभ 


, ` षहुंचाया जाता दै। जो कारपोरेशन या म्युनिसिपेटिटी अपने | 


फण्डको ऐसे ढंगले खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकोंको 
लोभ न पहुंचकर किसी खास वर्गके लोग दी उससे लाभ उठाते हँ, 
वह अपने नाम और इन्तजामपर कलंकका टीका लगाती है । 
म्युनिसिपल कारपोरेशनका फण्ड कोंसिलरोंकी मंजूरीसे सावेजनिक 
हितमें खर्च होना चाहिये, तभी उसकी उपयोगिता दै। 
म्युनिसिपेलिटीपर प्रान्तीय सरकारका नियन्त्रण रहता दै ओर 
म्युनिसिपेलिटीका बजट तबतक नियमित नहीं सममा जाता, 
जबतक लोकल-सेल्फगवर्नमेण्टं विभागकी मंजूरी उसपर नहीं मिल 
ज्ञाती प्रान्त्रीय सरकार म्युनिसिपेलिटरीके आय-व्ययको अपने 
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अफसरांसे औडिट कराती है और इन अफसरोंका कर्तव्य होता है 
कि आय-व्ययकी पूर्णरूपसे छान-बीन करके अपनी रिपोर्ट 
` प्रान्तीय सरकारके सामने पेश करें। प्रान्तीय सरकारके इस 
कार्यमें म्युनिसिपेलिटी कोई दखल नहीं दे सकती और इस तरह 
प्रान्तीय सरकार म्युनिसिपेलिटियोंपर नियन्त्रण रखती दै। 
' स्थुनिसिपछ शासन प्रणाळीमें सबसे महत्वपूर्ण बात 
लोन लेने और भविष्यमें उक्त छोनको अंदा करनेका अधिकार दै । 


कई मौकोंपर तो म्युनिसिपेलिटीके लिये लोन लेना अत्यन्त . 


आवश्यक हो जाता दै.। जब म्यूनिसिपेलिटी अपने नगरके निर्माण 
कार्य और तरक्षीके कामोंकी खर्चीली योजना अख्तियार 
करती दै तोः वह कूज (1,097) ठेनेके लिये मजबूर होती है । 
स्युनिसिपेल्टीके लिये कजे ठेनेका अधिकार 'लोकल औधोरिटीज्ञ 


छोन्स ऐक्ट' की धाराओंके अनुसार सीमित है, और ये घाराएँ 
बड़ी कड़ी हैं। | 

पछ कोंसिळ बनानेका अधिकार है । म्यूनिसिपल कोंसिलका 
सदस्य बननेके लिये छुछ खास योग्यताओंकी आवश्यकता होती 
है। इन योग्यताओंको रखनेबाछोके नाम म्युनिसिपल निर्वाचक- 
सूचीमें दज किया जाता है। इस रजिस्टरपर जिनके नाम दर्ज हो 
जाते हैं उन्हें हों बोट देने ओर कॉसिलके लिये उम्मेदवार खडे 
होनेका हक होता है। लेकिन जिनके नाम म्युनिसिपल इळेकट्रल 
रों दर्ज नहीं होते उन्हें न तो चुनावमै बोट देनेका अधिकार 
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होता है, और वे स्वयं उम्मेदवार खड़े हो सकते हैं। इसके 
सिवा वोट देनेके लिये कतिपय निश्चित योग्यताओंकी 
आवश्यकता होती दै जो पहलेसे ददी निश्चित रहती दै । 
निश्चित तौरपर प्रत्येक म्युनिसिपेलिटीके निर्वाचनमें मतदाताके 
लिये यह्‌ अनिवाय होता है कि उसका दिमाग ठीक हो और 
उम्र २१ वर्षसे कम न हो। और कलकत्ता तथा बस्बईके कारपो- 
रेशनोंके सिवा, जो कि गणतंत्र मूलक «सिद्धाज़्तोंके अनुसार 
काफी *उन्नतिशी हैं, प्रत्येक म्यूनिसिपेछिटीका मतदाता पुरुष ही 
होता है। भारतकी सभी म्यूनिसपेलिटियोमें अभी तक भी स्त्रियों 
को वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ है, जो निश्चय ही एक 
शोचनीय विषय है । कि 2 

इस समय समस्त भारतमें ८०० से अधिक ऐसे नगर 
हें जहां म्युनिसिपलिटी कायम दै और प्रेसीडंसी-नगरों 
तथा रंगून को छोड़कर इनकी आमदनी पांच करोड़ रुपयेसे 


` अधिक हैं। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, रंगुन तथा कराचीमें 


बड़े-बड़े म्यूनिसिपछ कारपोरेशन नगर हैं ओर इनकी 
आमदनी भी पांच करोड़ रुपयेसे कम नहो है । इनका काम _ 
सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सुविधो और नागरिक साधनों एवं 
अधिकारोंपर ध्यान रखना दै । शहरमें सफाई रखना, सड़क और 
सार्वजनिक इमारतं बनवाना, रोशनी तथा जल आदिका प्रबन्ध 
करना और सवारियोंकी व्यवस्थापर ध्यान रखना भी म्युनि- 
सिपेळटियोंका ही काम दै। छुतकी बीमारी तथा संक्रामक रोगोंको 
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. रोकना, नागरिकोंको डाक्टरी सहायता पहुंचाना, टीका दिलाना, 

और अपनी सीमाके भीतर बच्चोंकी प्राथमिक शिक्षाका प्रबन्ध 
करनेकी जिम्मेदारी भी म्युनिसिपेलेटीकी ही होती है। 

इम्प्र बमेंट टूस्ट 

इम्मूमेट ट्रस्ट भी लोकल सेल्फगवनेमेंटके ही अन्तर्गत है। 

इसका काम शहरका विस्तार और उसकी उन्नति करना है। 

'बोड आफ ट्रस्टीज ' बनाकर इम्पूवमेट ट्रस्टकी स्थापना की जाती 

है। इस बोडे ट्रस्टियोंकी नामजदगी प्रान्तीय सरकार, ' म्यूनि- 

सिपेलिटी और अन्य व्यापारिक्‌ संस्थाएँ करती हैं, जिसे 'ट्रस्टीज 

फोर दी इस्मूवमेंट आफ दी सिटी” कहा जाता है और जिसका 

` पारिभाषिक अथं है नगरकी उन्नति करनेवाले संरक्षक । इम्प्र व- 

` मेट ट्र्स्टको अधिकार होता है कि वह जव आवश्यक समे 

और उसके विचारसे जब यह काम वांछनीय हो कि शहरके 

अमुक्त भागमें सुधार होना चाहिये, तो वह उस दिशामें काम शुरू 


कर सकता है | नागरिकोंके स्वास्थ्य पर जब कोई खतरा उपस्थित ” 


हो, और खासतौर पर शहरके उस मुहुङ्ेकी दशा खराब हो जहां 
पर गरीबोंकी बस्तियां-आबाद हों और मजदूर रहते हों, तो उस 
अवस्थामें इम्मूमेंट-द्रस्ट अपने प्राप्त अधिकारके आधारपर मुहल्लेकी 
दशा सुधारनेका कार्य कर सकत। है। गलियोंको सुधारने, मकान 
बनवाने गदंगी मिटाने और यातायातके साधनोंको दुरुस्त करनेका 
काम इम्पूवमेट ट्रस्टके ही अधीन होता है। जमीन को लीजपर 
देने और वेचनेका काम भी नगरमे इम्पूवमेट ट्रस्ट ही करता है 
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बम्बई, कलकत्ता, रंगून, कानपुर, इलाहाबाद और लखनऊमें ` 
इम्प्र वमेंट-ट्रस्ट कायम करनेकी वात उन रिपोटोमें मिलती दै, जो. 
१८६६ और १६०० में भारतके विभिन्न भागोंमें फेले दैजेके 
कारणोंकी जांच करनेके लिये प्ठेग-कमीशनोंने प्रान्तीय सरकारोंके 
सामने पेश की थी । इन कमीशानोंकी नियुक्तियाँ प्रान्तीय सरकारों 
ने ही की थी | कमीशनसे कहा गया था कि वह जांच करके इस 
ब्रातका पता लगाये कि हैजा फेलनेके कारण, क्या.हैं, और दैजेके 
भीषणग्प्रकोपसे लोगोंकी रक्षा करनेके उपाय बताये । कमीशानने 
घूम-घूमकर इस बालका पता लगाया आर फिर अपनी रिपोर्ट 
तेयारकी । कमीशनने बताया कि शहरोंकी घनी आबादी ओर 


ROP 


` छोगोंको साफ आबहवा नहीं मिले «पाती ओर इस कारण 


हेजा फैल जाया करता दै, जिससे लाखोंके प्राण चले जाते 
हैं। इस लिये खुळी हवा, स्वच्छ जल तथा रोशनीके मिलनेका 
प्रबंध होना चाहिये और जहांपर घनी ओर गंदी बस्तियां हैं वहां. 


* सुधार किया जाना चाहिये ! कमीशनने ही अपनी रिपोटोमें 


इस कामके लिये इम्परवमेंट-द्रस्टकी स्थापना करनेका सुझाव पेश . 
क्रिया था। लेकिन इसमें खर्चका सबाल पेचौदा था। अतमें 

खर्चेकी समस्या भी हल कर ली गयी और ट्रस्ट लगानेकी व्यवस्था 
करके तथा म्युनिसिपेल-कारपोरेशनसे ट्रस्टको सहायता और 
सरकारसे अथवा बाजारसे कर्ज लेनेका अधिकार देकर इस्प्र वमेट 
ट्रस्टकी आर्थिक समस्याका समाधान किया गया । इस व्यवस्था 
से नागरिकोको काफी लाभ पहुंचा है और इस कामको अगर 
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और भी सावधानीसे किया जाय तो शहरके गरीबों और 
सजदूरोंको भी बड़ा फायदा पहुंच सकता है। 
डिस्टिक्ट बोड ओर लोकल बोर्ड 

भारतीय शासन-व्यवस्था विवरण प्राम-पंचायतों या देहातों 
की छोकलसेएफ गबर्नमेंटका जिक्र किये बिना अधूरा रह जायगा। 
भारतीय जीवनका यह एक महत्वपूर्ण..अंग है। भारतवर्षमें 
अंग्रेजोंके आनेके  पहलेसें ही किसी-न-किसी रूपमें प्राम- 
पंचायतोंका संगठन हो चुका था। इन. पंचायतोंके- द्वारा 
हमारे देशके छोगोंमें राजनीतिक भावना पेद हुई। इसमें कोई 
शक नहीं कि हमारे पर्वजोमे स्वायत्त-शासनकी स्वाभाविक क्षमता 
थी ओर वे बड़ी खूबीके साथ इन जिम्मेदारियोंको पूरा किया 
करते थे। शायद संसारकी सभी सभ्यं जातियोके लिये भी यही 
सत्य है। हमारे पूवर्जोमि स्वायत्त-शासनकी भावना इस लिये 
खास तोरसे पेदा हुई, कि धार्मिक कट्रता और जाति-भेदके 
कारणोंसे वे परस्पर सम्बन्धित न रहकर अळग-अळग थे । इस ' 
दैसियतको उन लोगोने स्वयं ही चुना था और धार्मिक एवं ज्ञाति- 
गत मभेदोंके- अधारपर स्वायत्त-शासनकी भावना उस 
समय जागृत हुई थी । बादकी शताब्दियोंमें बिदेशियोंने जब 
हिन्दुस्तानपर हमला किया तो वे अपने कानून-कायदे, रश्म- 
रिवाज ओर शासनकी नवीन विचारधारा अपने साथ लेते आये 
जिसका भला या बुरा प्रभाव आज हम अपने जीवनमें नियप्रति 
पा रहे हैं। विदेशी आक्रमणकांरियोंकी यह नवीन शासन 
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व्यवस्था यद्यपि हिन्दुस्तानमें बड़ी जल्दी सवंत्र फेल गयी और 
नये तरीकेसे शासन-कार्य होने लगा, किन्तु हमारे पूवजोंकी प्राचीन 
व्यवस्थापर भीषण आघात लगनेके बावजूद भी वह बिल्कुल 
नष्ट नहीं हुई । प्राचीन शासन-व्यवस्थाकी जड़ हमारे जीबनमें 
इतनी राहराईतक पहुंच चुकी थी कि पश्चिमसे आनेवाले तूफानों 
और झंझावातींने उतत जड़को तुरन्त हिला नहीं पाया, यद्यपि तना 
और शाखा प्रशाखाए'-टूटकर गिर पड़ी । 

विदेशी हुकूमतके अन्तर्गत भी भारतमें स्थानीय स्वायत्त- 
शासनके मौलिक सिद्धान्त ज्योंके त्यों बने रहे और और उनमें 
कोई खास रद्दोबदळ नहीं हो सका। हज़ारों वर्ष पहलेसे ये 
सिद्धान्त कायम हैं और शायद्‌ सदियों आगे तक कायम रहेंगे। 
इन सिद्धान्तोंकी गुरुता और उसूके ठोसपनकी सभी कबूल 
करते हैं-कबूल करनेके लिये मजबूर हैं। लेकिन इस सच्चाई 
से हम इनकार नहीं करने सकते कि भारतके धरातळपर शासन 
करनेकी गरजसे जितनी विदेशी कोमें आयीं उनमें अंग्र जोसे 


“अधिक स्वायत्त-रासनकी भावना और किसी दूसरी कोममें 


नहीं पायी गयी । यही वजह दै, कि अंग्रेजी-शासंनकालमें स्वायत्त- 
शासनका संगठन भारतवर्षमें अधिक व्यवस्थित, तथा संगठित 
रूपमें विस्तार पा सका। हिन्दुस्तानमें स्वायत्त-शासनके 
बिस्तारका एक अच्छी जगह और बना बनाया ठोस आधार 
अंग्रेजोंको मिला और उन लोगोंने इससे लाभ उठाकर ब्रिटिश- 
शासनके इतिहासको गौरवान्वित करनेके ख्याळसे स्त्रायत्त- 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


३५० % भारतीय शासन व्यवस्था # 


NANAAAARAAAAAANARAANANANANNNNANNNNANAANNANNN 


शासनका सुन्दर संगठन और संचालन किया और इस दिशामें 
देशको आगे बढ़ाया। इसके साथ यह बात भी सच है कि 
अंप्रेजोके शासनकालमें जहां कतिपय दिशाओंमें इसका 
बिनाश भी हुआ है, स्वायत्त-शासन की इस प्राचीतम 
पद्धतिको फिरसे संगठित करनेका जिम्मा अंग्रेजोंपर था 
और .इन छोगोंने इसे 'आधुनिकतम सिद्धान्तोंके आधारपर 
संगठित किया। इन लोगॉने जिलों, शाइरो', कसबो' और गांवों 
कोस्वायत्त-शाक्जनका कुछ हदतक अंधिकार फिरसे दिया 
ओर इसका पुनसंङ्गठन इस ढंगसे किया गया कि स्थानीय' आव- 
श्यक्ताओंकी पूर्ति हो रके तथा विस्तार एवं उन्नति करनेका 
मौका मिले । Pe 0” Fs 

यूनियन-बोंडे, जिल्ला बोड़ोके एजेंट सकफे जाते हैं. और 
अपने हल्केमें उन्नतिके लिये स्वायत्त-शासनका संचालन करते 
हैं। यूनियन-बोडके सदस्य, वर्तमान प्रणालीके अनुसार चुने भी 
जाते हें ओर डिबीजनके कमिश्नर द्वारा नामदजद -भी होते हैं । ये 
निर्वाचित और नामजद सदस्य अंपना एक चेयरमैन चनकर 
यूनियन-कमेटी बनाते हैं। वे यूनियन कमेटियाँ गांबोंकी सड़कों 
ओर पुलोंको बनवालीं तथा उनको मरम्मत कराती हैं और कुछ 
अंशोंतक जमीनके प्राइवेट एवं सामूहिक अधिकारोंका भी 
नियन्त्रण करती हैं । दहातो में प्राथमिक विद्यालयो'के अध्यापको, 
गुरुमो ओर मोलवियो'को नियुक्त करना, .अचस्थ-सुधारकी 
व्यवस्था करना,छोटे-छोटे अस्पताल खुलबाना और उनका संचा- 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


| 
| 


# भारतीय शासन व्यवस्था # ३५९ 


AAANAAANANAAAANARAAANANNAANAAAANS AIAN. ANANANNNANAANNNANNNAN, 


छन करना, संक्रामक रोगोंको फेलनेसे रोकना और सफाई वगेरह 


७ 


पर ध्यान रखना आदि काम भी यूनिवन-बोडके ही जिम्मे _ 


होता है। 
ग्राम-पंचायत 

यह एक मानी हुई बात दै कि हिन्दुस्तान की अदालतोंमें 
बकीलोंके कारण विवाद और भगढ़े-फिसाद मचे रहते' हैं; 
तरह-तरहकी बुराइयां फेली रहती ,६ | गिग तबाह रहते 
हैं। प्राम-अदालते', जिनमें गांवके मुखिया तथा चलळते-पुजे लोग 
` रहते हैं,” आपसमें बेठकर छोटे-मोटे मामलोंका फेसला करते हे 
और सरकार फेसला करनेके उन अधिकास्को मंजूर करती दै। 


प्राम-अदालतोंके फेसलेकी अपीलोंकी सुनवाई जिला-सजिस्ट्रेट या ` 


® =, 


तहसीळदारकौ अदालतोंमें होती दै । ? ९ 
लोकल बोर्ड 

लोकल-बोर्ड, .यनियन कमेटी ओर जिला बोडके बीच 
सम्बन्ध कायम रखते हैं, और प्राप्त अधिकारके अनुसार स्थानीय 
कामोंका इन्तजाम - करते हैँ। लोकळबोडंमें आमतोरपर छ या 
इससे कुछ अधिक सदस्य रहते हैं, जिनमेंसे दो-तिहाई सदस्य 
चुने हुए होते हैं और बाकी नामजद किये जाहे हैं.। -डोकळ बोडा 


और डिस्टिक्ट बोडाँका जीवन साधारण तौरपर तीन बषेका. , 


होता दै। इसके बाद नया चुनाव किया जाता है । 


डिस्ट्रक्ट बोडौको अपेक्षाकृत ज्यादा अधिकार रहता हैं | जिळा " 


बोडो'पर अपने हलकेके अन्तर्गत समस्त प्राथमिक और मिडिळ 


& 
1 ५ 
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स्कूलेंके संचालनकी जिम्मेदारी रहतो है । इन स्कूडोके अध्यापकों | 


को नियुक्त करने और बर्खास्त करनेका उत्तरदायित्व भी जिला- 


बोडपर ही होती है। जिलामें शिक्षाका विस्तार करनेके लिये एक 
शिक्षा-समिति होती है। इस समितिके सद्स्य जिलाके स्कूछोंके 
डिप्टी-इन्स्पेक्टर, जिला-बोडके तीन-चार सदस्य और जिलेके 
कुछ प्रभावशाली लोग होते हें। जिलेमें दातव्य औषधालयों और 
अस्पतालोंके संचाओक्रा भार भी जिला-बोर्डपर होता है। इसके 
अलावा अपने निश्च्ति हलकेमें सड़क, पुल, नहर और इमारतोंके 
बनवाने तथा मरम्मत करानेका भी काम जिला-बो्ड करते हैं। 
कुछ जिछा-बोडोको अकाळ पड़नेपर पीडितोंको सहायता पहुंचाने, 
` आबादीकी गणना करने और चेचकका टीका बगेरहकी व्यवस्था: 
करनेका भी अधिकार होतै । बोडकी आर्थिक व्यवस्था अर्थ- 
समिति करती है,जिसकी नियुक्ति बोडके सदस्य किया करते हैं । जिला . 
बोडके निर्वाचनका सिद्धान्त भी बही है, जों सिद्धान्त लोकल 
और यूनियन बोडोका है। साधारण अवस्थामें प्रति तीसरे वर्ष 
. बोडका चुनाव किया जाता दै । बोडके कुछ सदस्योंको मिलाकर ' 
उनमें आधेसे अधिक सदस्य निर्वाचित होते हैं और बाकीको सर- 


` कार इस अनुपातरे, जामजद करती है ताकि निर्वाचित सदस्योंकी 


प्रधानता रहे | इन बोडांको जो अधिकार मिला रहता दै बह 
चूंकि केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकारों द्वारा दिया होता है, इसलिये: 
किसी समय भी ये बोडके अधिकारोंको छीन सकती हैं जेसा कि 
समय-समयपर दोता दै भी रहता हे । डिस्ट्रिक बोर्ड या म्युनि- 
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३४३ * भारतीय शासने व्यवस्था + 


सिपेलिटी जब अपनी जिम्मेदारी ठीकसे पूरी नहीं करती और उसमें 
धुराइयाँ फल जाती हैं तो प्रान्तीय सरकारके अधिकारी डिस्ट्रिक+ 


बोर्ड और म्यूनिसिपेळिटीसे अधिकार छीन ढेनेके लिये विवश « 


होते हैं। इसलिये डिस्टिक्ट बोड और म्युनिसिपेलिटी हमेशा 


_ प्रान्तीय सरकारके अधीन रहती हैं। 


स्वायत्त * शासनमें . देशवासियोंको/अधिकार देकर सरकारने 
होशियारीकी नीति बता दै । देशमें.डिस्टिक/ बोडा ओर म्यूनि- 
सिपेळटियोंकी स्थापनाका “उद्देश्य स्वावत्त-शासनकीःकलामें देशके 
लोगोंको प्रवीण बनाना और शासन करनेकौ तालीम देना दै। 
उँचेसे ऊँचा उद्देश्य इसका यह है कि जनसाधारणके प्रति 
शासनकी जिम्मेदारियां धीरे-धीरे, «दी जा सकती हैं; जसे- 


' जेसे जनता शासन करनेके यो [होती जाती है वेसे-बेसे उसे 


अपना शासन कमीको अधिकार मिलता जा सकता है। 

शक नहीं कि भारतीय जनता जितनी ही छगन, आत्म-त्याग 
और बन्घुत्वकी भावना प्रदर्शित करेगी उतनाही उसके लिये 
अच्छा होगा और एकदिन ऐसा अयेगा जबकि भारतको 
पूर्ण जिम्मेदार शासनाधिकार प्राप्त हो जो | स्व-शासनका 


- अधिकार प्राप्त करना तो जनसमूडकी यॉग्येला ओर क्षमतापर 


निर्भर करता है। यह किसीसे दान स्वरूप मिळनेको नहीं, 
बल्कि अपने पौरुषसे प्राप्त करनेकी बस्तुहै। _ 


1 
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